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“भारतीय शिक्षा का संक्षिप्त इतिहास पाठकों की सेवा में प्रस्तुत करते 
हये हमें हे एवं संकोच दोनों का भ्रनुभव हो रहा है। हर्ष का कारण तो स्पष्ट ही 
यह है कि हमें आशा है कि इसके माध्यम से उनकी किसी आवश्यकता की पूत्ति 
हो सकेगी, और संकोच हम इसलिये अनुभव कर रहे हैं कि समयाभाव के कारण 
यह उतना सुन्दर एवं उपयोगी नहीं बत सका है जितना कि हम इसे बनाना चाहते 
थे । फिर भी यदि हमारे पाठकों को इसमें कुछ सुन्दरता एवं उपयोगिता प्रतीत 
हो तो इसे हम उनकी गणाग्राहकता का ही परिणाम समझेंगे। 

यह पुस्तक क्यों लिखी गई, इस विषय में दो श ना अनुचित न होगा । 
भारतीय शिक्षा के इतिहास पर अनेक पस्तकों प्रकाशित हो चुकी हूँ। वे बड़ी 
सुन्दर तथा उपयोगी भी हैं परन्तु उनकी विद्यमानता में भी, हमें यह अनुभव 
हुआ कि अभी एक ऐसी पुस्तक की श्रावश्यकता है जिसमें भारत की प्राचीन तथा 
अर्वात्ीन शिक्षाप्रगालियों का एक भारतीय की दृष्टि से विवेचन एवं मूल्यांकन 
किया जाये ओर साथ ही इन्हें इस रूप में प्रस्तुत किया जाये कि पाठक ऐतिहा- 
सिक क्रम से समूची शिक्षा के विकास के साथ-साथ उसके विविधस्तर-ए व॑-क्षेत्र- 
गत बिकासों को भी पृथक्‌-पृथक्‌ एक-एक स्थान पर संकलित पा सकें । इसी उद्दें इय 
को दृष्टि में रखते हय॑ हमने नेंदिक, बोद्ध एवं मुस्लिम शिक्षाओ्रों को पृथक -पृथक्‌ 
एक-एक अध्याय दिया है और अध्याय सं० ७ तथा ८ में समची बृटिशकालीन तथा _ 
स्वातंत्योत्तरकालीन शिक्षा को "एक दृष्टि में प्रस्तुत करने के उपरान्त शिक्षा के 
विविध स्तरों तथा क्षेत्रों की चर्चा पथक-पथक एक-एक अध्याय में की है। हमें 
आशा है कि विषय-वस्त की इस प्रकार की प्रस्तुति पाठकों के लिये अधिक 
सुविधाजनक रहेगी । द 

. राज्य की दष्टि से हमारा सम्बन्ध उत्तरप्रदेश के साथ है; अतः इस प्रदेश 
के प्रत्यंक अध्यापक को इसके शिक्षा-सम्बन्धी विकास की विशिष्ट जानकारी 
भी पुस्तक में सम्मिलित कर दिया है। उसमें पाठकों को इस राज्य की शिक्षा के 
विविधस्तरगत एवं क्षेत्रणत विकास का संकलित विवरण एक स्थान पर मिंल 
जायेगा । 

उत्तरप्रदेश के शिक्षा-विभाग द्वारा संचालित एल० टी० परीक्षा के लिये 
निर्धारित पाठ्यक्रम में भारतीय शिक्षा का इतिहास एक अनिवाये अंश के रूप. 








््‌ 


में रखा गया है। इस पुस्तक को लिखते समय हमारे सामने यह बात स्देव 
रही है कि एल० टी० तथा उसकी समकक्ष अन्य परीक्षाओं के लिये आवश्यक 
ऐतिहासिक जानकारी इसमें अवश्य संकलित हो जाये। परीक्षार्थियों 
लिये इसकी उपयोगिता बढ़ाने की दृष्टि से ही हमने परिशिष्ट में परीक्षो- 
पयोगी प्रश्नों की एक सूची भी दे दी है । जहाँ तक हमारी जानकारी है, परी- 
क्षाओं की दृष्टि से आवश्यक सूचनाओं का इस श्रकार का संकलन किसी अन्य 
पुस्तक में नहीं हुआ है। हमें पूर्ण श्राशा है कि हमारा यह ब्रयत्न परीक्षाथियों की 
प्री सहायता करेगा और भ्न्य पाठकों को भी भारतीय शिक्षा-विकास का पर्याप्त 


विस्तृत परिचय दे सकेगा । 





) 








प्रस्तुत पुस्तक में जो कुछ लिखा गया है वह शिक्षा-इतिहास के विविध 
विद्वानों द्वारा लिखे हुये प्रन्‍्थों तथा विभिन्‍न रिपोर्टों पर ही आधारित है। फलत: 
हम अपनी उपजीव्य सामग्री के सभी लेखकों के प्रति अपना आभार प्रदर्शित 
करते हैं; क्योंकि उनके पथ-प्रदर्शन के बिना हम एक कदम भी आगे नहीं बः 
सकते थे। श्रन्त में हम इस पुस्तक प्रकाशक पई श्री ढ' सन 
ग्रागरा, के प्रति भी अपनी क्ृतज्ञता'प्रकट करते हैं। उनके सहयोग के बिना 
तो यह पुस्तक पाठकों की सेवा में पहुँच ही नहीं सकती थी । यदि इसके द्वारा 
भारतीय शिक्षा-इतिहास के जिज्ञासुञ्रों तथा शिक्षणमहाविद्यालयों के छात्रों की 
कुछ सेवा हो सकी तो हम अपने-आपको कृत्यकृत्य अनुभव करेंगे। जो महान 
भाव इसमें सुधार के भावों से हमें कृतार्थ करेगे उनके प्रति तो हम अभ 
अधिक कृतज्ञ होंगे । 
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अध्याय १ 
रतीय इतिहास की रूपरंखा-सिंहावलोकन 


अ्रध्याय-संक्षेप :---१ . प्रस्तावता । २. विषय-प्रवेश । ३. चार हजार .ई० पु० 

से दो हजार ई० पृ० तक । ४. दो हजार ई० पु० से छः सौ ई० पृ० तक । ५. छः 
सो ई० पू० से तीन सौ ई० तक। .६. तीन सौ ई० से इस्लामी विजय तक ६ 
७. भारत में इस्लामी राज्य । ८. अंगरेजी राज्य । £€. स्वतन्त्र भारत । 

प्रस्तावता--किसी देश के शिक्षा के इतिहास को ठीक प्रकार से समझने के 
लिए उसके इतिहास की मुख्य धाराओं से परिचय आवश्यक होता है । सम्यता एवं 
संस्कृति के साथ शिक्षा का घनिष्ठ सम्बन्ध रहता है । सभी विचारकों ने शिक्षा की 
उन्नति एवं अवनति का सभ्यता के उत्थान एवं पतन के साथ अन्योन्याश्रय-सम्बन्ध 
माना हैं। इसलिए यह उचित होगा कि भारतीय शिक्षा के इतिहास को समझने का 
प्रयत्न करने के पूर्व इस देश के इतिहास की मुख्य-मुख्य धाराओं को हृदयंगम कर 
लिया जाये । 

विषय-प्रवेश-भारत एक बहुत ही प्राचीन देश है । भारतीय परम्परा तो इसकी 
प्रात्नीनता को लाखों वर्ष पीछे तक खींच ले जाती है ; परन्तु आधुनिक इतिहासकार 
भी इसको विश्व के प्राचीनतम देशों में से एक तो मानते ही हैं । इसका अपना 
अत्यन्त समृद्ध साहित्य-भण्डार भी है । विश्व के पुस्तकालय का प्राचीनतम ग्रन्थ 
ऋग्वेद इसीके साहित्य का अमूल्य रत्न है । परन्तु यह बड़े आइचय एवं खेद का. 
विषय है कि वेदों, ब्राह्मणों, आरण्यकों, उपनिषदों एवं नानाविध दर्शनों से भरपूर 
इसके साहित्य में क्रबद्ध इतिहास का पूर्णतः अभाव है । फलत: इस विषय में जो 


की पुनः:रचना की जाती हैँ और ज्यों-ज्यों नई-नई खोजें होती जाती हैं उसके रूप में 
परिवर्तन होता जाता है। अब तक जो कुछ जाना जा सका है, उसके आधार पर 
भारतीय इतिहास की रूपरेखा निम्नलिखित है:-- द 


४००० ईस्वी प॒र्वे से २००० ईस्वी पव तक 


इस काल का क्रमबद्ध इतिहास अभी तक नहीं रचा जा सका है। भारत के 
आदि-निवा सी कौन थे, क्या आय॑ एक विदेशी. जाति थे, उनके आगमन से पूर्व 








र्‌ भारतीय शिक्षा का संक्षिप्त इतिहास 


भारत में कौन-सी जाति रहती थी, क्या वही भारत की मूल जाति थी अथंवा स्वयं 
कहीं बाहर से आई थी; और यदि आये एक विदेशी जाति थे तो उनका आगमन 
कब और कहाँ से हुआ था, आदि प्रश्न अब भी विवादास्पद बने हुए हैं। फिर भी 
इस काल की मख्य एंतिहासिक घटनाएँ सिन्ब॒घादी की सभ्यता एवं आर्यों का 
भारत में आगमन मानी जाती हैं। मोहन-जे-दड़ों एवं हड़प्पा की खुदाई से प्राप्त 
सामग्री के आधार पर पता चलता हे कि इस काल में सिन्धृघाटी में एक उच्चकोटि 
की सभ्यता विकसित हो चुकी थी | यह अभी निश्चित नहीं हो सका है कि यह 
सभ्यता द्रविड़ों की थी अथवा उससे मिलती हुई किसी अन्य भारतीय जाति 
की। किन्तु खुदाई में प्राप्त मोहरों की लिपि से प्रकट होता हैं कि इस सभ्यता में 
शिक्षा का स्थान अवश्य था। 

इस काल की दूसरी मुख्य घटना भारत में आरयों का आगमन है। यह 
जाति सम्भवतः: ३००० ई० पूर्व से २५०० ई० पूर्व के बीच भारत में आई। 
ऋग्वेद इसी जाति का धर्मग्रन्थ है । विद्वानों ने इसका निर्माण-कालू २५०० ई० 
पूर्व माना है। ऐतिहासिक दृष्टि से ऋग्वेद का अनुशीलन करने पर प्रतीत 
होता हैँ कि इसकी रचना के समय तक आर्यों का प्रथम उपनिवेश पंजाब में 
स्थापित हो चुका था। 


२००० ईस्वी पूर्व से ६०० ईस्वी पूर्व तक 

२००० ई० पू० से १५०० ई० पू० तक आरयों के उपनिवेशों का विस्तार 
पूर्व एवं दक्षिण में होता रहा। भारत के पूर्व -निवासियों के साथ संघ, समन्वय 
एवं उन्मूलन की प्रक्रिया भी निरन्तर चलती रही । इसी बीच में आय॑कऋषियों 
ने अन्य संहिताओं, ब्राह्मणों, आरण्यकों तथा उपनिषदों की रचना की। उपनिषदों 
के समय तक आये पूर्व में बिहार तथा दक्षिण में विन्ध्यप्रदेश तक बस चुके 
थे। इसी प्रसार-काल में उनके अनेक राज्य स्थापित हुए। कुर, काशी, कोपल 
तथा विदेह इनमें से मुख्य थे। महाभारत का यूद्ध अन॒मानत: १४०० ई० पृ० 
.. १००० ई० पू० के बीच में हुआ था। इस समय तक आर्य-सम्यता अपने पूर्ण 

विकास पर पहुँच चुकी थी । 


६०० ईस्वी पर्व से ३०० ई० तक क्‍ 
इस काल के भारतीय इतिहास का अधिक विस्तत एवं क्रमबद्ध ज्ञान उप- 


लब्ध हूं। इस समय तक सम्पूर्ण भारतवर्ष आयं-सम्यता एवं संस्कृति के प्रभाव 
में आ चुका था। छोटे-बड़े अनेक गणतन्‍्त्र एवं राजतन्त्र भी स्थापित हो चुके 
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थे । प्रसिद्ध सोलह महाजनपदों की स्थापना का भी यही काल था। इन महा- 
जनपदों में मुख्य अंग, मगध, काशी, कोसल, वज्जि, मल्‍्ल, वत्स, कुरु, पाञ्चाल, 


-अवन्ती एवं चेदि थे । इस प्रकार सम्पूर्ण भारत जनपदों में विभकक्‍त हो गया था। 


प+चर्वीं शताब्दी ई० प्‌० में इन राज्यों के बीच आधिपत्य एवं प्रभता की होड़. 
लग चुकी थी और संघर्ष आरम्भ हो गये थे। इस संघर्ष में मगध की विजय 


हुई तथा उसका प्रभृत्व बढ़ गया। मगध में शिशुनाग-बंश स्थापित हुआ। इसने 
'साम्राज्यवादी नीति अपनाई | अंग तथा लिच्छवि गणतन्त्रों पर विजय प्राप्त करके 


मगध ने उन्हें अपने अधीन कर लिया । कोसल के साथ उसका निरन्तर यद्ध 


चलता रहा। अन्त में कोसछ की पराजय हई। ई० प्‌० चौथी शताब्दी के मध्य 


तक पंजाब तथा सिन्ध्‌ को छोड़कर सम्पूर्ण उत्तरी भारत मगध साम्राज्य के 
अन्तर्गत आगया। 


इसी काल में ३२७ ई०पू० से ३२५ ई०पू० के बीच भारतवर्ष पर यूनानी 


सम्राट सिकन्दर का आक्रमण हुआ । ३२१ ई० पू० में मगब का सिंहासन मौर्यों 
के हाथ में आगया। सिकन्दर के छत्रप सेल्यूकस पर विजय प्राप्तकर चन्द्रगुप्त मौर्य 
'ने मगध साम्राज्य को हिन्दुकुश एवं हिरात तक बढ़ाया। 


राजनीतिक करान्तियों की भाँति इस काल में धार्मिक क्रान्तियाँ भी हुईं। छठी 


'शताब्दी ई० प० में उस समय के बेदिक-धर्म में उत्पन्न हो गई बराइयों के विरोधी 
दो बड़े सुधारवादी धर्मों का उदय हुआ। वे धर्म थे जन एवं बौद्ध । सम्पूर्ण भारतीय 
समाज वैदिक, जैन एवं बौद्ध धर्मों में विभक्‍त हो गया । भागवत-घर्म का उदय 
'भी छठी शताब्दी ई० पू० में ही हुआ था। 


मगध साम्राज्य बढ़ता जा रहा था। २७० ई० पू० से २३० ई० पृ० तक 


प्रसिद्ध सम्राट अशोक मगध के राजसिहासन पर रहा। उसके राज्य-काल में 
 'लूगभग सम्पूर्ण भारत मगध साम्राज्य के अन्तर्गत था। सुदूर दक्षिण में पिनार 
नदी तक उसके साम्राज्य की सीमा फैली हुई थी। सम्राट अशोक ने कलिंग 
'देश (वत्तमान उड़ीसा एवं मद्रास का कुछ भाग) पर चढ़ाई की और उसे रौंद 
'डाला। उस युद्ध में होनेंवाले जनसंहार से प्रभावित होकर उसने बौद्धधर्म स्वीकार 
कर लिया और अहिसा की नीति अपनाई। राजकीय समर्थन पाकर बौद्धधर्म 
अपनी चरम सीमा तक पहुँच गया. । भारतवर्ष का कोना-कोना ही नहीं अपितु 
' इसके सभी पड़ोसी देश भी बौद्धधर्म के सन्देश से गजने लगे। 


अशोक की शान्ति-नीति की प्रतिक्रिया भारत के राजनीतिक इतिहास पर भी _ 


:हुई। राष्ट्र की सेनिक-दक्ति का 'कवास हुआ और मौर्य साम्राज्य विघटन के पथ पर 
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चल पड़ा। देश पर विदेशी शक्तियों के आक्रमण होने छगे। यूनानी, पार्थियन,, 
शक, कुशन एवं हुण आदि विदेशी जातियाँ पश्चिमोत्तर की ओर से भारत पर 


चढ़ाई करने लगीं। देश के परिचमोत्तर प्रदेशों पर इन जातियों ने अपनी सत्ता 


भी स्थापित कर ली। २०० ई० प० से ईसा की तीसरी शताब्दी तक' भारत में 


राजनीतिक उथलू-पुथल बनी रही। लगभग ५०० वर्षों की अशान्ति एवं अस्थिरता 
के बाद ३२० ई० में मगध में गृप्त साम्राज्य का उदय हुआ | गुप्तों ने एक बार फिर 


देश में एक शक्तिशाली साम्राज्य को जन्म दिया। 


क्‍ ३०० ईस्वी से इस्लामो विजय तंक 
. इस काल में दो शताब्दियों तक भारत में गुप्त साम्राज्य की प्रधानता रही॥ 


उसकी छत्रछाया में वैदिक सभ्यता एवं संस्कृति एक बार फिर अपनी चरम सीमा 
तक पहुँच गईं। किन्तु दो शताब्दियों की शान्ति एवं समृद्धि भोग लेने के बाद 
भारत का पद्चिमोत्तर पुनः मध्य एशिया के अद्धसभ्य हुणों के आक्रमणों से पदा- 
क्रान्‍्त होने लगा। उनकी चोटों ने गुप्त साम्राज्य को ध्वस्त कर दिया । हृण- 


आक्रमणों के कारण भारत को राजनीतिक एकता नष्ट हो गई और सम्पूर्ण देश 
अनेक छोटे-बड़े राज्यों में विभक्त हो गया । 

गुप्तों के उपरान्त भी उतरी भारत में साम्राज्य स्थापित करने के अनेक 
अ्रयत्त हुए। ५३० ई० में यशोधरमन्‌ ने, ६०० ई० में शशांक ने, ६०० और 
६४७ ई० के बीच हर्षवर्धन ने, ७०० ई० में यशोवर्मन ने तथा ७३० ई० में 


ललितादित्य ने इस दिशा में प्रयत्त किये; परन्तु किसीका प्रयत्न स्थायी रूप में 
सफलछ न हो सका । 


दक्षिण भारत में चालक्यों ने ५५० ई० से ७५३ ई० तक अपना शक्तिशाली 


साम्राज्य चछाया। ७५३ ई० में राष्ट्रकूटों ने उनका स्थान ग्रहण कर लिया । 


७५३ ई० से ९७६ ई० तक दक्षिण में राष्ट्रकूटों की प्रधानता रही । राष्ट्रकूट- 
शक्ति उत्तर भारतवर्ष की ओर भी बढ़ी; परन्तु यहाँ उसे दो प्रबल प्रतिद्वन्द्रियों' 


संघर्ष करना पडा। इस समय उत्तर भारत भें बंगाल का पालवंश और राज-. 


स्थान तथा कन्नौज का गर्जर-प्रतिहार वंश ये दो साम्राज्य स्थापित करने का 


प्रयत्न कर रहे थे। राष्ट्रकटों के सांथ इनका संघर्ष होना स्वाभाविक ही था । 
अत्येक ने कुछ समय तक अपना-अपना साम्राज्य स्थापित करने में सफलता प्राप्त 
की; परन्तु दो-सौ वर्षो---७५० ई० से ९५० ई० तक--के निरन्तर संघर्ष ने तीनों 
की शक्ति को छिन्न-भिन्न कर दिया । परिणामस्वरूप भारतवर्ष फिर अनेक छोटे- 


छोटे राज्यों में विभक्‍त हो गया। देश की सामूहिक प्रतिरोध-शक्ति क्षीण हो गई 








! 
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ओर भारत पर महमूद गजनवी के आक्रमगों: (१००० ई० से १०३० ई०) के 
लिए मार्ग सरल हो गया। ६ 28८५-९४ 


ईसा की सातवीं शताब्दी से बारहवीं शताब्दी तक का समय भारतीय इतिहास 
में “राजपूत-काल” के नाम से विख्यात हैं। महमूद गज़नवी के आक्रमण से १५० 
वर्ष तक भारतवर्ष पर. विदेशी आक्रमण नहीं हुए । किन्तु इस बीच में राजपूत 
राज्य परस्पर लड़-लड़कर देश की शक्ति एवं एकता को नष्ट करते रहे । बारहवीं 
शताब्दी के अन्त में उत्तरी भारत के कन्नौज में गहर्वार वंश का तथा दिल्‍्ली- 
अजमेर में चौहानों का राज्य हुआ। सन्‌ ११९२ ई० में मुहम्मद गोरी ने आक्रमण 
'करके इन राजपूत राज्यों को समाप्त कर दिया। इस प्रकार इस्लाम की विजय 
हुई और भारतवर्ष में इस्लामी शासन की स्थापता हुई। 


दक्षिण भारत में राष्ट्रकूटों के बाद चालक्य-शक्ति का पुन: अभ्यूदय हुआ । 
सन्‌ ९३७ ६० से ११९१ ई० तक उनकी शक्ति प्रबल रही। इस काल के उपरान्त 
उनका साम्राज्य देवगिरि के यादवों तथा द्वारसमुद्र के हौइसलों में विभक्‍त हो गया । 
सुदूर दक्षिण में पह्चषव-शक्ति का प्रभुत्व ईसा की नवीं शताब्दी तक बना रहा। 
उसके बाद उसका स्थान चोल-शक्ति ने ग्रहण कर लिया । चोल-शक्ति का प्रभुत्व 
'तैरहवीं- शताब्दी तक बना रहा। 


भारत में इस्लामी राज्य... ु 

ऊपर कहा जा चुका है कि ११९२ ई« में मुहम्मद गोरी ने उत्तरी भारत 
में विजय प्राप्त की। उसके गुलाम कृतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्‍ली में “ “ुलाम-वंश” के 
शासन की नींव डाछी | सन्‌ ११९२ ई० से सन्‌ १५२५ ई० तक दिल्ली पर गुलाम- 
बंश, खिलजों-वंश, तुशछक-वंश, सैयद-बंग तथा लछोदी-वंश का राज्य क्रमश: चलता 
रहा । अलाउद्दीन एवं मुहम्मद तुगलंक जैसे प्रबंल सुलतानों के शासन में प्रायः 
सम्पूर्ण भारतवर्ष इस्लामी शासन के नीचे आ गया था। किन्तु दिल्ली के सुलतानों 
'की शक्ति क्षीण होते ही प्रान्तीय राज्य अपना सिर उठा लेते थे। सन्‌ १५२६ ई० 
में भारतवर्ष पर बाबर का आक्रमण हुआ और मुग़ल-राज्य की स्थापना हुईं। २०० 
वर्षों तक भारत में मुग़ल साम्राज्य की सत्ता दृढ़ रही। औरंगजेब के उपरान्त हो 
मुगुछ साम्राज्य तेज़ी से विधटित होने रूगा और अनेक प्रान्तीय राज्य स्थापित 
हो गये।.. द 
इस्लामी शासन-काल में भी कतिपय हिन्दू राज्य अपना स्वतंत्र अस्तित्व बनाये 
. रहे । दक्षिण में विजयनगर साम्राज्य १३५० ई० से १५६५ ई० तक चलता रहा। 
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अकबर के शासन-काल में मेवाड़ राज्य न केवल अपना स्व॒तन्त्र अस्तित्व बनाये 
रहा अपितु मुग़ल-सत्ता के सिर में दर्द उत्पन्न करता रहा। मुगल शासन के अन्तिम 
दिनों में मराठों, राजपूतों तथा सिखों ने क्रमश: दक्षिण, राजस्थान तथा पंजाब 
ः में अपने-अपने स्वतन्त्र राज्य स्थापित किये । अठारहवीं शताब्दी के अन्त में 
मराठों ने प्रायः सम्पूर्ण भारत पर अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया था । 


अंगरेज़ी राज्य क्‍ 
सोलहवीं शताब्दी से ही भारत में यूरोपीय जातियों का आना आरंभ हो गया 
था। डच, पुर्तगाली, स्पेनिश, फ्रांसीसी, तथा अंगरेज सभी आरंभ में व्यापारियों 
के रूप में भारत में आये थे और बहुत दिनों तक व्यापार ही करते रहे। धीरे-धीरे 
इन जातियों ने भारत की राजनीतिक एवं सामाजिक दशा से लाभ उठाना 
आरंभ कर दिया और ये अपने-अपने राज्य स्थापित करने ऊरूगीं । उनके परस्परिक 
संघर्ष में अन्ततोगत्वा अंगरेज़ों की विजय हुई और इनकी शबित दिनों-दिन बढ़ती 
गई । अंगरेजों ने सन्‌ १८१८ ई० में मरठा-शक्ति को पराजित किया और 
सन्‌ १८४९ ई० में सिखों का राज्य छीन लिया। सन्‌ १८५७ ई० तक सम्पूर्ण 
भारत पर उनका प्रभुत्व छा गया। सन्‌ १८५७ ई० में ही धृब्ृपन्त नाना साहब, 
तात्या टोपे, रानी लक्ष्मीबाई, कुँवर जगदीशर्सि|ह आदि के नेतृत्व में भारत का ब्रधम, 
स्वाबीनता-मंग्राम लड़ा गया जो कि असकलछ रहा और जिसका परिणाम यह 
हुआ कि भारत-भूमि पर अंगरेज़ी शक्ति का आतंक छा गया। सन्‌ १८५७ ई०्से 
सन्‌ १९४७ ई० तक सम्पूर्ण भारत पर अंगरेजी-शक्ति अक्षुष्ण राज्य करती रही । 
स्वतन्त्र भारत 
१५ अगस्त सन्‌ १९४७ ई० के दिन भारत अंगरेजी शासन से मुक्त हो 
गया। देश की राष्ट्रीय शक्तियों के सतत प्रयत्नों तथा विश्व की राजनीतिक एवं 
आर्थिक परिस्थितियों से विवश होकर अंगरेजों ने भारत पर से अपनी सत्ता 
_उठाली । किस्तु देश का विभाजन होगया और अखण्ड भारत हिन्दुस्तान एक 
. पाकिस्तान इन दो सर्वतन्त्र-स्वतन्त्र राज्यों में परिणत हो गया । स्वाधीनता-प्राप्ति 
... के उपरान्त भारत निरल्तर प्रगति-पथ पर बढ़ता जा रहा है । 


'सियमर»वथ्मभ५जस५कनओनपरपकपिकमलिकंकीर स्‍मकममबभामंनकनओओ, 





अध्याय २ 
भारतीय शिक्षा-इतिहास में काल-विभाजन 


अध्याय-संक्षेप :--१. काल-विभाजन । २. काल-विभाजन के आधार !। 
३. काल और उपकाल । ४. नवीन काल का अभिम्राय । ५. बौद्धकाल की सीमाएँ। 

काल-विभाजन-प्रथम अध्याय में कहा जा चुका है कि भारत में आर्यों का 
आगमन सम्भवतः ३००० ई० पू० और २५०० ई० पू० के बीच में हुआ और _ 
भारतीय साहित्य के प्राचीनतम ग्रन्थ ऋग्वेद की रचना भी २५०० ई० पू०. 
के लगभग ही हुई। चूंकि ऋग्वेद से पूर्ववर्ती कोई रचना उपलब्ध नहीं है; अतः 
शिक्षा के इतिहास का आरम्भ ऋग्वेद-काल से ही किया जा सकता है । इस काल 
अर्थात्‌ २५०० ई० पू० से प्रवत्तमान सन्‌ १९५६ ई० तक के लगभग ४,४५६ 
वर्षों को विचार एवं विवेचना की सुविधा के लिए हमने निम्नलिखित कालों में 
बाँट लिया है :-- 


१--वैदिककाल २५०० ई० पू० से ५०० ई० पू० तक। 
२--बौद्धकाल ५०० ई० पू० से १२०० ई० तक | 
३--मुस्लिमकाल १२०० ई० से १७०० ० तक । 
४--सन्धिकाल १७०० ई० से १८१३ ई० तक। 
५--बुटिशकाल १८१३ ई० से १९४७ ई० तक। 


६--स्वातन्त्र्योत्तर काल सन्‌ १६४७ से आगे। 
काल-विभाजन के श्राधार-इन कालों के विषय में भी कुछ बातें स्पष्टतया 


समझ लेनी चाहिये । उन्हें समझ लेने से जो कुछ आगे लिखा जायेगा उसे 
हृदयं-गम करना सरल हो जायेगा। प्रथर्म बात तो यह कि वेंदिककाल के आरंभ 


से लेकर वत्तमान काल तक के समय का उपरिलिखित छः कालों में विभाजन 
कतिपय ऐतिहासिक घटनाओं के आधार पर समझने की सुविधा के लिए कर लिया 
गया है। वैदिककाल की ऊपरी तथा नीची सीमाएँ हमने ऋग्वेद-निर्माणकालू 
से भगवान्‌ बुद्ध के जन्मकाल के लगभग तक रखी हैँं। वहाँ से नालन्दा विश्व- 
विद्यालय के ध्वंस तक बौद्धकाल और तदुपरान्त मुगुल-शासन की समाप्ति के लूग- 
भग तक मुस्लिमकाल मान लिया है। मुगल-शासन की समाप्ति से सन्‌ १८१३ ई० 
तक के काल को हम इसलिए सन्धिकाल कह रहे हैं क्योंकि इस बीच में पहले 
से चली आती हुई शिक्षा-प्रणालियाँ बिना किसी मजबूत सहारे के ज्यों-त्यों करके 








पा भारतीय शिक्षा का संक्षिप्त इतिहास 


पतनोन्मुख रूप में जीवित रहीं। सन्‌ १८१३ ई० से हमने बृटिशकाल का आरंभ 
किया है। इसका कारण भी यह है कि इसी सन्‌ में पालियामेण्ट के आज्ञापत्र 
के अनसार ईस्ट इण्डिया कम्पनी ने भारत में शिक्षा-संचालन का उत्तरदायित्व 
आंशिक रूप में स्वीकार किया था। यह काल सन्‌ १९४७ ई० में बृटिश-राज्य 
की समाप्ति के साथ समाप्त हो गया। १५ अगस्त सन्‌ १९४७ ६० से स्वातस्त्यो- 
त्तरकाल का आरम्भ हुआ और वह अब भी चल रहा है। अनेक लेखक पांचवें 
तथा छठे काडछों को मिलाकर एक नाम-आधनिक कांल-ही देते हैं। हमवे उन्हें 
अलग-अलग रखना ही उचित समझा है और उनके लिए हम पृथक्‌ अध्याय भी 
देंगे। द 
क्‍ काल और उपकाल--इस विषय में दूसरी बात यह है कि प्रत्येक काल 
. अनेक उपकालों में विभकत रहा है और वे समस्त उपकाल कतिपय सामान्य 
प्रवत्तियों के कारण उस कार के अन्तर्गत रखे गये हैं। प्रस्तुत पुस्तक में हमने 
आरंभिक तीनों कालों की सामान्य प्रवृत्तियों का ही वर्णन किया है। कोन-सा 
काल किन-केन उपकालों में विभक्‍त रहा है, इसकी चर्चा आवश्यकतानुसार 
यथास्थान की जायेगी। सामान्य प्रवत्तियों के ही वर्णन में हमारा एकमात्र 
प्रयोजन अनावश्यक, विस्तार से बचना है । 


“नवीन काल का श्रभिप्राय--बहुत-से छात्र शिक्षा का इतिहास पढ़कर 
यह समझने लगते हैँ कि एक काल़ की दी हुई अवधि समाप्त होने के बाद एकदम 
नवीन प्रकार की शिक्षा-प्रणाली आगई होगी । इस भ्रम के निराकरण के छिए 
हम तीसरी बात प्रस्तुत करना चाहते हैं। सत्य यह है कि प्रत्येक परवर्ती कार 
में अपने पू्व॑वर्ती का अथवा कालों की शिक्षा-व्यवस्था किसी-न-किसी रूप 
में दियमान अवश्य रही | उदाहरणाथ, बौद्धकाल में बौद्ध शिक्षा-संगठनों, के 
अतिरिक्त वदिक ढंग के शिक्षा-संगठन भी निरन्तर चलते रहे और बौद्ध शिक्षा- 
. संगठनों में जिनके शिक्षण की व्यवस्था नहीं हो सकती थी अथवा जो उसमें 
अपने बालकों को नहीं भेजना चाहते थे, वे.उनका छाभ उठाते रहें । मुस्लिम- 
शासन में भी, जिसने न केवल अपने ढंग की शिक्षा-व्यवस्था चलाई अपितु 

 बंदिक एवं बौद्ध शिक्षा-संगठनों को शस्त्रबल से ध्वस्त भी किया, प्राचीन ढंग 
के शिक्षा-स्ंगठन चलते रहें । उपयुक्‍त अवसर पर इस विषय पर.भी प्रकाश डाला 
.. जायेगा। और आजकल भी जब कि चारों ओर. अंगरेज़ी तथा आधुनिकता .का 
.. ब्ोलबाछा है, गुरुकुलों, ऋषिकुलों, विद्यापीठों तथा संस्कृत-पाठशालाओं के रूप में 


. जैंदिककाल के-से-शिक्षणालय मिलते हैं।. यह दूसरी,ज्ात है कि उनके रूप मेंयुग.. 





भारतीय शिक्षा-इतिहास में काल-विभाजनव... & 


की माँग के अनुरूप थोड़ा परिवर्तन आ गया है। शिक्षा के इतिहास के विद्यार्थी 
को प्रत्येक काल का अध्ययन करते समय यही बात मन में रखनी चाहिये कि 
अमुक समय में अमुक-अमुक कारणों से शिक्षा के एक नये रूप को भी जन्म 
मिला और वह इतने समय तक इन-इन रूपों में चलता रहा। 

बौद्धकाल की सीमाएँ---एक बात बौद्ध-काल के विषय में भी कह देना 


उचित होगा। प्रथम अध्याय में हमने भारतीय इतिहास का सिंहावलोकन किया _ 


है। उसे देखकर यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि जितनी अवधि (५०० ई० पू० 
से १२०० ई० तक) को हमने बौद्धकाल कहा है वह वस्तुतः बौद्धकाल, 
संक्रातिकाल, गुप्तकाल, हर्षकाल तथा राजपूृतकाल इनका एक सम्मिलित 
. रूप रहा है। और यह भी हम उसी अध्याय में कह चुके है कि गुप्तकाल तथा 
राजपृतकाल वेदिकधर्म के पुनरुत्थान के काल थे। इस परस्पर विरोध को जानते 
हुए भी हमने बौद्धकाल की अवधि को इतना विस्तुत इसलिए कर दिया है कि 
हमें आगे चलकछकर बौद्ध-विहारों, तक्षशिला विद्यापीठ तथा नालन्दा विश्व- 
विद्यालय का बौद्ध-शिक्षा के अन्तर्गत वर्णन करना हैं; और यह भी दिखाना है 
कि वेदिक पुनरुत्थान के प्रयत्नों का बौद्ध-शिक्षा-व्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा । 
सावधानी के लिए ये सामान्य बातें कहकर अब हम भिन्न-भिन्न कालछों के 
अध्ययन में प्रवत्त होते है 
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अध्याय ३ 
बेदिककालीन शिक्षा 
अ्रध्याय-संक्षेप :--१. वेदिककाल के उपकाल। २. उपकालों की सामान्य 
प्रवत्ति। ३. काल का नाम “वैदिककाल' ही । ४. शिक्षा के उह्दवं श्यों के आधार | 
५. वैदिककाल की दक्ला-साहित्य, व्यक्तिगत एवं सामाजिक जीवन, धामिक दशा, 
 उधोग-धन्धे, राज्यतन्त्र । ६. जेदिककाल की शिक्षासस्बन्धी श्रावदयकताएँ ।. 
७. बवैदिककालीन शिक्षा के उद्देश्य । ८. शिक्षा-प्रशाली-उपनयत, ब्रतोपदेश, 
भिक्षावृत्ति, शिक्षा की श्रवधि, दोक्षान्त, बतग्रहण। ६. अ्रनध्याय । १०, शिक्षा' 
के स्थल एवं साध्यम । ११. पाठ्यक्रम । १२. श्रध्यापन-विधि । १३. स्त्री- 
शिक्षा । १४. गृरु-शिष्य-सम्बन्ध । १५. समालोचना, विशेषताएँ--श्रुटियाँ ।. 
१६. उपसंहार। 
वेदिककाल के उपकाल--पिछले अध्याय में कहा जा चुका हैं कि वेदिक- 
काल का विस्तार २५०० ई० पूर्व से ५०० ई० पूर्वा तक है। उस सम्पुण 
काल को वेदिक-साहित्य की विभिन्न रचनाओं के रचनाक्रम के आधार पर 
निम्नलिखित उपकालों में विभक्‍त किया जा सकता हैं:--- 
१--कऋग्वेदकाल । 


२--उत्तरवेदिककाल | 
३--बअआाह्रणकाल । 
४--उपनिषत्‌काल । 
५--सूत्रकाल । 
 ६--स्मतिकाल। 
उपकालों की सामान्य प्रवत्ति--इस सम्पूर्ण काल को वंदिककाल कहने तथा 
इन समस्त उपकालों को वेदिककाल के अन्तर्गत करने का 'एक विशिष्ट कारण 


अर है। वह कारण यह है कि इस काल में वेद की प्रधानता रही। ब्राह्मण से लेकर 





स्मृतियों तक सभी साहित्य वेद को परम प्रमाण मानकर लिखा गया। इन सभी 
अन्थों में वेदप्रतिपादित ज्ञानसूत्रों, कमं-काण्डों तथा व्यवहार-मर्यादाओं की ही 
व्याख्या एवं विवेचना हुई । वेद की प्रधानता के कारण ही इस काल को “बंदिक-. 
_ काल” कहा जाता है। 








कं 


बैदिककालीन झिल्षा . ... शह 


काल का नाम “बेदिककाल” ही--कुछ इतिहास लेखकों ने इस काल को 
“ब्राह्मणकाल” कहा है । सम्भवत: इस नामकरण में उनकी युक्ति यह रही है कि 
चंकि इस काल में समाज एवं शिक्षा-व्यवस्था दोनों में ब्राह्मणों की प्रधानता रही है; 
इसलिए इसे ब्राह्मणकाल कहना चाहिये । हमारी सम्मति में इस काछ को 
“बेंदिककाल” ही कहना चाहिये; क्‍योंकि प्रधानता इसमें वस्तुतः वेद की ही रही 
है । ब्राह्मण की जो कुछ महत्ता रही वह वेद के ही कारण । वेद की महत्ता थी. 
याध्य-रूप में और ब्राह्मण की उसके अध्ययन-अध्यापन तथा प्रचार के साधन के _ 
ख्प में। द द 

शिक्षा के उद्देश्यों के झाधार--सम्पूर्ण वैदिककाल में शिक्षा के उद्देश्य तो 
एक-से रहे; परन्तु ज्यों-ज्यों वर्ण-व्यवस्था जाति-व्यवस्था में बदलती गई, कर्म- 
काण्ड में जटिलता उत्पन्न होती गई, ज्ञानक्षेत्रों का विस्तार होता गया और नये- 
नये जीविका-साधन विकसित होते गये, वेसे-वेसे ही पाठन-प्रणाली एवं पाठ्य क्रम 
रें परिवर्तन आता गया। शिक्षा किसी भी काल में दी जाये, उसके उद्देश्यों का 
निर्वारण या तो समाज की आवश्यकता पर आधारित होता है अथवा शिक्षा- 
संचालकों की आवश्यकता पर । जब समाज अपने भाग्य-निर्माण में स्वतन्त्र होता 
है तो वह अपनी शिक्षा का आधार अपनी सामाजिक आवश्यकता को बनाता हैं। 
प्रतन्त्र स्थिति में उसे विवश होकर शिक्षा-संचालकों की आवश्यकता को आधार 
बनाना पड़ता है । मुस्लिमकाल तथा अंग रेज़ी राज्यकाल में ऐसा ही हुआ। इसकी 
विवेचना यथास्थान की जायेगी। 

बैदिककाल की दशा--यहाँ हमें वैदिककाल की शिक्षा-व्यवस्था को सम- 
झना है; अतः पहले उस काल के समाज की आवश्यकताओं को समझ' लेना उचित 
होगा। इसके लिए हम साहित्य, व्यक्तिगत एवं सामाजिक॑ जीवन, धार्मिक दशा 
उद्योग-धन्धे तथा राज्यतन्त्र इन पाँच शीषकों में उस काल के जीवन के स्वरूप का 
अध्ययन करेंगे। द 

साहित्य 

ऋणग्वेदकाल में---इस समय का साहित्य ऋग्वेद के मन्त्रों तक ही सीमित था 
इस समय तक लिपि का निर्माण हो पाया था या नहीं, इस विषय में विद्वानों में मत- 
भेद है । एक पक्ष कहता है कि इस समय आर्यों के पास एक लिपि थी और दूसरे 


पक्ष का कथन हैं कि नहीं थी। सत्य' चाहें जो कुछ हो परन्तु वेद को कण्ठाग्न कर 
लेने की परम्परा अवश्य थी और शिष्य मन्त्रों का उच्चारण गरु के उच्चारण के 
. सहारे ही सीखता था । द 
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उत्तर बेदिककाल में--इस काल में शेष तीन संहिताओं--यजुर्वेद, सामवेद 
एवं अथववेद-की रचना हुई । भारतीय परम्परा के अनसार संहिताएँ उपरि- 
लिखित क्रम में ही बोली जातो हैं, परन्तु ऐतिहासिकों का विचार है कि उनका 
निर्माण सामवेद, यजुबंद तथा अथर्ववेद इस क्रम से हुआ । 

ब्राह्मणकाल में--ब्राह्मण॒काल में ब्राह्मगग्रत्थों तथा आरण्यकों की रचना हुई । 
प्रत्येक संहिता का अपना-अपना ब्राह्मण है । इनमें उस संहिता में प्रतिपादित 
यज्ञों के छोटे-से-छोटे विवरणों की विस्तृत विवेचना एवं व्याख्या की गई है । ये 
ग्रन्थ आज भी मिलते हैं। ऋग्वेद का ब्राह्मण ऐतरेय, यजुरवेद का शतपथ, सामवेद 
का पं्चावश तथा अथवंबेद का गोपथ कहा जाता है 

ब्राह्मणों के अन्तिम भाग आरण्यक कहे जाते हैं। संहिताओं में जो कुछ कहा 
गया है उध दो काण्डो--ज्ञानकाणंड एवं कर्मकाणंड--में विभक्‍त किया जाता है । 
जानकाण्ड का सम्बन्ध यज्ञों सेल होकर दाशनिक विचारों के साथ है । आरप्यकों 
में यज्ञों के दाशंनिक पक्ष का चिन्तन हुआ है। 

उपतिषत्काल सें--जिस प्रकार बाह्माणों का मुख्य-विषय कर्भकाण्ड हैँ, उसी 
प्रकार उपनिषदों का ज्ञानकाण्ड । उपनिषदें आरण्थकों के अन्तिम रूप हैं । इनमें 
न केवल ज्ञानकाण्ड का प्रतिपादन हुआ है अपितु कर्मकाण्ड की निन्‍दा भी की गई 
हैं। इस काल में इन्हीं उपनिषत्‌-पग्रस्थों की रचना की गई। मख्य उपनिषदें तो दस 
ही हैं परन्तु धीरे-बीरे अब तो उनकी संख्य। सेकड़ों तक जा पहुँची है । 

. सृत्रकाल में--ब्राह्मण एवं उननिषदों की भाँति सूत्र किसी ग्रन्थ का नाम 





अधिक वस्तु को कम-से-कम शब्दों में कहना सूत्र कहलाता हैं । सबसे पहले शिक्षा, 
कल्प, व्याकरण, निरक्‍त, छन्द एवं ज्योतिष इन वेदांगों की सूत्रहूप में रचना हुई । 
तत्पश्चात्‌ कल्पसूत्रों पर आधारित श्रौतसुत्रों, गृह्मसूत्रों तथा धर्मसूत्रों की रचना 
हुई। सूत्रग्नस्थों की रचना मंत्रों की व्याख्या, रक्षा एवं विनियोग की दृष्टि से हुई 
थी। धर्मसूत्रों में व्यक्तिगत एवं सामाजिक व्यवहार का प्रतिपादन हुआ । इसी 
काल में रामायण एवं महाभारत इन दोतों महाकाव्यों की भी रचना हुई 
. स्मृतिकाल में---इस काल में स्मृतियों अथवा धर्मशास्त्रों की रचना हुई। 
इनकी रचना सूत्रपद्धति में न होकर इलोकपद्धति में हुई। इनके आधार-ग्रन्थ सूच- 
काल के धमसूत्र रहे । मनुस्मृति, विष्णुस्मृति, याज्ञवल्क्यस्मृति तथा नारदस्मृति 
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. इस काल के प्रतिनिधि ग्रन्थ हैं। आज उनके जो रूप मिलते हैँ उनमे बहुत-सा 
अंश बाद में जोड़ा हुआ ह। 


न क्‍ व्यक्तिगत एवं सामाजिक जीवन 
द ऋग्वेदकाल सें---इस काल के आये लोगों का व्यक्तिगत जीवन सरल एवं. 
शुद्ध था। यौन-नतिकता उच्चकोटि की थी । उनका दृष्टिकोण आस्तिकतापूर्णं 
तथा आदश “सादा जीवन उच्च विचार था। सभी निष्ठा के सांथ अपने 
धार्मिक एवं सामाजिक कत्तंव्यों को पूरा करते थे । 


सामाजिक दृष्टि से सम्पूर्ण आय जाति कुलों अथवा परिवारों में विभक्‍त थी । 
जाति-व्यवस्था का आरम्भ नहीं हुआ था । आर्य एवं अनाय॑ दो ही वर्ग थे। आय॑- 
वर्ग में पाँच कुल प्रमुख थे, जिन्हें पञ्चजना:” नाम से कहा जाता था। परिवार 
संयुक्त थे और उनमें पिता अथवा बड़े भाई की प्रधानता थी। स्त्रियों को पुरुषों 
के समान ही आदरपूर्ण स्थिति प्राप्त थी। बाल-विवाह की प्रथा नहीं थी और थोड़े 
से प्रतिबन्धों के साथ उन्हें पति चुनने की पूर्ण स्वतंत्रता थी । अनायों के साथ 
आयों का संघर्ष निरन्तर चलता रहता था और अनाय॑े व्यक्ति दासों के रूप में धीरे- 
धीरे समाज के अंग बनते जाते थे। 


बट 


उत्तर बदिककाल में--व्यक्तिगत जीवन के आदर्श एवं व्यवहार ऋग्वेद-- 
काल के ही समान रहे। ऋग्वेदकाल की वर्ण-व्यवस्था जाति-व्यवस्था में परिणत 
होकर स्थायित्व ग्रहण करने लूगी। परिवार का संगठन पूर्ववत्‌ रहा । स्त्रियों की 
स्थिति रही तो आदरपूर्ण, परन्तु उनकी स्वाधीनता में कुछ कमी आने लछगी। 
उनका कार्य-क्षेत्र परिवार में सीमित रहने लगा; तथापि यज्ञों में उनका भाग 
सुरक्षित रहा। अनारयों पर आरयों की विजय लगभग पूर्ण हो गई। 
ब्राह्मणगकाल तथा उपनिषत्‌ काल में--व्यक्तिगत जीवन के आदर्श एवं 
व्यवहार ज्यों के त्यों रहे। जाति-व्यवस्था कुछ और कठोर हो गई। स्त्रियों की 
हे स्वाधीनता कुछ और कम हो गई । ब्राह्मणों एवं क्षत्रियों को अपने से नीची जाति. 
; की कन्याओं से विवाह करने की स्वतन्त्रता रही तथा विवाहाधिकार-विषयक समा-- 
नता नष्ट हो गई । ब्राह्मणों एवं क्षत्रियों के अधिकारों में परस्पराश्चितता रही और 
बैश्यों तथा शुद्रों पर अधिकारों की अपेक्षा कत्तेव्य अधिक छंद गये । ऋग्वेदकाल- 
में प्रचलित एकपत्नीब्रत इस काल में शिथिलू हो गया। द 
सूत्रकाल सें-व्यक्तिगत जीवन के आदर्श एवं व्यवहार पूर्ववत्‌ रहे । पारिवारिक 
जीवन में जातकर्म आदि संस्कारों तथा संध्या एवं स्वाध्याय, अग्निहोत्र, अतिथि-- 
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पूजन, पितृयज्ञ एवं भूतयज्ञ इन पाँच महायज्ञों पर बल दिया गया । विबाहों के 

ब्राह्म, प्राजापत्य, आर, देव, गान्धवे, आसुर, राक्षस एवं पेशाच ये भंद करके आरयों. 
के लिए प्रथम चार ही करने की व्यवस्था दी गई। अन्तर्जातीय विवाहों एवं भोजन 
पर प्रतिबन्ध छगा। ब्राह्मणों, क्षत्रियों, बेश्यों एवं शूद्रों के लिए पृथक्‌-पुथक्‌ कर्म- 
विधान हुआ | द्विजों के सम्पूर्ण जीवन को ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ एवं संन्यास इ 
चार आश्रमों में विभकत किया गया और प्रत्येक आश्रमी के लिए पृथक्‌-पृ थक कर्म- 
व्यवस्था हुई। प्रत्येक गृहस्थ के लिए ऋषि-ऋण, पितृ-ऋण तथा देव-ऋण उतारना 
आवश्यक हो गया। 

स्मृतिकाल में-सूत्रकाल में जिस वर्णाश्रम धर्म का प्रतिपादन किया गया, इस 

काल में व्यक्ति का सम्पूर्ण व्यक्तिगत एवं सामाजिक जीवन उसीसे नियन्त्रित 
होता रहा। स्त्रियों के लिए वेदाध्ययत का निषेध हो गया। सम्पत्ति पर उनका 
अधिकार भी संकुचित हो गया। वे पूर्णतया पुरुषों के अधीन बना दी गई । उनका 
कार्यक्षेत्र पूर्णतया परिवार में सीमित हो गया। पुरुषों को यह आदेश अवश्य दिया 
गया कि वे स्त्रियों को पूर्णतया सन्तुप्ट रखें। 


 धामिक दशा 


ऋशग्वेद काल में-आरय जाति में उस समय आस्तिकता का भाव उदय हो चुका 
था। इस विषय में विद्वानों में मतभेद है कि उस समय के आये एकेश्वरवादी थे 
अथवा बहु-देवतावादी | एकेश्वरवाद के समर्थकों का विचार हैँ कि आर्य अन्तिम- 
चेतन संत्ता के रूप में एक ब्रह्म में ही विश्वास करते थे; और प्रकृति की विविध 
क्रियाओं के पीछे उस्तीका हाथ मानकर उसे ही अध्ति, वायू आदि नामों से पुकारते 
थे । अनेक-देवतावादी विद्वानों की सम्मति में उस समय तक आय प्रकृति की प्रत्येक 
वस्तु एवं क्रिया के पीछे एक-एक देवता की सत्ता मानते थे और उनमें अन्तिम एक 
चेतन सत्ता का भाव नहीं उदय हुआ था। धार्मिक कर्मो के रूप में उनमें यज्ञों का 
प्रचलन था; परनल्तु उन्होंने जटिल रूप नहीं धारण कर पाया था । उनमें मन्त्रों 
“का उपयोग भी होता था। आर्य पुनर्जेन्म में विश्वास करते थे । 
उत्तर वेदिककाल में-उस समय भी ऋग्वेदकाल की भाँति यज्ञों का प्रचकन 


. "रहा; परल्तु उनमें पहले की सरलता का स्थान जटिलता लेने लगी । परिणामस्वरूप 





पुरोहितों के नये-नये वर्गों को जन्म मिला। 


_.. ब्राह्मणकाल तथा उपनिषत्काल में-ब्राह्मणकाल में यज्ञों के नाना रूयों का 
विकास हुआ और जटिलता भी बहुत अधिक उत्पन्न हो गई। उपनिषत्का्ल में इस 
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स्थिति की प्रतिक्रिया हुई । दाशनिक बुद्धि के विचारकों ने यज्ञों का विरोध किया 
और ज्ञान द्वारा, जन्म, मरण, बन्धन से छटकारा पाने के विचार का समर्थत किया। 


इस प्रकार कर्मकाण्डियों तथा ज्ञानकाण्डियों के बीच आधारभूत सैद्धान्तिक मतमेंद _ 


उत्पन्न हो गया। पुनर्जन्म एवं कर्मवाद में दोनों प्रकार के व्यक्ति विश्वास करते थे । 
अनेक देवताओं की सत्ता के विषय में भी दोनों वर्गों में मतभेद था। कर्मकाण्डी 
अनेक-देवतावादी थे, जब कि ज्ञानकाण्डी ब्रह्म] को ही परम सत्ता मानते थे। 

सूत्रकाल में-इस काल में धामिक स्थिति वही रही जो सम्मिलित रूप से 
ब्राह्मणकाल एवं उपनिषत्‌्काल में थी। वर्णाश्रमधर्म के रूप में इन दोनों विरोधी 
मतवादों के समन्वय का भी प्रयत्न किया गया और ऐ से सामान्य मानव-जीवन की 
स्थापना की गई जिसमें कर्म एवं ज्ञान दोनों को समुचित स्थान मिल सके । पुनर्जन्म 
एवं. कर्मवाद में विश्वास तो पहले से ही चला आता था। दाशनिक दृष्टि से . 
एकेश्वरवाद की महत्ता भी सभीने स्वीकार करली | 

स्मृतिकाल में-सूत्रकाल में कम एवं ज्ञान में समन्वय स्थापित करने का जो 
प्रयत्त आरंभ हुआ था वही स्मृतिकाल में फला-फूला। दार्शनिक दृष्टि से जनता 
के विश्वास लगभग ज्यों-के-त्यों बने रहे। 

उद्योग-धन्धे 

ऋग्वेदकाल में पशुचारण एवं कृषि ही प्रमुख धन्धे थे । कातना, बनना, 
बढ़ईगीरी, लहारी, सुनारी, चर्मकारी आदि हस्तकौशरू भी प्रचलित थे। मकानों 
तथा किलों का निर्माण आरंभ हो गया था। वस्तुओं का विक्रय तथा विनिमय 
एवं लेन-देन होने लगा था। ऋण पर व्याज लिया जाता था। व्यापार के लिए 
समुद्री मार्ग का प्रयोग होने छगा था। काफी बड़े-बड़े जलयान भी बनने लगे थे। 
आये लोग सूती तथा ऊनी कपड़ों का प्रयोग करते थे। वस्त्रों पर कढ़ाई का काम 
'भी होता था। द द 

ऋग्वेदकाल से स्मृतिकाल तक उद्योग-धन्धों का निरन्तर विकास एवं विस्तार 
होता गया। नये-नये अन्न उपजाये गये, नई-नई धातुएँ खोजी गईं, विविध पशुओं 


“का पालन आरम्भ हुआ और सभीके सहयोग से समाज को सुखी एवं समृद्ध 


बनाया गया। द । 
भारतीय उद्योग-धन्धों के विकास में यहु एक विशेषता रही कि उनका वर्णाश्रम 


धर्म के साथ समन्वय कर दिया गया। इनके समन्वय के कारण प्रत्येक जाति 


अपने-आप में एक सामाजिक-आ्थिक इकाई बन गई। प्रत्येक इकाई के पृथक्‌- 


'पथक्‌ सामाजिक-आशिक वर्ग-संगठन बन गये । 
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श्द्ट भारतीय शिक्षा का संक्षिप्त इंतिहास 


.. राज्यतन्त्र जज 
राज्यतन्त्र की दृष्टि से ऋग्वेद राजतन्त्र का काल था । परन्तु राजाओं को 
स्वेच्छाचारिता प्राप्त नहीं थी। उन्हें पुरोहितों, सभाओं तथा समितियों के साथ 
सहयोग करके चलना पड़ता था | सभाएँ और समितियाँ सम्भवतः निर्वाचित 
संस्थाएँ होती थीं। उन्हें राजाओं को चुनने, हटाने तथा पुनः प्रतिष्ठित करने का 
भी अधिकार होता था; परन्तु साधारणतया राजा का पद परम्परागत होता था। 
 ऋग्वेदकाल से स्मृतिकाल तक राज्यतन्त्र का ही काल रहा, परन्तु राज्यतन्त्र 
एवं जनतन्त्र का जो समन्वय ऋग्वेदकाल में था वह न रह सका। यद्यपि सभाओं, 
समितियों, राज्यारोहण के समय की जानेवाली प्रतिज्ञाओं तथा वर्गसंगठनों के 
माध्यम से राजाओं की निरकुशता पर अंकुश रखने के प्रयत्न चलते रहे; परन्तु 
_जतत्ता कमशः शक्तिशाली होती गईं। स्मृतिकाल तक आते-आते तो उसमें 
देवताओं का वास ही मान लिया गया। द 
वेदिककाल को शिक्षासम्बन्धी आवश्यकताएँ-प्रसिद्ध शिक्षा-शास्त्री जॉन स्टुअर्ट 
मिल ने लिखा है कि “शिक्षा का अभिपष्राय उन संस्कारों से होता है जिन्‍्हें प्रत्येक 
पीढ़ी अपनी आनेवाली पीढ़ी को जान-बूझकर इसलिए देती हैँ कि जिससे बह 
उन्नति और विकास के अब तक प्राप्त स्तर को न केवल स्थिर रख सके अपितु 
उसे और ऊँचा उठाये ।” शिक्षा की इस परिभाषा को दृष्टि में रखकर अब हमें 
यह सोचना चाहिये कि वैदिककाल की जनता अपने समाज की स्थिरता एवं 
विकास के लिए किस प्रकार के युवकों के निर्माण की आवश्यकता अनुभव करती' 
होगी। वेदिककाल के जीवन का जो अध्ययन हमने ऊपर की पंक्तियों में किया 
हैं, उसको सम्पूर्णतः देखने से यह स्पष्ट्तया प्रतीत होता है कि उस काल की 
शिक्षा-सम्बन्धी आवश्यकताएँ निम्नलिखित होंगी :-..- ः 
१--अत्येक व्यक्ति का जीवन सरल एवं पवित्र हो। “सादा जीवन उच्च 
विचार” उनके जीवन का आदर्श हो। उसकी वृत्ति आस्तिकतापूर्ण हो । वह 
वर्णाश्रमधर्म अर्थात्‌ अपने व्यक्तिगत एवं सामाजिक कत्तंव्यों को' श्रद्धा के साथ' 
पूरोकरे। रे का 
२--बैद तथा प्रतिदिवस बढ़ते हुए वैदिक साहित्य में से अपने उपयुक्त अंश 


. का प्रत्येक व्यक्ति प्रहण, रक्षण एवं संक्रमण करे। 

.. ३--प्त्मेक व्यक्ति अपंने उपयुक्त यज्ञविंधियों को सीखें, विधि-विधान के 
... साथ उनका अनुष्ठान करे और यथाझ्क्ति आत्मज्ञान की प्राप्ति में भी प्रय॑त्न- 
जा रह कस लटक अं हर ह 
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४--प्रत्येक व्यक्ति अपनी रुचि एवं योग्यता के अनुरूप एक जीविकासाधन 
चुन ले और अपनी सम्पूर्ण शक्ति से उसका निर्वाह और विकास करे। 5 
५--प्रत्येक व्यक्ति का शरीर एवं मन अधिक से अधिक स्वस्थ एवं विकसित 
५ . हो जिस से वह अपने प्रतिद्वन्द्रियों तथा शत्रुओं के साथ सफलतापूर्वक संबर्ष कर 
सके और प्रतिदिन बदलते हुए समाज में भी सुख और शान्ति के साथ रह सके। 
६--पत्येक व्यक्ति में ऐसी राजनीतिक चेतना हो कि वह प्रतिदिन दृढ़ होती 
हुई राजसत्ता की निरंकुशता पर नियन्त्रण रखने की परिस्थितियाँ उत्पन्न करने 
योग दे सके । 
वंदिककालीन शिक्षा .के उद्द इय--हम ऊपर कह चुके हैं कि प्रत्येक स्वतंत्र 
समाज की शिक्षा के उद्देश्य उसकी आवश्यकताओं के आधार पर बनते हैं। वेदिक- 
काल का आयंसमाज एक स्वतन्त्र समाज था अतः अउनी आवश्यकताओं के अनुरूप 
उसकी शिक्षा के निम्नलिखित उद्देश्य थे :-- 
१--अपने राष्ट्रीय आदर्शों के अनुरूप स्वस्थ चरित्र का निर्माण 
२--शा री रिक, मानसिक तथा आत्तमिक तीनों दृष्टियों से व्यक्तित्व का 
अधिकतम समच्वित विकास । 
३--सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक क्षमता का विकास (वर्णाश्रमधर्म- 
पालन ) । 
४--वेद, वैदिक-साहित्य, यज्ञविधियों तथा आध्यात्मिक रहस्यों की रक्षा 
तथा उनका अगली पीढ़ी में संक्रमण । 
५--अपनी परम्परा को जीवित रखने तथा उसे विकसित करने की महत्त्वा- 
कांक्षा का उत्पादन | । 
वैदिक-साहित्य में शिक्षासम्बन्धी जों जानकारी बिखरी हुई पड़ी है और उस 
समय का जो कुछ इतिहास उपलब्ध होता है उसके आधार पर भी यही सिद्ध होता 
है कि उस काल की शिक्षा के यही उद्देश्य थे। द 


शिक्षाप्रणाली 


उपनयन--इस काल में शिक्षा की 'गुरुकुलप्रणाली” प्रचलित थी। बालक 
बाल्यावस्था में ही पिता का गृह छोड़कर गुरु के गृह में निवास के लिए चले जाते 
थे। वे वहीं रहते तथा शिक्षा ग्रहण करते थे। शिक्षा का आरम्भ उपनयन संस्कार 
से होता था । वैदिककाल में इस संस्कार का बड़ा महत्त्व था । इस संस्कार द्वारा 
भाचार्य बालक को भौतिक शरीर के स्थान पर एक विद्यामय शरीर प्रदान करता 
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था। माता के गर्भ से जन्म लेने की अवेक्षा विद्यामयशरीर ग्रहण के रने को 
अधिक महत्त्व दिया जाता था और इसके उपरान्त ही बालक को “हिजन्मा अथवा 
“द्विज” की संज्ञा मिलती थीं। द 

“उयनयन'' शब्द का अर्थ होता है पास लाना” । इस संस्कार द्वारा वारूक 
को अपने पास लाकर गरु उसमें विद्या एवं गुणों का आधान आरम्भ करता दा। 
जिस समय तक वर्णव्यवस्था जातिव्यवस्था में नहीं बदली थी उस समय तक 
बिना किसी भेदभाव के सभी बालकों का उपनयन होता था, परच्तु बाद मे केवल 
द्विजों - ब्राह्मणों, क्षत्रियों एवं वैश्यों-- के ही बालकों को इस संस्कार का अधिकार 
रह गया। शुद्र इससे वंचित कर दिये गये । कालान्तर मं तीनों वर्णों के संस्कारों में 
भी भिन्नता आ गई और उनके लिए आय भी भिन्न-भिन्न कर दी गई। 


.._ उपनयन संस्कार के अवसर पर गु्द बालक को तीन दिन अपने निकट- 
तम्‌ सम्पर्क में रखता था और उसकी सम्‌चित परीक्षा करके यह निर्णय करता था 


कि उसे किस वर्ग की शिक्षा दी जाये । परन्तु जब वणव्यवस्था जाति अर्थात्‌ जन्म 

से चलने लगी तब यह परम्परा बन्द हों गई और पिता के वण के आधार पर ही 

बालक का वर्ण माता जाने लगा। इस संस्कार में से गुजर चुकतन के बाद, बालक 

की संज्ञा “ब्रह्मचारी” हो जाती थी | अपने गुरु के साथ एक कुछ मे ही निवास 

करने के कारण ब्रह्मचारी को “अस्तेवासी” अथवा “आचार्यकुलबासी” भी 
[जाता था। 


.. ज्ञतोपदेदा--अन्तेवासी बनते समय बालक को निम्नलिखित आदेश एवं उप- 
देश दिये जाते थे:-- 

“है बालक ! आज से तुमने ब्रह्मचर्यत्रत धारण कर लिया है। आज से प्रति- 
दिन सम्ध्योपासन तथा भोजन के पूर्व शुद्ध जल से आचमन करना। निरन्तर' कम- 
शील रहकर धर्माचरण करना । आचार्य के अधीन रहकर वेदाध्ययन्त करना । 
ब्रह्मचयं॑त्रत को अखण्डित रखकर एक-एक वेद का १२-१२ वष अध्ययन करना। 
आचार्य की आज्ञाओं का पालन करता परन्तु अधर्म आचरण का आदेश उनका भी 
न मानना। क्रोध, असत्य भाषण, आठों प्रकार के मैथुन तथा चारपाई पर सोना 
छोड़े रखना। गाना-बजाना, नाचना, इत्र और सुरमा आदि लगाना छोड़ देना। 
अत्यधिक स्नान, भोजन, निद्रा तथा जागरण और परनिन्दा, लोभ, मोह, भय 


तथा शोक मत करना । प्रतिदिन रात्रि के चौथे पहर में उठकर आवश्यक देनिक 


( शौच, दन्‍्तधावन, स्नान, संध्योपासन, अग्निहोत्र, व्यायाम, योगाभ्यास ) 


के 
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किया करना। हजामत न बनवाना। मांस तथा रूखे पदार्थों का भोजन तथा मादक- 
“पदार्थों का सेवन छोड़ देना । बैल, घोड़ा, हाथी, ऊँट आदि की सवारी मत करना 
ग्राम के भीतर निवास, और जूते तथा छाते का प्रयोग मत करना। लघुशंका के 
प्रयोजन के अतिरिक्त मूत्रेन्द्रिय का स्पर्श मत करना तथा बीय॑ की अपने शरीर में 
रक्षा करके ऊच्वे रेता बनना। तेल छगाना, उबटन कराना, देह दबवाना आदि कार्य 
मत करना। अत्यन्त खट॒ठे, तीखे, कर्सेछे, नमकीन, रेचन (दस्तावर) पदार्थों का 
सेवन मत करना प्रतिदिन अपने ब्रत के लिए उपयुक्त आहार एवं आचरण रखते 
हुए विद्योवार्जन में यत्न करते रहना । सुशीछक, मितभाषी एवं सभ्य बनना । 
सेखला और दण्ड का धारण, भिक्षाचरण, अग्निहोत्र के लिए संमिथाओं का संग्रह, 
स्नान, आचाय॑ की सेवा तथा उनको प्रातः-साथं समस्कार करना। विद्योपार्जन 
. तथा अपनी इन्द्रियों पर नियन्त्रण रखना । ये तुम्हारे नित्य-कर्म हैं ।? (गोभिल 
गुह्चसूत्र ३३१।१५--२६) और बालक को इनका पालत करना पड़ता था। 
भिक्षवुत्ति--जैसा कि इन उपदेशों से प्रकट है कि ब्रह्मचारियों का भरण- 
पोषण भिक्षा द्वारा होता था। चंकि उयनयव एवं ब्रह्मचर्याश्रम सभी के लिए 
अनिवार्य थे और सभी के बालकों को भिक्षा माँगनी पड़ती थी अत: इसमें छज्जा 
की कोई बात नहीं मानी जाती थी। इतना ही नहीं प्रत्येक गृहस्थ ब्रह्मचारी को 
'भिक्षा देकर अयना अह्ोभाग्य समझता था। ब्रद्मचारियों में भी इसके कारण 
“समाज के प्रति नम्नता एवं कृतज्ञता का भाव उदत्तन्न होता था। 
.... शिक्षा की श्रवधि--त्रह्म चारियों के गुरुकुलबास की तीन अवधियाँ थीं-- 
(१) चौबीसवें वर्य तक, (२) ३६ वें वर्ष तक, (३) ४८ वें वर्ष तक। इन तीनों 
“अवधियों तक ब्रत का पालन करनेवाले ब्रह्मचारी क्रमशः वसु, रूुंद्र एवं 
आदित्य कहलाते थे । 
दीक्षान्त--अभीष्ट अवधि तक गुरुकुल में विद्याध्ययन कर चुकने पर ब्रह्म 
चारी का समावतेन संस्कार होता था। जब तक वर्णव्यवस्था जातिव्यवस्था 
में नहीं बदली उस समय तक इस अवसर पर आचाये अपने शिष्यों के लिए 
_बर्णनिर्णय भी करते रहे। वस्तुतः इस संस्कार की सार्थकता भी इसी में है 
'कि एक लम्बे सम्पके, निरीक्षण एवं शिक्षण के उपरान्त आचाय॑ यह निर्णय 
करे कि अमुक व्यक्ति का अमुक वर्ण होगा परन्तु जन्मपरक वर्णवाद ने जब प्रत्येक 
व्यक्ति का वर्ण पहले से ही निश्चित कर दिया तो आचार्य का यह अधिकार 
समाप्त हो गया। फिर भी ग्हस्थाश्रम के माध्यम से संसार में प्रवेश करने के पूर्व 
* बरह्मचारियों को आवश्यक आदेद्य एवं सुझाव देने की परम्परा चलती ही रही। 
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ब्रतग्रहणा--समावर्तंनसंस्कार के अनन्तर ब्रह्मचारी स्नातक” कहलाता 
था। स्नातक होते समय उसे आचार्य निम्नलिखित आदेश, सुझाव अथवा ब्रत 
देता था :-- 

“सदा सत्य बोलना, धर्म का आचरण करना, स्वाध्याय में प्रमाद मत 
करना। आचार्य की सेवा में उनका प्रिय धन लाकर देते रहना और सन्‍्तान एवं 
शिष्यपरम्परा का लोप मत होने देना। 

सत्य में प्रमाद मत करना, धर्माचरण में प्रमाद मत करना, अपनी सुरक्षा 

एवं कल्याण में प्रमाद मत करना, एश्वयप्राप्ति में प्रमाद मत करना, स्वाध्याय 

एवं अध्यापन में प्रमाद मत करना, देवकार्य (यज्ञ) एवं पितृकार्य (वृद्ध जनों. 
की सेवा) में प्रमाद मत करना। द 

“माता, पिता, आचार्य तथा अतिथि को देवतुल्य मानकर उनकी सेवा करना |: 

जो हमारे अनिन्दित कर्म हें उन्हीं का तुम आचरण करना औरों का नहीं । 

जो हमारे सदाचारयुकत कर्म हैं उन्हीं को तुम ग्रहूण करना अनन्‍्यों को नहीं। 

“जो कोई अपने समाज के श्रेष्ठ ब्राह्मण हों उनका तुम' आसन आदि के द्वारा. 
सत्कार करना। द 

“श्रद्धा से दान देना, अश्वद्धा से दान देना, शोभा के लिए दान देना, लज्जा- 
वश दान देना, समाज एवं सृष्टि के नियमों के भय से दान देना, सहयोग 
(बदले ) की भावना से दान देना (पर देना अवश्य )। 

“यदि तुम्हें किसी कर्म अथवा आचरण के विषय में सन्‍्देह हो तो समाज में जो 
विचारशील, समाहितचित्त, तुमसे स्नेह करनेवाले परन्तु धर्मप्रेमी ब्राह्मण हों, वे 
जैसा करें वेसा करना । जो निन्दित लोग हैं उनके विषय में भी विचारशीरू समा- 
हितचित्त, स्तेही स्वभाव के, धर्मप्रेमी ब्राह्मण जैसा व्यवहार करें वैसा ही करना। 

“यही आदेश है, यही उपदेश है, यही वेदों का रहस्य है, यही अनुशासन है, 
एँसा ही आचरण करना चाहिए। ऐसा ही अवश्य आचरण करना चाहिए।” 

--“तेत्तिरीयोपनिषद्‌” 
... समावतेनसंस्कार के साथ बालक की नियमित शिक्षा समाप्त हो जाती थी। 
समावतेंन के उपरान्त प्रत्येक स्‍्तातक अपनी शक्ति-भर गुरु को दक्षिणा भी भेंट 
करता था। 


अनध्याय (छट्टियाँ) 
वत्तेमान युग के विद्योलयों की भाँति गुरुकुलों में भी अनध्याय हुआ करते थे।' 
पर्वों के अवसर पर--अष्टमी, चतुर्दशी, अमावास्या एवं पूणिमा के दित, आकाश 
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मेधाच्छन्न होने पर, आँधी तथा आकस्मिक विपत्ति आने पर शिक्षणकार्य बन्द 
रहता था । 


शिक्षा के स्थल एवं माध्यम 
वेदिककाल में शिक्षाप्रचार के प्रमुख स्थल, गुरुकुल, ऋषिकुल एवं आश्रम थे । 


नगरों से दूर, वनों और पर्वतों की उपत्यकाओं में तथा नदियों के सुरम्य तटों पर 
इनकी स्थापना की जाती थी । ब्रह्मचारीगण कोछलाहल एवं सांसारिक जीवन के 


आकषंणों और उपद्रवों से दर रहकर एकाग्रता के साथ यहाँ विद्याध्ययन किया 
करते थे। इन संस्थाओं में धनी और निर्धन का कोई भेद न था और उची से 
ऊँची शिक्षा निःशुल्क दी जाती थी। भिक्षा, गुरुदक्षिणा, दान तथा आश्रमवर्ती 
उद्योगों से इनका संचालन होता रहता था । इन शिक्षासंस्थाओं पर राज्य का कोई 
नियन्त्रण नहीं होता था। इनके अतिरिक्त विविध विषयों के विशेषज्ञों की परिषदें 


भी शिक्षा का कार्य करती थीं परन्तु वे एक प्रकार की स्नातकोत्तर-शिक्षा (208#- 


8780प०॥७ ०त४०७४०४) की संस्थाएँ थी । इस प्रकार की परिषदे उत्तर- 
वैदिककाल से उपनिषत्‌कारू तक चलती ही रहीं । 
प्राचीनकाल के शिक्षादाशनिक शिक्षा को शिक्षासंस्थाओं में ही चलनेवाली' 
प्रक्रिया नहीं मानते थे । आश्रमव्यवस्था में संन्‍्यास-आश्रम की स्थापना तथा 
संन्‍्यासी के निरन्तर म्रमणशील रहने की व्यवस्था में उनका यह विश्वास भी 
कारण था। उसकी विशेष चर्चा न करके यहाँ इतना कहना उचित हैँ कि उस 
काल में शिक्षा के माध्यम गरुओं के अतिरिक्त चरक (ज्ञानप्राप्ति अथवा वाद- 
विवाद के लिए निरन्तर घूमनेवाले विद्वान ), तथा परिक्राजक भी थे । 
द पाठ्यक्रम 

ऋग्वेदकाल से स्मृतिकाल तक साहित्य का जो विस्तार हुआ था उसकी 
संक्षिप्त चर्चा ऊपर हो चुकी हू । प्रत्येक काल में अपने समय में उपलब्ध सभो 
साहित्य पाठ्यक्रम में रहा । यह कहना बिलकुल गलत हैँ कि बेदिककाल में 


शिक्षा धामिक ही रही। उस समय के पाठ्यक्रम में--परा (आध्यात्मिक) तथा 
 अयरा (छौकिक)--दोनों प्रकार की विद्याएँ सम्मिलित रहीं। उपनिषत्‌काल के 


पाठ्यविषयों की एक तालिका छान्दोग्य-उपनिषद्‌ में इस प्रकार दी गई हैः--- 
ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथववेद, इतिहास और पुराण, व्याकरण, पित्र्य 
राशि (अंकशास्त्र ), देव (शकनविद्या ), निधि (भूगर्भविद्या), वाकोवाक्य (तकं- 
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शास्त्र), एकायन (आचारशास्त्र), देवविद्या (भौतिकी), ब्रह्मविद्या, मूतविद्या, 
(प्राणिश्षास्त्र ), क्षत्रविद्या (सैन्यविज्ञान), नक्षत्रविद्या, (ज्योतिष), सर्पविद्या 
देवजनविद्या (शिल्पविज्ञान, संगीतश्ञास्त्र, एवं आयुर्वेद) । 

स्मृतिकाल लिखे विषयों के अतिरिक्त वेदों की विविध शाखाओं, 
ब्राह्मणग्रन्थों, आरण्यकों, उपनिषदों, शिक्षा, कल्प, निरुकत, व्याकरण, छत्द, दशनों,. 
धर्मश्ञास्त्रों, बेखानससत्र, नास्तिक दर्शनों, वार्ता (अथंशास्त्र ), आच्दीक्षिकों 
(तर्कज्षास्त्र), तथा दण्डनीति (राजनीतिविज्ञान) का भी उल्लेख मिलता है । 

इन प्रमाणों के आधार पर कहा जा सकता हे कि वेदिककाल में पाठ्य- 
वियय बहुत थे और उत्तका अध्ययनाध्यापत चछता था। आरमभ भे॑ त्रिवण 
की शिक्षा. एक सी थी परस्तु ज्यों-ज्यों जातिव्यवस्था दृढ़ होती गई, ज्ञानक्षेत्र का 
विस्तार होता गया और उद्योग-धन्धे बढ़ते गये, तीनों वर्ण अनेक उपवर्णों में 
विभकत होते गये और उनकी शिक्षा में भी अन्तर पड़ता गया। धामिक ग्रन्थों 
का पठन-पाठन, और धाभिक कृत्यों से सम्बन्धित ज्ञान ब्राह्मणवर्ग की विशेष 
सम्पत्ति हो गया। क्षत्रियों की शिक्षा में राजनीति तथा सनिकशिक्षा का विशेष 
महत्त्व होगया । इसी प्रकार बेश्यों की शिक्षा में गोपालन, कृषि, छलछितकछाओं 


' तथा व्यापारशास्त्र की प्रधावता हो गई । 


ग्रध्यापनविधि 
इस काल की अध्यापनविधि मुख्यतया मौखिक थी । मैत्रेय उपनिषद्‌ के' 
अनुसार शिक्षा का आरम्भ शब्दों के शुद्ध उच्चारण से होता था। उच्चारण 
की शुद्धता को बंदिककाल के विद्वान बहुत अधिक महत्त्व देते थे। महाभाष्य- 


कार ने तो यहाँ तक लिखा हैं कि शब्दों का अशुद्ध उच्चारण यजमान को मार 


डालता हूँ। गृरु के उच्चारण को सुनकर तदनुसार शिष्य भी उच्चारण करते 
थे और यही उच्चारण धीरे-धीरे ग्रन्थों के पाठ में बदछ जाता था। मौखिक 
रूप में ही ग्रन्थों के अर्थ एवं भाष्य भी बालकों के सम्मुख प्रस्तुत किये जाते 
थे । छात्र गुरुमुख से सुनकर एकान्त में वस्तु का मनन और निदिध्यासन 
(चिन्तन ) करते थे । अध्यापन में प्रइनोत्तरप्र णाली भी चलती थी। गृर और 
शिष्य दोनों स्पष्टीकरण एवं जिज्ञासा की शान्ति के लिए एक दूसरे से प्रश्नोत्तर 
करते थे | संदेहात्मक वस्तु के निर्णय में तकशास्त्र की उपनय एवं निगमन 
(फरतप्र०४४० 2४१ 0०१7०४४७ ) विधियों का भी प्रयोग होता था। वस्तु के 
स्पष्टीकरण के लिए उपमा, रूपक, दृष्टान्त, अन्योक्ति तथा कहानियों आदि का 
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प्रयोग किया जाता था। छात्र परस्पर वाद-विवाद श्ली करते थे जिससे उन्हें 


किसी विचार के पक्ष-विपक्ष पर विचार करके निर्णय का अभ्यास हो जाता था । 
संक्षेप में यह कहा जा सकता है कि अध्यापन की उपस्थापव (788600000॥ ) , 


 प्रब्नोत्तर, चिन्तन, स्वाध्याय एवं वाद-विवाद, विधियाँ उस समय प्रचलित थीं । 


इस बात के भी प्रमाण मिलते हैं कि शिक्षणकार्य में गुह सरल से कठिन को 
ओर” आदि सिद्धान्तसूत्रों का भी ध्यान रखते थे। इतने क्‍ विस्तृत वेदिकसाहित्य 
की रक्षा एवं उसका अध्ययन मौखिक रूप में ही होता रहा इस बात पर 
विश्वास करने का मन तो नहीं होता परन्तु पुस्तकाधारित अध्यापनविधि के 
प्रमाण नहीं मिलते यह दुर्भाग्य की बात है। बंदिकसाहित्य में स्वाध्याय पर इतना 
अधिक बल दिया गया कि उससे अनुमान होता है कि पुस्तकें लिखी अवश्य जाती 
होंगी। यह दूसरी बात हे कि सामग्री के अभाव में उनकी संख्या कम हो। 


सत्रीशिक्षा 


ऋग्वेदकाल में स्त्रियों को पुरुषों की ही भाँति वेदाध्ययन की स्वतन्त्रता 
थी। वे ब्रह्मचर्याश्रम का पालन भी करती थीं और यज्ञों में भी भाग लेती थीं। 
अनेक वेदमन्त्रों की तो ऋषिकारें भी स्त्रियाँ थीं। विश्ववारा, घोषा, रोमशा, 
लोपामुद्रा, उर्वशी, अपाला आदि अत्यन्त विदुधी महिलाएँ ऋग्वेदकाल की थीं। 
उपनिषत॒काल में भी गार्गी एवं मैत्रेयी नाम की दो परम विदृषी स्त्रियों का 
नाम मिलता है। इतिहासों तथा पुराणों में भी स्थान-स्थान पर विदुषी स्त्रियों के 
नाम तथा उनके अग्निहोत्र आदि करने का वर्णन मिलता है। सूत्र तथां स्मृति 
काल में स्त्रियों की स्थिति हीनतर हो गई परन्तु उस समय उनकी शिक्षा का 
इतना विधान तो मिलता ही है कि वे पतियों के साथ यज्ञों में माग ले सकें और 
घर का हिसाब-किताब रख सकें। सूत्रकाल में भी उन पर प्रतिबन्ध वेदाध्ययन 
के विषय में लगा, अन्य विषयों तथा शास्त्रों के अध्ययन पर नहीं। 


परन्तु ऐसा प्रतीत होता है कि क्रन्याओं के लिए संगठित शिक्षासंस्थाएँ 
नहीं थी । उनकी शिक्षा घर पर ही माता, पिता, भाई अथवा कुलयुरोहितों 


द्वारा होती थी । सम्भवतः. घनिक लोग अध्याप्रकों को भी नियुक्त कर लेते हों। 
' पाणिनीय सूत्रों के आधार पर डा० राधाकुमुद मुकर्जी का विचार हूँ कि कतिपय - 


स्त्रियाँ वेदिक शाखाविद्यालयों- में भी प्रवेश प्राप्त कर लेती थीं. और कहीं-कहीं 
उनके लिए छात्रावामों| की भी व्यवस्था थी। 
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गुरुशिष्यसम्बन्ध 


वैदिककाल के गुरुकुल परिवार और समाज के मध्यवर्ती संगठन थे। उनमें 
बालकों को परिवार का प्यार तथा समाज का संघर्ष दोनों मिल जाते थे। यदि 
एक शब्द में कहना चाहें तो कह सकते हैं कि गुरु और शिष्य के बीच में वही 
सम्बन्ध रहता था जो पिता और पुत्र के बीच में होना चाहिये। बेदिकसाहित्य 
में पुत्र को पिता की आत्मारूप तथा शिष्य को आचार्य का उत्तररूप कहा है। 
जिस प्रकार पिता अपनी सम्पूर्ण शारीरिक, मानसिक तथा भौतिक सम्पत्ति को 
पुत्र को सौंप देता है, जिस प्रकार किसी भी जलप्रवाह का पूर्व-रूप अपना सर्वेस्व 
उत्तर-रूप को अपित कर देता है और जिस प्रकार प्रत्येक दीपक अपने से प्रज्ज्व- 
लित होनेवाले दीपक में अपनी जैसी अग्निशिखा उत्पन्न कर देता है उसी 
प्रकार आचाय॑े अपना सम्पूर्ण तप एवं विज्ञान शिष्य के सम्मुख प्रस्तुत कर देता 
था। संस्कृत की एक कहावत के अनुसार गुरु विद्या और तप में सम्पूर्ण विश्व 
से तो जीतना चाहता था परन्तु अपने शिष्य एवं पुत्र के विषय में यही आकांक्षा 
करता था कि वह उसे परास्त करे। भावी पीढ़ियाँ प्रत्येक दृष्टि से अधिक समुन्नत 
हों इसके लिए इससे अधिक और कौन-सी भावना उपयोगी हो सकती है ? 
भौतिक रूप से गुरु शिष्य के लिए भोजन, वस्त्र, निवास, औषधि, सेवा- 
शुश्षुषा, मनोरंजन आदि सभी की व्यवस्था करता था। उस्नके प्रत्येक सुख-दूःख 
में पिता-माता की माँति सुखी-दुःखी होता था। शिष्य उसके ऋषि-ऋण उतारने 
का प्रधान साधन होता था अत: वह उसके प्रति शुद्ध कतंव्यभाव से प्रेरित होकर 
व्यवहार करता था और योग्य शिष्य को अपने जैसा बनाकर कृतकृत्य अनुभव 
करता था। क्‍ द द 
.. शिष्य भी गुरु को पिता और माता से बढ़कर. मानते थे। वे अनुभव करते थे 
. कि माता-पिता ने केवल उनके शरीर को जन्म दिया है परन्तु गुरु उनको मनुष्यत्व 
. से भी ऊपर उठाकर देवत्व की ओर ले जा रहा है। वे उसके प्रति वास्तविक श्रद्धा 
रखते थे । वे उसके प्रत्येक आदेश को ध्यान से सुनते थे और उसका आचरण करके 
अपने को धन्य मानते थे । वे अपना स्वेस्व गुरु की सेवा में अपित करने के लिए 
सदैव तस्यार रहते थे और भिक्षा, अन्न, जल, आश्रम-कार्य, गो-सेवा, आदि द्वारा 


उसको पूर्णतया प्रसन्‍न रखते थे। इतना ही नहीं समावतंन-संस्कार के अनन्तर 


“भी वे अपने गुरु के प्रति कृतज्ञता अनुभव करते हुए उसकी विद्या-परम्परा को 
जीवित रखने का प्रयत्न करते रहते थे। आज के गुरुशिष्यसम्बन्धों को देखंकर 
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तो प्राचीन गुरु शिष्यसम्बन्धों का वर्णन कल्पनाप्रेरित-सा प्रतीत होता है परन्तु 


 सस्पूर्ण वेदिकसाहित्य उनकी ऐतिहासिक सत्यता का साक्षी है । 


समालोचना 


समालोचना शब्द का अर्थ किसी वस्तु को 'भली प्रकार चारों तरफ से 
देखना” होता है। इस प्रकार देखने से गुण और दोष दोनों पर दृष्टि पड़ती है । 
फलत: हम वैदिककालीन शिक्षा की विशेषताएँ और त्रुटियाँ दोनों का अध्ययन 
करेंगे। 

विशेषताएं---ऐ तिहासिकों ने उस काल की शिक्षा की निम्नलिखित विशेष- 
ताओं का उल्लेख किया है :-- 

१--नगरों के कोलाहलूपूर्ण एवं अशान्तिमय वातावरण से दूर शिक्षा-उप 
निवेश (गुरुकुल) स्थापित किये जाते थे। वहाँ बालकों के लिए अध्ययन एवं 

चरित्रनिर्माण के अतिरिक्त कोई कार्य नहीं होता था। वे प्रत्येक प्रकार की विला- 

सिता से कोसों दूर रहते थे। 

२--शिक्षा-उपनिवेश गुरुओं और शिष्यों के सम्मिलित प्रयत्न से चलते थे 
अत: शिष्य 'जीकर" जीने की करा सीख सकते थे । 


३--बालक गुरु के परिवार का अंग बनकर रहता था अतः उसे वहाँ पारि- 
वारिक वातावरण के साथ-साथ उसकी सर्वोत्तम विशेषता सुरक्षा की 
भावना" निरन्तर मिलती रहती थी । 


४--शिक्षा-व्यवस्था में ब्रह्मचयं एवं तप इन दो की प्रधानता होने के कारण 
बालक के शरीर, मन, एवं आत्मा तीनों का प्रशिक्षण एवं विकास चलता रहता था। 


५--युरुकुलों के प्रबन्ध पर कुलपतियों और आचार्यों का ही पूर्ण नियन्त्रण 
होने के कारण उन में दलरूगत राजनीति का प्रवेश असंभव था । 


. ६-+बालक बचपन से ही गुरुकुलों में पहुँच जाते थे अतः उनके व्यक्तित्व के 
निर्माण के लिए पर्याप्त समय एवं अवसर मिल जाता था। 


७--शिक्षा बालक की रुचि एवं क्षमता तथा सामाजिक आवश्यकता के सम- 


. न्‍वय पर आधारित थी फलत: उसे इहलोक के पूर्णजीवन के लिए तैयार करती थी। 


८--प्रत्येक व्यक्ति को अपने गरु की पर्याप्त देख-रेख मिल जाती थी क्योंकि 
कक्षाएँ छोटी-छोटी हुआ करती थीं । 
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. ९--प्रकृति की सुरम्य गोद में पलने के कारण प्रत्येक बालक में एक अनिर्वे- 


चनीय आध्यात्मिकता, सरलता एवं उदात्तता उत्पन्न हो जाती थी। 


१०--गुरुशिष्यसम्पक बहुत अधिक गहरा होता था फलत: बाऊरुक के 


व्यक्तित्व को भली प्रकार समझकर उसके निर्माण का अवसर मिल जाता था। 

११--प्रतिदिन भिक्षाचरण करने के कारण बालकों में समाज के प्रति क्ृत- 
: ज्ञता का भाव उत्पन्न होता रहता था। फलत: गुरु के नियन्त्रण के बाहर भी वे 
आत्मनियन्त्रित रहने की प्रेरणा प्राप्त करते रहते थे ।. 

१२---ट्विज-मात्र के लिए उपनयन एक आवश्यक संस्कार था। साथ हो प्रत्येक 
व्यक्ति के लिए अपनी विद्या को योग्य पात्र में देकर ऋषि-ऋण उतारना भी आव- 
इयक था। फलतः शिक्षा सावंजनिक थी। 

१३-स्वाध्यायब्रत एवं चरकों तथा परिव्राजकों के माध्यम से शिक्षा जीवन 
भर चलती रहती थी। ः 


१४--शिक्षा में शारीरिक दण्ड का लगभग अभाव था । 

१५--कुंपात्र को विद्यादान नहीं दिया जाता था फलत: उसके दुरुपयोग की 
संभावना बहुत कम थी । क्‍ 

१६--ऊची से ऊँची शिक्षा भी निःशुल्क थी अतः कोई व्यवित निर्धनता के 
कारण उससे वंचित नहीं रहता था। 

त्रुटियाँ--आलोचकों ने उस काल की शिक्षा में निम्नलिखित त्ुटियाँ 
बताई हैं :-- 

१+वशिक्षा-व्यवस्था पर धर्म का प्रभाव अधिक था। बालकों का बहुत-सा 
समय यज्ञ, कर्मकाण्ड आदि में निकल जाता था। 


द तीनों वर्गों को आवश्यक कर्मकाण्ड की शिक्षा अवश्य दी जाती थी परन्तु 
उसकी मात्रा सबके लिए समान नहीं थी। इस प्रकार की शिक्षा की प्रधानता 


उन ब्राह्मणों के लिए थी जिन्हें भविष्य में पुरोहित अथवा ऋत्विक के रूप में 


कार्य करना था अथवा उसी विषय का अध्यापक बनना था। 


२--शिक्षा व्यक्षित की मनोवत्ति को इतना अधिक आध्यात्मिक बना देती 


थी कि भौतिक विज्ञानों के विकास में उसकी रुचि नहीं रहती थी और 
. इसीलिए भारत में भौतिक विज्ञानों का विकास नहीं हुआ। 


. यह आरोप भागत: सत्य है। ज्यों-ज्यों कर्मकाण्ड का जगड़वाल फैलता गया 
. और तत्परचात्‌ उसकी प्रतिक्रिया के रूप में कोरा ज्ञानवाद पनपा, समाज में 


न 
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इस लोक को सुखी और समद्ध बनाने की प्रवृत्ति कम होती गई । परन्तु यह 
आरोप भागतः ही सत्य है और संस्कृत-साहित्य इस बात का साक्षी है 
अपनी नष्ट-प्रष्ट स्थिति में भी उसमें ऐसे ग्रन्थों की कमी नहीं हैं जो अपने 
निर्माणकाल में पर्याप्त प्रगति के परिचायक हैं। 

३--स्त्रियों की शिक्षा की उतनी सुचारु व्यवस्था न थी जितनी पुरुषों की । 

४--इस शिक्षाव्यवस्था में शूद्रों के साथ न्याय नहीं हो पाता था । 

५--ज्यों-ज्यों जातिव्यवस्था कठोर होती गई त्यों-त्यों प्रत्येक जाति के उन 
व्यक्तियों को, जो अपनी विश्ञेष प्रतिभा के कारण उच्चतर जाति के कत्तव्यों एवं 
अधिकारों के उपयुक्त थे, प्रतिभा के उपयोग और विकास का अवसर नहीं 
मिल पाता था। 


६-इस शिक्षा के परिगामस्वरूप व्यक्ति में पुरोदशित्व (फ०7फ्रकवैने०णेसंतड 
७ प्रंप१० ) को अपेक्षा पश्चदर्शित्व (89कज़काते-००चंसहु #तपत०) अधिक 
विकसित होता था । 

शास्त्रवाद का अधिक प्रभाव विदेशी आक्रमणों तथा छौकिक कलाओं को 
शूद्ों के हाथ में सोंप देने के कारण बढ़ा । इस काछ में जितना-जितदा हम 
प्राचीनता की ओर बढ़ते जाते हैं उतना-उतना ही यह आरोप निर्बल होता जाता 
है। संपूर्णतः देखने पर यह आरोप भागत: सत्य है। 


मम 


७--लोकिक कलाओं के लिए शिक्षा-व्यवस्था में स्थान न था। 

इन कलाओं का विकास पारिवारिक उद्योगों के रूप में होता था परल्तु वेदांगों 
तथा उपवेदों के अध्यापन के लिए आवश्यक व्यवस्था गुरुकुलों में अवश्य रहती थी । 

उपसंहार--वेदिककाल की शिक्षा जीवनकेन्द्रित थी । व्यक्तित्वनिर्माण 
के लिए जिन परिस्थितियों की आवश्यकता होती हैं वे सभी उस समय शिक्षा- 
संस्थाओं में विद्यमान रहती थीं । भारतीय साहित्य में जो कुछ विवरण उस 
शिक्षाध्यवस्था का मिलता है उसके आधार पर निर्भयतापूर्वक- कहा जा सकता 
हँ कि यंग के अनरूप आवश्यक परिवर्तव करके आज भी उसको प्रचलित किया 
जा सकता हे और निश्चय ही उससे देश की अनेक शैक्षणिक एवं सामाजिक 
समस्याएँ हल हो सकेंगी। यह अपने देश का ही सौभाग्य है कि शिक्षाविषयक 


अनेक सिद्धान्तों एवं व्यवहारों के आविष्कार के उपरान्त भी हमें अपने शिक्षा- 


सम्बन्धी इतिहास पर अभिमान करने का पर्याप्त अवसर है। 
सहायक पसस्‍्तकें:-- 
१--एजुकेशन इन एन्शियेण्ट इण्डिया अलतेकर 
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२--हिन्दू सिविलाइजेशन 
३--सत्यार्थ प्रकाश 

४--मंस्का रविधि 

५--एजुकेशन इन इण्डिया 
६--हिस्ट्री आफ इण्डियन एजुकेशन 
७--भारतीय शिक्षा का इतिहास 
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क्‍ श्रध्याय ४ 
बोद्धकालीन शिक्षा ५ 


अ्रध्याय-संक्षेप:---१. प्रस्तावना। २. विषय-प्रवेश् । ३. बुद्धकाल की दशा--- 
धर्म्मक एवं सामाजिक । ४. प्रतिक्रिया । ५. बोद्धकालीन शिक्षा का तांत्पयें एवं 
उहू दय । ६. शिक्षाव्यवस्था का जन्म । ७. शिक्षाव्यवस्था-पब्बज्जा, पब्बज्जा के 
अधिकारी, उपसम्पदा, रहत-सहन, गुरुशिष्यप्तस्बन्ध, भिक्षुरिएयों के .लिए। 
८.पाठ्यक्र-धारसिक, लौकिक, पाठ्यक्रम का विकास। €. अध्यापनविधि । 
१०, अ्रध्यापन का साध्यम । ११. समालोचना। १२. बौद्धशिक्षा की भविष्य को 
देन । १३. वेदिक एवं बोद्ध शिक्षाव्यवस्था के अन्तर । १४. कतिपय बोद्ध शिक्षा 
केन्द्र । १५. उपसंहार। द 
प्रस्तावना--प्रथम अध्याय में लिखा जा चुका हैँ कि छठी शताब्दी ई० पू० 
में भारत में धामिक क्रान्तियाँ हुई और उस समय प्रचलित वेदिकवर्म के विरोधी 
दो बड़े सुधारवादी धर्मों का उदय हुआ। उतका नाम था--जैन धर्म और बौद्ध- 
धर्म । धामिक क्रान्ति का प्रभाव शिक्षाक्षेत्र पर भी पड़ा । इस अध्याय में हम यही 
पढ़ेंगे कि बौद्ध एवं जेन धर्माचार्यों ने शिक्षा के किस रूप एवं संगठन को जन्म 
दिया। 


विषय-प्र बेश--तृतीय अध्याय में हम कह चके हैँ कि किसी काछ की शिक्षा के 
उद्देश्यों का निर्धारण या तो समाज की आवश्यकता पर आधारित होता है अथवा 
शिक्षासंचालकों की आवश्यकता पर । इस काल की शिक्षा के उद्देश्यों को समझने 
के लिए भी हमें पहले उसकी सामाजिक आवश्यकताओं को समझ लेना चाहिये ॥। 
बेदिककाल का अध्ययन हमने साहित्य, व्यक्तिगत एवं सामाजिक जीवन, धामिक- 
दशा, उद्योग-धन्धे तथा राज्यतन्त्र इन पाँच शीषकों में किया था। बौद्धकालीन 
शिक्षा का सम्बन्ध मख्यतया उस समय की सामाजिक एवं धामिक दशा के साथ 
है अतः हम इन्हीं दो शीर्षकों में उसका अध्ययन करेंगे। द 
... घारसिक दक्शा--जिस समय भगवान्‌ बुद्ध का जन्म हुआ उस समय वेदिकधर्म 
ब्राह्मणधर्म में बदल चुका था। ब्राह्मणधर्म में ज्ञान एवं कर्म के समन्वय का पूर्णतः 


नाश हो चुका था और उसका व्यावहारिक पक्ष यज्ञमय हो गया था । चारों ओर 


यज्ञों की धूम रहती थी और उनमें पशुओं के मांस की आहुतियाँ देने की परम्परा 
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प्रचलित थी। सब ओर हिसा का बाजार गर्म था। जनता के मन में यह विश्वास 
घर कर चका था कि मनष्यजीवन का एकमात्र उद्देश्य स्वर्गप्राप्ति है और उसका 
एकमात्र साध्षन हूँ यज्ञों का अनष्ठान। यज्ञों के आध्यात्मिक पक्ष के समझने और 
समझाने की कोई आवश्यकता नहीं समझी जाती थी फलत: यज्ञानप्ठान भी भावना- 
शब्य यान्त्रिक करमं-सा बन गया था। मनोवत्ति में इस प्रकार का परिवर्तन हो जाने 
के कारण आचार की पवित्रता की ओर किसी का ध्यान न जाता था। यज्नानृष्ठान 
एवं दम्भ का गठबन्धन हो गया था। जा द द 
... सामाजिक दशा--धामिक क्षेत्र में यज्ञों की प्रधानता के कारण सामाजिक 
क्षेत्र में ब्राह्मणों की प्रधानता थी। हम पिछले अध्याय में कह चुके हे कि स्मृति- 
काल तक आते-आते वणणव्यवस्था न केवल जातिव्यवस्था में बदल चुकी थी अपितु 
स्त्रियों एवं शुंद्रों के साथ दुव्यंवहार भी होने लगा था। इस काछ की सामाजिक 
स्थिति वही समझनी चाहिये जो कि स्मृतिकाल के प्रसंग में ऊपर लिखी जा 
चकी हैँ । 

.. प्रतिक्रिया--इस धामिक एवं सामाजिक दर्षा की प्रतिक्रिया जैन एवं वो 
धर्मो के रूप में हुई। उनमे भोगपूर्ण स्वग के स्थान पर मोक्ष एवं निर्वाण को जीवन 
का लक्ष्य ठहराया गया । उसकी प्राप्ति का साधन भी यज्ञों के स्थान पर तपस्या 
एवं सदाचार माना गया । पशुहिसा का डटकर विरोध किया गया ।॥ ब्राह्मण की 
जातिगत प्रधानता की निन्‍दा करके कर्म एवं योग्यता की प्रधानता का समर्थन 
किया गया। वेदिकधर्म में जो विकार उत्पन्न हो गये थे उनके कारण उसके प्रति 
जनता में भी विरक्ति उत्पन्न होने लगी थी। फलत: जनता ने इस प्रतिक्रिया का 
खूब स्वागत किया। साधारण जनता ने ही नहीं अपितु राजाओं एवं सम्राटों ने भी 
नवीन धर्मों की दीक्षा ली। राजाश्र॑य पाकर दोनों ही धर्म तीत्रता के साथ फले-फूले 
परन्तु इन दोनों में बौद्धघर्म का अधिक प्रचार हुआ। जैनधर्मं अधिक व्यापक न हो 
'सका। द | द 

.बौद्धकालीन शिक्षा का तात्पर्य एवं उद्दंदय--भगवान्‌ बुद्ध ने बौद्ध भिक्षुओं 
के निवास के लिए स्थान-स्थान पर विहारों की स्थापना की थी। ये बौद्ध भिक्ष 
इन विहारों में रहते हुए स्वयं भी धर्मप्रचार. करते थे और धर्म॑विस्तार के लिए 
नवीन भिक्षुओं को प्रशिक्षित भी करते थे। बौद्धवर्म चूंकि एक प्रचार-प्रधान धर्म 
था अतः नवीन-लवीन प्रचारकों का प्रशिक्षण एवं पालन-पोषण उसकी प्रधान आव- 
_इग्रकता थी। इस आवश्यकता की पूर्ति के लिए जिस शिक्षाप्रणाली को जन्म 
मिला उसे ही प्रधानतः वौद्धकालीन शिक्षा” इस नाम से कहा जाता हैँ । यह कोई 


_तकनतालपलान्‍तान+-तक्‍क..- - जबकि जल ८ कडथयई, 
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सार्वजनिक शिक्षात्रणाली थी ऐसा भ्रम नहीं होना चाहिये | हमने प्रधानतः' 
यह शब्द इसलिए जोड़ दिया हैं क्योंकि बौद्धकाल के अन्तिम भाग में स्थापित बौद्ध- 
विद्यापीठों मे बलनेवाली शिक्षा को यद्यपि बौद्धकालीन शिक्षा का ही एक अंग 
माना जाता हूँ तथापि वह केवल भिक्ष-भिशक्षणियों के लिए ही नहीं रह गई थी 
और न उनके अध्ययनाव्यापन का विषय भी केवल बौद्ध-साहित्य हंता था। 
इन विद्यापी्ों के द्वार जाति एवं धर्म के पञ्षपात से शन्य होकर प्रत्येक जिद्योत्सुक 
व्यक्ति के लिए खुले रहते थे और उनमें अपने समय तक ज्ञात सभी बौद्ध एवं 
अंबीद्ध विषय पढ़ाये जाते थे। इन शिक्षासंगठनों को बौद्ध शिक्षाव्यवस्था का अंग 
भी सम्भवतः इप्तीलिए माना जाता है कि उनके संचालक एवं प्रबन्धक बौद्ध थे । 
अन्यथा उनमें वदिक एवं बौद्ध शिक्षाव्यवस्थाओं के समन्वय के ही दर्शन अधिक 
ते हैं। 

शिक्षाव्यवस्था का जन्म--भगवान्‌ बुद्ध के पुरुष शिप्य भिक्षु तथा स्त्री 
शिष्पाएँ भिक्षणियाँ कहलाती थीं । गहस्थ अनयायियों को क्रमश: “उपासक एवं 
“उयपासिकाएँ” कहा जाता था । ये भिक्ष एवं भिक्षणियाँ निर्वाण की कामना करते 
हुए विहारों में निवास करते थे और सरहू एवं सात्विक जीवन तिताते हुए 
वहीं शिक्षा ग्रहण करते थे। उनकी शिक्षा बौद्धधर्म के अनुसार होती थी । इन्हीं 
की शिक्षाव्यवस्था से बौद्धकालीन शिक्षाप्रणाली को जन्म मिला ।जैनों ने भी 
जिस शिक्षाव्यवस्था को जन्म दिया वह भी बौद्धों की व्यवस्था से मिलती-जुलूती 
थी अत: एक के ही वर्णन से दोनों का स्वरूप समझ लेना चाहिये । 

शिक्षाव्यवस्था 

वेदिकशिक्षा की भाँति बौद्धशिक्षा भी संस्कारों द्वारा ही आरंभ की जाती 
थी। उन संस्कारों में पब्बज्जा (प्रश्नज्या) और उपसम्पदा मुख्य थे। 

: पब्बज्जा--वेदिककाल के उपनयनसंस्कार के स्थान पर बौद्धकाल में 
पब्बज्जासंस्कार होता था। यह संस्कार कम-से-कम आठ वर्ष की आयु में किया 
जाता था और इसी के माध्यम से बालक संघ अथवा मठ में प्रवेश करता था। 
इसके लिए जातिभेंद का कोई विचार नहीं किया जाता था। इस संस्कार के समय 
विद्यार्थी को सिर मुडाकर पीले वस्त्र पहनने पड़ते थे। वह नतमस्तक होकर भिक्ष 
को प्रणाम करता था और उनसे प्रार्थना करता था कि वे उसके गरु बनने की कृपा 
करें। प्रार्थना के स्वीकृत होने पर उसे अपने उपाध्याय के सम्मुख शरणत्रयी--- 
बुद्ध शरण गच्छामि, धर्म्म शरण गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि--लेनी पड़ती थी। 
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इस संस्कार के उपरान्त विद्यार्थी समनेर अथवा श्रमण कहलाता था और अपने 
उपाध्याय की अधीनता में रहता था। वेदिककालीन ब्रह्मचारी की ही भाँति उसे 
भी हत्या, पाप, झूठ, मादकवस्तुसेवन, असमय भोजन, नृत्य एवं गीत आदि 
ब्रतविरोधी क्ृत्यों से बचने का प्रण करना पड़ता था। द 


पब्बज्जा के श्रधिकारी---छुतरोग के पीड़ित रोगी, अंगहीन, दास, अपराधी 
तथा राजकर्मचारी व्यक्तियों को इस संस्कार का अनधिकारी माना जाता था। 
एंसे अवयस्क व्यक्तियों का भी पब्बज्जा संस्कार नहीं किया जाता था जिनको इस 
के लिए अपने माता-पिता की आज्ञा न प्राप्त हुई हो। 


उपसम्पदा--यह संस्कार पब्बज्जा के बारह वर्ष बाद अथवा कम से कम बीस 
वर्ष की आयु हो जाने पर होता था। इस संस्कार के नियम पब्बज्जा के समान ही 
होते थे। इसके उपरान्त श्रमण भिक्षु कहलाता था। यह संस्कार एक उत्सव के 
समान होता था जिसमें अनेक भिक्षु सम्मिलित होते थे। श्रमण भिक्ष्‌ का वेश 
धारण करके भिक्षुओं के सम्मुख नतमस्तक हो हाथ जोड़कर बैठ जाता था और 
समागत भिक्षुओं में से अपने लिए उपाध्याय चुनता था। इसके उपरान्त वह पूर्ण 
भिक्षु बन जाता था और उसे चार ब्रत धारण करने की प्रतिज्ञा करनी पड़ती थी । 
वे व्रत थे:--( १) वृक्ष के नीचे वास करना, (२) भिक्षापात्र में एकन्नित करके 
भोजन करना, (३) माँगे हुए वस्त्रों से शरीर ढकना, (४) ओषधि रूप में गोमूत्र 


. सेवन करना। उपाध्याय उसे चोरी, प्राणिवथ, चमत्कारप्रदर्शन, एवं मैथुन इन 


चार कर्मों से बचने का उपदेश भी देते थे। इसके उपरान्त वह अपने उपाध्याय 
के अधीन रहकर विद्याध्ययन करता था। 


रहन-सहन--श्रमणों एवं भिक्षुओं का जीवन वेदिककाल के ब्रह्मचारियों के 
ही समान शुद्ध एवं सात्विक होता था। सरलता, पवित्रता, एवं निर्धनता उनके 
जीवन की विशेषताएँ थीं। भिक्षा माँगने के भी निश्चित नियम थे और उन्हीं. 
के अनुसार उन्हें भिक्षा माँगनी पड़ती थी। विनय एवं अनुशासन का उनके जीवन 
में प्रमुख स्थान था । उनका भोजन अत्यन्त सादा होता था और भिक्षा में जो कुछ. 


उन्हें प्राप्त हो जाता था उसी पर वे निर्वाह करते थे । भोजन का समय ठीक 


मध्याह्न निश्चित था और उसके बीत जाने पर वे भोजन नहीं करते थे। नाग- 
रिकों, उपासकों तथा उपासिकाओं की ओर से उन्हें भोजन का निमंत्रण भी 
मिलता था। वस्त्र के रूप में सभी “चीवर” का प्रयोग करते थे । आरम्भ में 


श्रमण एवं भिक्ष्‌ वृक्षों के नीचे तथा गुफाओं में रहते थे किन्तु बाद में वे अपने- 





_ बौद्धकालीन-बिक्षा....... शे३ 


अपने उपाध्यायों के साथ मठों और विहारों में रहने लगे । बड़े शिक्षाकेन्द्रों में 
छात्रावासों का भी प्रबन्ध रहता था । 


गुरुशिष्यसस्वन्ध-बौद्ध शिक्षाव्यवस्था में गरुशिष्यसम्बन्ध वही रहा जो वैदिक- 
काल म॑ था। उपाध्याय की सेवा करना, प्रात:काल उससे पहले उठकर उसके लिए 
मिट्टी, जल, एवं दातून की व्यवस्था करना, उसके लिए आसन लगाना, भोजन 
कराना, निवासभूमि की सफाई करना, उपाध्याय के साथ भिक्षा माँगने जाना, रुप्ण 
होने पर उसकी देखभाल करना--शिष्य का मुख्य कत्तंव्य था। इसी प्रकार उपा- _ 
व्याय का भी यह कत्तंव्य था कि वह शिष्य को अपना पुत्र समझकर उसके भोजन, 
छादन, रहन-सहन की व्यवस्था करे, अस्वस्थता की दशा में पिता के समान उसकी 
परिचर्या करे और उसे नियमानुसार मानसिक एवं आध्यात्मिक शिक्षा दे । उपा- 
ध्याय का यह भी धर्म था कि वह शिष्य के सम्मुख, उच्च नेतिक जीवन का 
क्रियात्मक आदर्श प्रस्तुत करे । उपाध्याय एवं भिक्ष दोनों अपनी-अपनी कत्तंव्य- 
मर्यादाओं का निष्ठापूर्वक पालन करते थे । 


भिक्षरिणयों के लिए---स्त्रियों को भी पब्बज्जा एवं उपसम्पदा की अनमति 
थी। उनके मठ एवं विहार पृथक होते थे। भिक्षुणियों को श्रेष्ठ भिक्षुओं की 
अधीनता ह$ रहना पड़ता था। भिक्षुओं की भाँति भिक्षुणियों को भी नेष्ठिक 
ब्रह्मचयत्रत पालन करना पड़ता था। 


पाठ्यक्रम 


बौद्ध शिक्षाव्यवस्था में दो प्रकार का पाठ्यक्रम होता था:--( १) धामिक; 
तथा (२) लौकिक | धार्मिक पाठ्यक्रम भिक्षुओं एवं भिक्षुणियों के लिए और 
लौकिक साधारण नागरिकों के लिए। लौकिक पाठ्यक्रम में जीवनोपयोगी औद्यो 
गिक विषयों की प्रधानता रहती थी। 


धार्मिक--इस पाठ्यक्रम का उद्देश्य भिन्लुओं को निर्वाण प्राप्त करने की. 
योग्यता प्रदान करना तथा योग्य प्रचारक तैयार करना होता था । इसमें पाठ्य- 
वस्तु के रूप में बौद्धधर्म की पुस्तकें--त्रिपिटक आदि--रहती थीं। 

लौकिक--इस पाठ्यक्रम का उद्देश्य साधारण नागरिकों को लोक के सामा- 
जिक एवं आर्थिक जीवन के उपयुक्त बनाना होता था। इसमें पाठ्यवस्तु नाना- 
विध कलाकौशल, शास्त्रार्थ, सारथ्य (रथ हाँकना), धन्‌ वेद, महलविद्या, चित्र- 
कला, संगीत, चिकित्साशास्त्र आदि होते थे । के 
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शिक्षा का स्तर बहुत ऊँचा था। शिक्षा सैद्धान्तिक एवं व्यावहारिक दोनों 
प्रकार की होती थी। दोनों प्रकार के पाठचत्रमों में तुलनात्मक ज्ञान के लिए 
बेदिककालीन शास्त्रों एवं विषयों का भी अध्ययन कराया जाता था। 
पाठ्यक्रम का विकास--इस यंग के आरंभ में तो पाठ्यक्रम श॒द्ध धामिक ही 
परन्तु बौद्धों एवं वैदिकों के बीच निरन्तर चलनेवाले संघ ने दोनों पक्षों 


"के विद्वानों के सम्मुख दूसरे पक्ष के उपयोगी विचारों के ग्रहण द्वारा अपने साहित्य 


की श्रीवद्धि करने तथा शास्त्रार्थों के अवसर पर दूसरे पक्ष का खण्डन करने 
के लिए एक-दूसरे के साहित्य के अध्ययन की उपयोगिता स्पष्ट कर दी। इसी 
प्रकार सामाजिक एवं आथिक जीवन की आवश्यकताओं ने भी धीरे-धीरे अपना 
प्रभाव प्रकट किया । फलतः बौद्धकालीन शिक्षा का पाठ्यक्रम धीरे-धीरे अपने 
शद्ध धामिक रूप से मिश्रित रूप की ओर विकसित हुआ। प्रसिद्ध बौद्ध विद्या- 
पीठों में हमें इसी अत्यन्त उदार मिश्रित पाठ्यक्रम के दर्शन होते हैं। | 
अध्यापनविधि--वे दिककाल के प्रसंग में वणित अध्यापनविधियों का इस 


काल में भी प्रयोग होता था । देशाटन एवं प्रकृतिनिरीक्षण को भी पर्याप्त महत्त्व 


दिया जाता था। इस काल में इस बात के भी प्रमाण मिलते हैं कि लिपि का 
प्रचलन होगया था; अतः: पुस्तकाधारित अध्यापनविधि भी चाल हो ही गई होगी । 
/ अ्रंध्यापत का साध्यम--इस काल में शिक्षा का माध्यम लोकभांषा रही । 
'प्रन्तु बौद्ध विश्वविद्यालयों में माध्यम संस्कृत माषा भी थी । जो छात्र वेदिक 
झास्त्रों एवं विषयों का अध्ययन करना चाहते थे, यह माध्यम उन्हीं के लिए था। 
'बौद्धसाहित्य एवं लौकिक पाठ्यक्रम का अध्ययन तो लोकभाषा के ही' माध्यम 
से चलता था। 
.. समालोचना 
विशेषताएँं--वंदिककालीन एवं बौद्धकालीन शिक्षाव्यवस्थाओं पर आलो 
चमात्मक दृष्टि डालने से हमारा ध्यान बौद्धशिक्षा की निम्नलिखित विशेष- 
ताओं की ओर आक्ृष्ट होता हैँः--- 
. ?--वैदिककाल की शिक्षा की विशेषताओं के प्रसंग में परिगणित 
आइटम स० १, २, हे, ४, ५, ५, ८, $, १०, ११, १५। 
२--जातिभेद एवं लिगभेद के विचार का अभाव। द 
. ३--सुसंगठित शिक्षाकेन्द्रों में उच्चशिक्षा की प्रभावशाली व्यवस्था । 
. ४--अन्तर्राष्ट्रीय सम्प्के एवं सांस्कृतिक आदान-प्रदान । 
'"५--लोकभाषा में शिक्षा । 




















बोद्धकालीन-दिक्षा शेप 


“इन विशेषताओं के साथ-साथ इस व्यवस्था में कतिपय कमियाँ भी थीं:--- 
१--सार्वजनिकता का अस्षाव।.._ द 
२--धामिकता का आधिक्य एवं जीवनोपयोगी औद्योगिक एवं कझाकौंशल- 
यी शिक्षा की हीन स्थिति। 
 ३--सेनिकशिक्षा की अवहेलना। 
४--भिक्षओं एवं भिक्षणियों के सहनिवास के कारण क्रमश: अताचार 
की वद्धिं। द 
बोद्धशिक्षा की भविष्य को देन--विधाता की सम्पूर्ण सृष्टि गुणदोषमयी 
ह। बौद्धंशिक्षा भी इस नियम का अपवाद नहीं थी, परंन्तु यह ती हमें मानना 
ही पड़ेगा कि उसने भावी शिक्षाव्यवस्थांओं को कतिपय उपयोगी तत्व दिये। 
“उनमें से कुछ निम्नलिखित 
१--जातीय, आथिक एवं लेंगिक पक्षपात से ऊपर 'उठकर शिक्षात्रदान 
को परम्परा। द । 
२--संगठित शिक्षणगालय। यूरोप की मठीये शिक्षा, मसंलमानों की मक़त- 
वीय शिक्षा एवं हिन्दुओं की मन्दिरीय शिक्षा के पीछे प्रेरणाश्नोत निश्चित रूप से 
बौद्ध शिक्षाव्यवस्था थी। | 
३--शिक्षा के क्षेत्र में अन्तर्राष्ट्रीय सम्पर्क । 
४--लोकभाषा के माध्यम से अंध्यापन को प्रोत्साहन । 
वैदिक एवं बोद्ध शिक्षाव्यवस्थाश्रों के अ्रग्तर--बौद्धशिक्षा के विषय में इतनी 
जानकारी प्राप्त कर लेने के उपरान्त अब हमारे लिए यह भी संभव एवं उचित 
है कि हम इस तथा इससे पूव॑वर्ती शिक्षाव्यवस्था के अन्तरों को भी समझ 
लें। ऐतिहासिकों ने दोनों में निम्नलिखित अन्तरों का परिगणन किया हैं :--- 
--बौद्धशिक्षा मठों, संघों तथा सुसंगठित शिक्षासंस्थाओं में दी जाती 
थी; जब कि वेदिककालीन शिक्षा गरुगहों, गुरुकुलों तथा आश्रमों में। बैदिक- 
कालीन शिक्षा में पारिवारिकता अधिक थी; जब कि बौद्धशिक्षा में संस्था- 
'गतता। द रे 
. २--बेदिकश्निक्षा अपने स्वरूप में पितृतंत्रवादी थी जब कि बौद्धशिक्षा 
में थोड़ा-बहुत जनतान्त्रिकता. का पुट था। बीस वर्ष की आयु के बाद श्रमण 
अपने उपाध्याय का स्वयं चुनाव कर सकता था। उपसम्पदा के उपरान्त उसे यह 
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भी अधिकार प्राप्त हो जाता था कि वह अपने उपाध्याय के नियमर्भंग को 
भी प्रकट कर सके। वैदिक शिक्षा में शिक्षण का माध्यम संस्कृत थी और 
बौद्ध शिक्षा में लोकभाषा। यह भी एक जनतांत्रिक विशेषता हूँ। 


३--बैदिकशिक्षा में विद्यार्थीजीवन बहुत कठोर एवं तपोमय था । इसके 
विपरीत बौद्धशिक्षा में विद्याथियों के लिए प्रसाधन की भी सुविधा थी और जीवन' 
आपेक्षिक रूप में अधिक आराम का था। क्‍ 

४--वैंदिकशिक्षा जीवन के लिए थी जब कि यह केवल धर्मप्रचार के' 
लिए। बौद्धयुग के अन्तिम चरण में शिक्षासंस्थाओं में बौद्ध एवं वेदिक दोनों 
प्रकार के विषयों का अध्ययनाध्यापन होता था; अतः उस' काल की शिक्षा 
को धममंप्रचाराथंक नहीं कहा जा सकता। 

५--वेदिक शिक्षाव्यवस्था में सभी बालक-बालिकाशों का उपनयन होता: 
था, परल्तु बौद्धशिक्षा का लाभ एक विशिष्ट वर्ग को ही मिलता था । फलत:... 
पहली सार्वजनिक थी और दूध्तरी वर्गबद्ध । उस वर्ग में भी स्त्रियों की 
संख्या पुरुषों को अपेक्षा कम होने के कारण स्त्रीशिक्षा और अधिक पिछड़ी 


रहती थी । 


कतिपय बोौद्धशिक्षाकेन्द्र 

यद्यपि वेदिककाल से ही गुरुकुलों एवं आश्रमों के रूप में शिक्षासंगठनों की 
परम्परा चली आ रही थी, परन्तु सामूहिक एवं संगठित शिक्षासंगठनों का निर्माण 
एवं संचालन मुख्यतः: बौद्ध एवं जन शिक्षासंस्थाओ्रों द्वारा किया गया । इन 
संस्थाओं का निर्माण एवं संचालन भी अधिक जनतन्त्रीय आधार पर किया जाता 
था। इस युग में प्राचीनकाल से चले आते हुए कुछ शिक्षाकेन्द्र नवीन रूप में बदल 
गये और कुछ नवीन भी स्थापित हुए। इनको तत्कालीन राजाओं तथा धनिकों' 
की सहायता भी खूब प्राप्त हुईं। फलत: इनका विकास भी इतना अधिक हुआ 
कि वे शिक्षा के अन्तर्राष्ट्रीय केन्द्र बन गये । 

इन शिक्षाकेन्द्रों में विद्याथियों का प्रवेश योग्यता के आधार पर होता था। 
आयु का कोई प्रतिबन्ध त था। छात्रों के भोजन, निवास एवं चिकित्सा आदि 
की व्यवस्था शिक्षाकेन्द्रों की ओर से ही रहती थी । दिनचर्या उनकी बसी ही 
होती थी जैसी कि ब्रह्मचारियों एवं भिक्षुओं के लिए निर्धारित थी। पाठ्यविषय 
में उस समय तक ज्ञात सभी वैदिक एवं अवेदिक विषयों को समावेश था। प्रसिद्ध 
_विद्वान्‌ एवं आचार ही इन शिक्षाकेन्द्रों के अध्यक्ष एवं संचालक हुआ करते थे ॥ 
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प्रबन्ध में किसी प्रकार का वाह्य हस्तक्षेप नहीं था । अध्यक्ष की अधीनता में 


विभिन्न विषयों के महोपाध्याय हुआ करते थे । फाह्मान, ह्व नत्सांग, इत्सिग आदि 


विदेशी यात्रियों ने इनका बहुत विस्तृत वर्णन किया है। शिक्षाकेच्ध तो बहुत थे, . 


परन्तु उनमें कतिपय प्रसिद्धों का ही संक्षिप्त वर्णन नीचे की पंक्तियों में दिया 
जाता हैं :-- 


तक्षशिला 
तक्षशिला भारत के उत्तर-पश्चिम सीमान्त पर एक प्रसिद्ध नगर था। आज 
'भी वह तव्सिला नाम से प्रसिद्ध हैं। कहा जाता है कि इसे भगवान्‌ राम के 


अनुज भरत के पुत्र तक्ष ने बसाया था। यह नगर गान्धार राज्य की राजधानी 
था। यहाँ पर कोई सुसंगठित विद्यालय न था। आचार्यलोग पारिवारिक प्रणाली 
'पर छात्रों को शिक्षा दिया करते थे। किसी-किसी आचार्य के पास ५०० 
तक छात्र हो जाते थे । विद्यार्थियों के निवास एवं भोजन की व्यवस्था 
आचारयों द्वारा नियन्त्रित छात्रावासों में होती थी। यह शिक्षाकेन्द्र 


बौद्धकाल से बहुत पहले से चला आ रहा था। पहले यहाँ वैदिक विषयों 
'की शिक्षा दी जाती थी, परन्तु यूग बदलने के साथ धीरे-घीरे पाठ्यक्रम में 
'परिवततेन हो गया । यहाँ के आचार्य अपनी योग्यता एवं विद्वत्ता के कारण 


दूर-दूर तक विख्यात थे; अतः: भारत के कोने-कोने तथा विदेशों के छात्र 


अध्ययनार्थ यहाँ आया करते थे। महावंयाकरणं पाणिनि, भारतीय राजनीति के. 
प्रसिद्ध महान्‌ व्यक्ति चाणक्य, भगवान्‌ बद्ध के व्यक्तिगत चिकित्सक जीवक 
प्रसिद्ध भारतीय सम्राट चन्द्रगुप्त एवं पुष्यमित्र इसी केन्द्र के छात्र थे। 

प्रवेश एवं शुल्क--यहाँ पर प्रवेश सोलह वर्ष की आय में होता था। 


“'शिक्षाशुल्क के विषय में तीन प्रकार की व्यवस्था थी। प्रथम यह कि छात्र शुल्क 
के रूप में एक सहख्र स्वर्णमुद्राएँ दे। दूसरी यह कि यदि उस समय ही संभव न हो 
तो वह इतनी ही मुद्राएँ शिक्षासमाप्ति के उपरान्त कमाकर देने का वचन दे; 


और तीसरी यह कि छात्र सेवा का शुल्क” दे । इस व्यवस्था का परिणाम यह 


होता था कि किसी भी योग्य छात्र को निराश होकर वापस जाने की आवश्यकता 


नहीं पड़ती थी । 
पाठयक्रम--यहाँ के पाठ्यविषयों में वेद, आयुर्वेद, घनुवेंद, ज्योतिष, तर्क 


तंत्र, व्याकरण, चित्रकला, वास्तुकला, कृषि, व्यापार, पशुविज्ञान आदि प्रमुख थे ४ 


सीमावर्ती प्रदेश पर अवस्थित होने के कारण यहाँ की शिक्षा में भारतीय एवं 


विदेशी दोनों प्रकार के चिन्तनों एवं पद्धतियों के दर्शन होते थे। 
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समाप्ति--उत्तर-पश्चिम से होनेवाले विदेशी आक्रमणों ने इस ज्ञानपीढः 
को नष्ट कर दिया । द 
नालन्द 
नालन्द विश्वविद्यालय वत्तंमान बिहार प्रदेश में था। यह बौद्धकाल का सबसे 
प्रमुख विश्वविद्यालय था। इस विश्वविद्यालय की स्थापना एक बौद्ध विहार 


के रूप में सम्राट्‌ अशोक के काल में हुई थी । धीरे-धीरे यह एक अच्तर्राष्ट्रीय 


शिक्षाकेन्द्र बन गया और शताब्दियों तक ज्ञानप्रभा से विश्व को आलोकित' करता: 
रहा 

यह विश्वविद्यालय अत्यन्त सुसंगठित था। इसमें अनेक विभाग थे। इसमे 
लगभग १०,००० छात्र लगभग १,५०० विद्वान्‌ अध्यापकों की देख-रेख में 
अध्ययन किया करते थे। यहाँ का शिक्षास्तर बहुत ऊंचा था। विद्या के लिए: 
इसकी प्रसिद्धि लठगभग पाँचवीं शताब्दी से ही दूर-दूर तक फेलने छगी थी । गुप्त- 
काल में नालन्द अपनी उन्नति की पराकाष्ठा पर पहुँच गया था। सातवीं शत्ती 
में जब चीनी यात्री छ्व नत्सांग यहाँ आया तो उसने इसे वैभव की चरम सीमा पर 
देखा। उसके समय में छात्रों की जो संख्या थी वह ऊपर लिखी जा चूकी हैं | 
उसने इसका विस्तृत वर्णन लिखा है । 

रचना--विश्वविद्यालय का उपनिवेश एक चारदीवारी से घिरा हुआ था। 
उसमे एक प्रवेशद्वार था। उसके भवन दिव्य, छःमंजिले तथा सुदृढ़ थे। 
उसमे भीतर चारों ओर सरोवर बने थे जिनमें कमछ खिले रहते थे। भीतर 
आठ बड़े सभामण्डप, तीन-सौ अध्ययनकक्ष तथा छात्रावास थे। इस विश्व-. 


विद्यालय में प्रतिदिन एक-सौ भाषण हुआ करते थे। उसका पुस्तकालय नौ 


मंजिलों तथा तीन खण्डों में विभाजित था। इसमें सभी ग्रन्थों की अनेक प्रतियाँ: 
रहती थीं। यहाँ के अध्यापक अपने विषय के माने हुए विद्वान हुआ करते थे।' 
प्रवेश--इस विद्यालय में प्रवेश बड़ा कठिन था। द्वार पर एक द्वास्पण्डित 
रहता था जो प्रवेशेच्छक विद्याथियों की परीक्षा लिया करता था और जो 
उसकी परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं हो पाते थे उन्हें वह वहीं से वापस कर देता था। 
कहा जाता है कि आये हुए विद्यार्थियों में से दस प्रतिशत से अधिक छात्र प्रवेश 
नहीं प्राप्त कर पाते थे। प्रवेश एवं अध्ययन दोनों के लिए किसी प्रकार का 
शुल्क नहीं लगता था। _ न द 


निवास एवं भरण-पोषण--विद्यार्थियों के निवास, भरण-पोषण एवं 
चिकित्सा आदि की: व्यवस्था विश्वविद्यालय की ओर से. निःशुल्क रहती थी.।. 
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प्रत्यक छात्र को आवश्यकसामग्रीसमेत एक कोठरी दे दी जाती थी और अन्य 


आवश्यक सामग्री समय-समय पर मिलती रहती थी। 


पाठ्यविषय---नालन्द में वैदिकधर्म, जैनधर्म तथा बौद्धधर्म की हीनयान 
तथा महायान शाखाओं से सम्बद्ध सभी विषयों की शिक्षा दी जाती थी। 
इनके अतिरिक्त व्याकरण, आयुर्वेद, दर्शन, कछाकौशल, ज्योतिष, वास्तुकला 
आदि की उच्चशिक्षा भी दी जाती थी। आजकल की भाषा में यह स्नातकोत्तर- 
अध्ययन का केन्द्र था। 


प्रबन्ध--इ सके प्रबन्ध के लिए विद्वानों की एक समिति थी। भिन्‍न-भिन्‍नः 
राजाओं की ओर से मिले हुए २०० ग्रामों की आय तथा फुटकर दानराशियों 
से इसका संचालन होता था। ः 

समाप्ति--बारहवीं शती में बख्तियार खिलजी ने बिहार पर आक्रमण 
किया। उसी समय यह विद्या-केन्द्र भी उसकी चपेट में आगया। पुस्तकालय में 
आग लगादी गई और विद्वानों की हत्या कर डाली गई। जो बचे वे इधर-उधर 
चले गये। इस प्रकार यह ज्ञानदीप सदा के लिए बुझ गया । 


अब पुनः इस स्थान पर एक विद्यापीठ स्थापित किया गया है। उसके 
विकास का यत्न हो रहा हैं। हमारी कामना हैं कि वह अपनी जन्मस्थली के 
साथ सम्बद्ध इतिहास की पुनरावृत्ति करे। 


विक्रमशिला 

यह शिक्षाकेन्द्र भी बिहार में ही था। यहाँ पर मुख्यतया व्याकरण, तक, 
तन्त्र तथा दशनशास्त्र की शिक्षा दी जाती थी। यहाँ पर भी शिक्षा एवं प्रबन्ध 
दोनों दृष्टियों से एक अत्यन्त उच्चस्तर का निर्वाह हुआ था। यहाँ की प्रवेश- 
विधि एवं शिक्षाप्रणाली नालन्द के ही समान थी। अनेक संस्कृत एवं पाली ग्रन्थों 
का तिब्बती भाषा में अनुवाद भी यहाँ किया गया था। इसका ध्वंस भी बख्तियार 
खिलजी के ही हाथों से हुआ था। 

इसी प्रकार के अन्य शिक्षाकेन्द्र वलहभी (गुजरात), काशी, उज्जयिनी, 
अमरावती, ओदन्तपुरी, मिथिला, नवद्वीप (नदिया), जगहला, मथुरा, अयोध्या, 
एवं काञ्च्ची (दक्षिण) आदि में थे। उनमें भी भिन्न-भिन्न विषयों की उच्चकोटि 
की शिक्षा दी जाती थी। सभी स्थानों पर छात्रों को निवास एवं भोजन की 
सुविधाएँ या तो विद्यालयों की ओर से, नहीं तो राजाओं तथा धनिकों की ओर 
से मिल जाती थीं। शिक्षा सर्वत्र निःशुल्क ही दी जाया करती थी। 





. ऐें6 ... भारतीय शिक्षा का संक्षिप्त इतिहास 


बज उपसंहार--प्रत्येक शिक्षाव्यवस्था अपने कार की सामाजिक आवश्यकता 
2१ की उपज होती है ; इसलिए किसी काल की व्यवस्था को ज्यों का त्यों किसी दूसरे 
काल में नहीं ग्रहण किया जा सकता। फिर भी बौद्धकालीन शिक्षा के जिन गुणों 
का ऊपर की पंक्तियों में कथन किया गया है उनमें से अनेक आधुनिक शिक्षा- 
आओ व्यवस्था में सम्मिलित किये जा सकते हूँ । उससे हमारी वत्तंमान शिक्षा के अनेक 
क्‍ दुर्गुण एवं दृष्परिणाम दूर हो जायेंगे। परन्तु इसके लिए “पुराना सब कुछ बुरा 
और नया सब कुछ अच्छा” तथा “इस युग में यह सम्भव नहीं है” इन मनोवृत्तियों 
का परित्याग करके स्वतन्त्र चिन्तन का अभ्यास करना पड़ेगा। यूरोपीय देशों की 
शिक्षाव्यवस्था को आँख मीचकर अपना लेने से अपने देश का काम नहीं चल 
कि सकेगा। 

सहायक पुस्तकें 
१--एजुकेशन इन एन्शियेण्ट इण्डिया---अलतेकर 
२--हिद्दू सिविलाइजेशन---आर० के० मुकर्जी 
३--एजुकेशन इन इण्डिया---प्रार ० के० मुकर्जी 
४---हिस्द्री आफ इण्डियन एजुकेशन---एफ० ई० के 
४--भारतीय शिक्षा का इतिहास--प्यारेछाल रावत 
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मो 


अध्याय ५ क्‍ 
मुस्लिमकालीन-शिक्षा 


भ्रध्याय संक्षेप: -- १. प्रस्तावना । २. विषयप्रवेश । ३. सुस्लिम शासकों की 
'आकांक्षाएँ ४. मुस्लिम शासकों की परिस्थितियाँ । ५. मुस्लिम शासकों को 
आवश्यकताएँ। ६. मस्लिसशधिक्षा के उद्देइ्य । ७. शिक्षाव्यवस्था--प्रवेश, 
आरंभिक शिक्षा, उच्चशिक्षा, गुरुशिष्यसम्बन्ध, स्त्रीशिक्षा, शिक्षा और राज्य। 
झ. ससालोचना--गुण एवं दोष। €. मुस्लिमकालीन-शिक्षा के केन्द्र । 
१०. मुस्लिमशिक्षा का पुर्ववर्ती शिक्षाप्रणालियों पर प्रभाव । 
प्रस्तावना--प्रथम अध्याय में कहा जा चुका है कि भारत में मुस्लिम शासन 
मुख्यतया सन्‌ ११९२ से सन्‌ १७०७ तक रहा। इस शासन में यहाँ एक नवीन 
शिक्षाप्रणाली की नींव पड़ी। इस युग के आरम्भ होने तक देश में वैदिक एवं 
'बीद्ध शिक्षाप्रणालियाँ प्रचलित थीं । मुस्लिम शासकों ने न केवल एक नवीन 
शिक्षाप्रणाली को जन्म दिया अपितु पुरानी शिक्षाप्रणालियों को उखाड़ने में भी 
कोई कसर न छोड़ी । इस अध्याय में संक्षेपत: हम उस शिक्षाप्रणाली का अध्ययन 
करेंगे जिसको जमाने का मुस्लिम शासकों ने प्रयत्न किया था । 
विषयप्रवेश--बौद्धकालीन शिक्षा की भाँति ही मुस्लिमकालीन शिक्षा कोई 
सावंजनिक शिक्षाप्रणाली नहीं थी। जिस प्रकार पूर्ववर्ती का जन्म बौद्ध प्रचारकों 
की आवश्यकताओं के कारण हुआ था उसी प्रकार परवर्ती का जन्म भी मुस्लिम 
शासकों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए हुआ था । फलत: इस शिक्षा 
के उद्देश्यों तथा पाठ्यक्रम आदि को समझने के लिए यह जानना परम आवश्यक 
है कि उस काल के मुस्लिम शासकों की सामान्य आवश्यकताएँ क्‍या थीं। 
मुस्लिम शासकों की श्राकांक्षाएँ--किसी भी देश पर बाहरी आक्रमणों के 
तीन कारण हुआ करते हैं:--(१) धन एवं स्त्रियों की लूट, (२) राज्य- 
स्थापना, (३) धर्मप्रचार। जिन मुस्लिम शाहों ने केवल प्रथम कारण से भारत 
'प्र आक्रमण किया उनको तो शासक कहना ही नहीं चाहिये। वे संगठित छुटे रो 
की भाँति आये और लूटपाट करके चले गये | जो मुस्लिम आक्रमणकारी राज़्य- 


. स्थापना की दृष्टि से भारत में आये और जिन्हें अपने उद्देश्य में सफलता-भी 


मिली उन्हें ही शासक कहा जा सकता है । ऐसे लगभग सभी शासकों की ये 
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४२ भारतीय शिक्षा का संक्षिप्त इतिहास 


आकांक्षाएँ रहीं कि इस देश में उनका राज्य स्थापित हो और जनता में इस्छाम-. 
धर्म का प्रचार हो | 


मुस्लिम शासकों की परिस्थितियाँ--जिस समय मुस्लिम शासक इस देश में 
आकर जमे उस समय यहाँ की सम्पूर्ण जनता हिन्दू थी। उसके लिए नवीन 
मुस्लिम शासक विदेशी, विधर्मी एवं आक्रमक थे। शासकों के लिए भी यहाँ की 
जनता विदेशी, विधर्मी तथा डण्डे से ही वश में रखने योग्य थी। फलत: दोनों में 
निरन्तर संघर्ष चछता रहता था। जब तक शासक प्रबल रहते थे, वे अपना शासन 
जमाये रहते थे और जब जनता का पक्ष प्रबल हो जाता था तो वह उन्हें मारकर 
भगा देती थी। यहाँ के जनमहासागर में उनकी स्थिति उस छोटे-से द्वीप के समान 
थी, जो सागर की लहरों में कभी बिलकुल डूब जाता हो और कभी दिखाई पड़ने 
लगता हो। उस समय वे अपने शासन की स्थिरता के लिए केवल उन सेनिक- 
साथियों पर ही आश्रित रह सकते थे जिनके सहारे उन्हें सैनिक विजय में सफलता 
मिला करती थी। परल्तु यदि इन साथियों की संख्या की देश की साधारण जनता. 
की संख्या के साथ तुलना की जाय तो यह स्पष्ट है कि उसकी संख्या बहुत थोड़ी. 
थी और चाहे वह एक बार सेनिक विजय के लिए पर्याप्त हुई हो परन्तु उसः 
संघर्षमय वातावरण में शासन की सैनिक एवं नागरिक आवश्यकताओं की पूर्ति के. 
लिए तो निश्चय ही अपर्याप्त थी। साथ ही राज्यसीमा के विस्तार के साथ इस. 
अपयप्तिता की मात्रा भी बढ़ ही जाती थी। 


मुस्लिम शासकों की ग्रावदयकताएँ--विदेश में राज्यस्थापन तथा धर्म प्रचार 
की आकांक्षा, साथी थोड़े तथा चारों ओर शनत्रुतामय वातावरण इन परिस्थितियों 
में किसी भी विदेशी शासक की भाँति मुस्लिम शासकों के लिए भी यह आवश्यक 
था कि वे अपने सैनिकसाथियों को सन्‍्तुष्ट रखते और ऐसी व्यवस्था करते जिससे 
शासन के सहयोगियों की संख्या मे निरन्तर वद्धि होतो | किसी व्यक्ति को सन्तुष्ट 
रखने के लिए न जाने कितने उपाय करने पड़ते है, परन्तु उन परिस्थितियों में 
निम्नलिखित तो बिलकुल आवश्यक थे:-- | 


->सेनिक साथियों के लिए सम्मानपूर्ण जीविका की व्यवस्था । 
२--उनको इस प्रकार का आश्वासन कि वैसी ही सम्मानपूर्ण जीविका उनकीः 


आग आनेवाली सन्‍्तति के लिए भी सुरक्षित रहेगी। 


३--भावी सन्तति के निर्माण की इस्लाम के अनुकूल व्यवस्था । 


न 


६ ड्प-स बाप कसका/ पाप ५कपरह5 उ ० हक पलेस डा पल5: 


है 
ञ्ञः 


.. इनमें से प्रथम उपाय का सम्बन्ध राज्य की नौकरियाँ देने के साथ है। . 


का 


.. मुस्लिमकालीन-विक्षा..... ४३२ 


मुस्लिम शासकों के समक्ष अपने सैनिक साथियों को राज्य के ऊँचे तथा विश्वस-- 


सुरक्षा के लिए स्थानीय लोगों पर विश्वास कर ही नहीं सकते थे । उन्होंने ऐसा 


_नीय पद देने के अतिरिक्त अन्य कोई मार्ग ही नहीं था; क्योंकि वे अपने राज्य की 


किया भी । इससे साथी भी सन्तुष्ट हुए और राज्य का कार्य भी चला। साथियों. 


की सन्तुष्टि के लिए द्वितीय एवं तृतीय उपाय काम में छाये जा सकें इसके लिए यह 


आवश्यक था कि भावी सन्‍्तति में राज्य की रक्षा एवं संचालन की योग्यता उत्पन्न- 
करने, उसको अधिकाधिक ज्ञान प्रदान करने तथा उसे इस्लाम के सिद्धान्तों से 
परिचित कराने के लिए आवश्यक शिक्षण एवं प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाय ।. 
उस व्यवस्था से ही साथियों की सन्‍्तानों में अपनी परम्परागत सम्मानपूर्ण 
जीविका--राज्य की नौकरियों--को सुरक्षित रखने की योग्यता उत्पन्न हो- 


सकती थी। 


इस व्यवस्था के साथ उनके सैनिक साथियों की प्रसन्नता का एक और रूप में: 


भी सम्बन्ध था। पैगम्बर मुहम्मद तथा हजरत अली आदि धर्माचार्यों ने ज्ञान की 
प्राप्ति एवं उसके प्रदान को एक बड़ा पुण्यकार्य बताया है। इसीलिए बहुत-से छोग 
कबरे बनवाकर उनके ऊपर विद्यालय स्थापित करते थे जिससे कि विद्यार्थियों 


तथा अध्यापकों के चरणों के स्पर्श से मत आत्मा पवित्र हो जाय। शिक्षा कीः 


व्यवस्था करने से शासक को भी यह अनुभव होता था कि वह एक आवश्यक: 


बामिक कत्तंव्य पूरा कर रहा है और उसके साथी भी समझते थे कि वह एक 


धामिक एव प्रत्येक प्रकार से समर्थन करने योग्य शासक है । उस धर्मान्धता के युग" 


साथियों का शासक की धामिकता में विश्वास एक महत्त्वपूर्ण बात थी। 


मुस्लिम शासकों की द्वितीय आवश्यकता शासन के सहयोगियों की संख्या में 


िरन्तर वृद्धि थी। आरंभिक म॒स्छिम शासन एक प्रकार का वर्गशासन था। 
“एक प्रकार का' हम इसलिए कह रहे हैं कि शासकवर्ग भी जनतांत्रिक 
आधार पर संगंठित नं होकर एकतन्‍्त्रीय आधार पर ही संगठित था। शासकवरगगे 
को रचना का आधार भी मुख्यतया जातीय-धामिक था । शासक जिस देश से आय। 
हुआ होता था उसी देश के मुस्लिम निवासी उसके लिए अधिक विश्वसनीय होते 


थे । उसके बाद विश्वसनीयता के द्वितीय स्तर पर कोई मुसलमान ही रह सकता 
था। अपनी निज की धामिक कट्टरता तथा उस समय के जातीय संघर्षमय वाता-- 
वरण के कारणं उस संमय किसी अ-मुसलूमान को विश्वसनीय तथा सहयोगी 


बनाना उनके लिए कठिन था । इसलिए द्वितीय आवश्यकता की स्पष्ट व्याख्या 








हि 






डेड भारतोय शिक्षा का संक्षिप्त इतिहास 


“अ-मुस्लिमों में इस्लाम का प्रचार” होती है । इस प्रचार से मुस्लिम शासकों को 


विश्वसनीय सहयोगी तो मिलते ही थे; उनके सैनिक साथी भी प्रसन्न होते थे 
क्योंकि भारत में इस्लाम का प्रचार उनकी महत्त्वाकांक्षा भी तो थी। 


धीरे-धीरे जब मुस्लिम शासन देश में पुराना पड़ता गया, शासकवर्ग एवं 
शासितों में सांस्कृतिक आदान-प्रदान तथा हितसमन्वय होने लगा और शासन की 
स्थायिता के लिए शासकों को इस देश के हिन्दुओं का सहयोग भी आवश्यक प्रतीत 
होने लगा तो समझदार शासकों के मन में इस्लाम की अविरोधी एक सामान्य 
नागरिकता के विकास की उपयोगिता भी आने लगी। क्‌छ क्षेत्रों में इसका ईमान- 
दारी से प्रयत्न भी किया गया और थोड़ी-बहुत सफलता भी मिली । 


ऊपर की पंक्तियों में जो कुछ विवेचन किया गया उससे यह बात बिलकुल 
स्पष्ट है कि उन परिस्थितियों में अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए मुस्लिम 
शासकों की प्रधान आवश्यकताएँ निम्नलिखित थीं :--- 

१--राज्य की सेवा के लिए योग्य कमंचारियों का शिक्षण एवं प्रशिक्षण । 

२--मुसलूमानों में इस्लाम के सिद्धान्तों तथा आचार का प्रचार तथा ज्ञान 


का असार | 


३--अन्य धर्मावलम्बियों में इस्लाम का प्रचार। 
४--इस्लाम की अविरोधी एक सामान्य नागरिकता का विकास | 
मुस्लिमकालीन-शिक्षा के उह इय--पिछले अध्याय में हम कह चुके हैँ कि किसी 
काल में तात्कालिक समाज अथवा शिक्षा के व्यवस्थापकों की आवश्यकताएँ ही 
उस काल की शिक्षा के उद्देश्य बनती हैं । इसलिए यह निर्भय होकर कहा जा 
सकता हूँ कि मुस्लिम शासकों की उपयुक्त आवद्यकताएँ ही मुस्लिमकालीन-शिक्षा 
के उद्देश्य थीं। 
क्‍ शिक्षाव्यवस्था द 
प्रवेश--वंदिककालीन उपनयन तथा बौद्धकालीन पब्बज्जा की भाँति मुस्लिम- 
कालीन-शिक्षा का आरम्भ भी 'बिस्मिल्लाह” संस्कार से होता था। जब बालक 
चार वर्ष, चार मास और चार दिन का हो जाता था तो उसे नये कपड़े पहना- 
कर विद्यारम्भ के लिए किसी मौलवी अथवा मुल्ला के सामने उपस्थित किया 
जाता था। वह समस्त कृटुम्बियों के सामने बालक का विद्यारम्भ कराता था। 


विद्या का आरम्भ कुरानशरीफ की कुछ आयतों अथवा बिस्मिल्लाह” के 


उच्चारण से होता था। 
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: प्रारंभिक शिक्षा--प्रा रंभिक शिक्षा मकतबों में दी जाती थी। मकतब प्रत्येक" 
मस्जिद के साथ जुड़े रहते थे। मुहल्ले या गाँवभर के मुसलमान बच्चे वहीं 
आकर एकत्रित हो जाते थे और मुल्ला या मौलवी उन्हें कुरान की आयते तथा 
: प्रार्थनाएँ याद कराता था। साथ ही वह उन्हें पढ़ना-लिखना तथा साधारण गणित 
भी सिखाया करता था। लिपिज्ञान, उच्चारण तथा व्याकरण पर विशेष बल 
दिया जाता था। बकिन्‍हीं-किन्हीं मकतबों में हदीस, कविता, एवं नीतिशास्त्र भी 
पढ़ाये जाते थे । 

शासकों तथा धनी-मानी व्यक्तियों के बच्चों का बिस्मिल्लाह तथा अध्यापन' 
उनके घर पर ही हुआ करता था । शाहजादों के लिए विशेष प्रकार का 
पाठ्यक्रम रहता था, जिसमें अरबी, फारसी, सेनिक शिक्षा, कानून, स्यायालयकला 
तथा धर्म का विशेष स्थान होता था। जो हिन्दू अपने बच्चों को अरबी-फारसी 
पढ़ाना चाहते थे वे भी अपने बच्चों को मकतबों में भेज सकते थे । लड़कों की 
भाँति लड़कियों की शिक्षा की भी व्यवस्था हो जाती थी। ये मकतब राज्य तथा 
धनी मुसलूमानों की आथिक सहायता से चलते थे । यह सहायता पर्याप्त मात्रा 
में मिल जाती थी, क्योंकि प्रत्येक समय व्यक्ति अपनी सामर्थ्यानसार विद्या के 
प्रसार में सहायक होना अपना कत्तंव्य समझता था। 


उच्चशिक्षा--उच्चशिक्षा मदरसों में दी जाती थी। इनका प्रबन्ध समितियों 
और प्रतिष्ठित नागरिकों के हाथ में रहता था। उनको राज्य की ओर से भी सहा- 
यता मिलती थी। मदरसों में पाठ्यक्रम दो प्रकार का होता था:-(१) धामिक; 
एवं (२) सांसारिक । धार्मिक पाठ्यक्रम के अन्तर्गत कुरानशरीफ एवं उसके 
आलोचनात्मक अध्ययन, इस्लामी इतिहास, तथा कानून पर विशेष बल दिया जाता: 
था। सांसारिक पाठ्यक्रम में अरबी, फारसी, व्याकरण, साहित्य, गणित, इतिहास, 
भूगोल, यूनानी चिकित्सा, कृषि, दर्शन, कानून, नीतिशास्त्र, धर्म, त्कशास्त्र, 
ज्योतिष, बहीखाता, अथ॑शास्त्र आदि सम्मिलित थे। दर्शनों के अध्ययन को 
विशेष महत्त्व दिया जाता था। सभी विषय सभी स्थानों पर नहीं पढ़ाये जाते थे । 
शिक्षाकाल दस या बारह वर्ष का रहता था। शिक्षा का माध्यम अरबी भाषा 
थी। बड़े-बड़े मदरसों के साथ पुस्तकालय भी जुड़े रहते थे। कुछ मदरसों में 
संगीत, शिल्पकला, तथा वास्तुकला का शिक्षण एवं प्रशिक्षण भी होता था । अकबर 
ने मदरसों के पाठ्यक्रम में संस्कृत भाषा एवं साहित्य, भूमिति, शरीरविज्ञान 
भौतिकविज्ञान, गृहविज्ञान, शासनपद्धति, संगीत, तथा शिल्पशास्त्र आदि सम्मि- 
लित करा दिये थे । 








४६ '.... भारतीय शिक्षा का संक्षिप्त इतिहास 


.. अध्यापनविधि--मदरसा” शब्द अरबी की दरस्‌” धातु से, जिसका अर्थ 
-भाषण देना होता है, बनता है । इसी से प्रकट हैँ कि वहाँ का अध्यापन भाषणों 
- के माध्यम से चलता होगा। साथ ही प्रश्नोत्तर भी चलते थे । प्रायोगिक विषयों 
में प्रयोगामभ्यास भी कराया जाता था। . 
मदरसों में दूर-दूर के छात्र पढ़ने आते थे अतः उनमें छात्रावासों की भी 

-सुविवा थी। अन्य व्यय चलाने के लिए .छात्रों को छात्रवृत्तियाँ भी मिलती थीं । 
यहाँ की शिक्षा समाप्त करने के उपरान्त छात्रों को सनदें तथा तमगे आदि दिये 
“जाते थे, जिससे कि वे अन्य मदरसों तथा राज्य की सेवा के समय योग्य स्थान पा 
सकें । 

 श्रुद्विष्यसम्बन्ध--मकतबों की भाँति मदरसों का वातावरण भी धामिकता- 
-पूर्ण होता था। फलत: गुरुशिष्यसम्बन्ध प्राचीनकाल की ही भाँति अनुशासन 
- एवं विनय से पूर्ण था | परन्तु उसमें वेदिककाल तथा वौद्धकाल की-सी आत्मी- 
_यथता नहीं रह गई थी। फिर भी शिष्य गुरुओं की सेवा खूब करते थे । 
दण्डव्यबस्था--मुस्लिमकालीन-शिक्षा में दण्डव्यवस्था बड़ी कठोर थी । 
- छात्रों को बेत, कोड़ा तथा थप्पड़-खँसों से पीटा जाता था। मर्गा बना देना तो 
. एक साधारण बात थी। कभी-कभी अध्यापक छात्रों को खूटी पर टांग देने की भी 
- कृपा कर दिया करते थें। द 
स्त्नीशिक्षा--स्त्री शिक्षा का प्रचार कम था। जनसाधारण की बालिकाओं के 
“लिए कोई समुचित शिक्षाव्यवस्था न थी; उच्चवर्ग के वे लोग जो अपनी कन्याओं 
- को शिक्षा दिलाना चाहते थे, घर पर ही उसकी व्यवस्था कर लेते थे । बालिकाओं 
की शिक्षा में धर्मज्ञान तथा गृहद्ास्त्र मुख्य विषय थे। उन्हें ललितकला तथा 
संगीत की भी शिक्षा दी जाती थी। फिर भी इस यूग में कुछ मुसलमान स्त्रियाँ-- 
_ रज़ियाबेगम, बेगम गुलबदन, नूरजहाँ, रोशनआरा आदि--उच्चकोटि की 
- विदुषी हो गई है ॥ डे 
शिक्षा और राज्य--वेदिककालीन तथा बौद्धकालीन शिक्षाप्रणालियों का 
राज्य से कोई सम्बन्ध न था; यद्यपि उन्हें राज्याश्रय अवद्य प्राप्त था। परन्तु 
- मुस्लिम शिक्षा पूर्णतया राज्याश्रित थी। राज्य भी चुंकि राजतन्त्री आधार पर 
निर्मित थे; अत: यही कहना अधिक उचित है कि शिक्षा शासक पर ही आश्रित 


-थी। यदि शासक की रुचि शिक्षा में हुई और उसका राज्य स्थिर रहा तो 
: उसकी बनाई दिक्षाव्यवस्था चलती रही अन्यथा नष्ट हो गई। 


इुसककंसार 228 -५->नहास-जसुडइनतक- 5. 
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गुलामवंश में इल्तुतमश, रज़िया और बलबन शिक्षा में रुचि रखते थे, 


इसलिए उन्होंने बहुत-से मकतब और मदरसे खुलवाये । खिलजीवंश का संस्था- 
'पक जलालद्दीन शिक्षाप्रेमी था, परन्तु अलाउद्दीन ने शिक्षा को कोई प्रोत्साहन 
'न्‌ दिया; अतः उसके समय में शिक्षा का ह्वास हुआ। तुगलकवंश के सभी 
सुलतान शिक्षाप्रेमी थे। फिरोज़ तुगलक ने कई प्रसिद्ध मदरसों की स्थापना 
की थी। जौनपुर, गुजरात, दक्षिण के बहमनी राज्य तथा अन्य प्रान्तीय राज्यों 
ने भी शिक्षा को प्रचारित एवं विकसित किया। सय्यद तथा लछोदी बंशों के 
राज्यों में स्थिरता न होने के. कारण शिक्षा को अधिक प्रोत्साहन न 


मिल सका।. 


मगलवंश के सभी बादशाह शिक्षाप्रेमी थे । अकबर ने मस्लिम शिक्षा 
'की एक नवीन दिशा देने का प्रयत्न किया। उसने पाठ्यक्रम में अनेक सुधार 
किये और अनेक मकतब और मदरसे खुलवाये जहाँ हिन्दू और मुसलमान 
एक साथ शिक्षा प्राप्त कर सकते थे। उसने शक्ति एवं श्रम के अपव्यय को 
बचाने के लिए शिक्षा देने की प्रणाली में भी अनेक सुधार कराये | उसके अनुसार 
शिक्षक को पांच प्रमुख बातों--अक्ष रज्ञान, शब्दार्थ, काफियापूरति, छन्‍्द और 


पूर्व पाठ-पर ध्यान देना आवश्यक था । जहाँगीर ने भी शिक्षाप्रसार के यत्न 


किये और इसके लिए समृचित आर्थिक सहायता दी। शाहजहाँ ने भी इस 


विषय में अपने पूवेजों का अनुकरण किया । राजकुमार दाराशिकोह एक 
'उच्चकोटि का विद्वान एवं विद्याप्रेमी था । उसने संस्कृत का भी गहरा 
अध्ययन करके अनेक पुस्तकों का फारसी में अतृवाद किया था। औरंगजेब भी 


शिक्षा का बड़ा पक्षपाती था, परन्तु अपनी धामिक कट्टरता के कारण वह मुस्लिम 


शिक्षा को ही महत्त्व देता था। उसने अनेक मकतब और मदरसे खुलवाये 
और पाठ्यक्रम में अनेक सुधार किये । उसने शिक्षा को अधिक सरल, व्याव- 
'हारिक, एवं लोकोपयोगी बनाने पर बल दिया और मातृभाषा के माध्यम 
से शिक्षा देने का समर्थन किया। 


समनन्‍्वय--हुम।यूं आदि अनेक मुस्लिम शासकों ने मकतबों और मदरसों के 
अतिरिक्त पुस्तकालय भी खुलवाये । अनेक भारतीय एवं मुस्लिम ग्रन्थों का 
अनुवाद भी किया गया। सिकन्दर लोदी तथा अकबर आदि समभदार शासकों के 


प्रयत्त से सरका री नौकरी प्राप्त करने के लिए हिन्दुओं ने भी अरबी और फारसी 
का अध्ययन किया । ज्ञानविकास की उदार भावना से प्रेरित होकर दाराशिकोह 








है द भारतीय शिक्षा का संक्षिप्त इतिहास 


आदि मुसलमानों ने हिन्दू साहित्य का भी अध्ययत किया। चिरकाल तक साथ- 
साथ चलने के कारण भारतीय एवं म्‌स्लिम प्रणालियों में भी समन्वय हो चला। 
पाठ्यक्रम में बहुत-से भारतीय विषय सम्मिलित हो गये । व्यावसायिक शिक्षा 
में भारतीय व्यवसायों को प्रमख स्थान मिला। दोनों के समन्वय के आधार पर 
ही ग्रामीण पाठशालाओं की एक नवीन परम्परा को जन्म मिला। इनका वर्णन 
सन्धिकाल के प्रसंग म॑ किया जाय गा। 


समालोचना 


विशेषताएँ--ऊपर जो कुछ लिखा गया है उसे पढ़कर मुस्लिम शिक्षा की 
निम्नलिखित विशेषताओं की ओर ध्यान आहृष्ट होता है :-- 


१---इसमें धार्मिक एवं भौतिक (सांसारिक) शिक्षा का समन्वय था। 


२--इसका आधार धामिक था अतः इसमें चरित्रनिर्माण पर अधिक बल: 
दिया जाता था। परन्तु यह था सब मुसलमानों के लिए ही। 

३--गुरु और शिष्य पर्याप्त निकट सम्पक में रहते थे और उनके सम्बन्ध 
परस्पर स्नेह एवं आदर से पूर्ण थे । 

४--प्रारंभिक एवं उच्च दोनों प्रकार की शिक्षाओं की नि:शुल्क व्यवस्था थी । 

५--छात्रों को पुरस्कार एवं छात्रवृत्तियों द्वारा विद्याध्ययन के लिए प्रोत्सा- 
हित किया जाता था। 

६--पाठ्यक्रम में विषयों की संख्या पर्याप्त थी । 

७--शिक्षासंस्थाओं का निर्माण दरगाह आदि स्थानों पर होता था, फलत: 
वहाँ का वातावरण शान्त एवं मनोरम रहता था। 


 ८--छात्रों के पास विद्यार्थीकाल में विद्याध्ययन के अतिरिक्त और कुछ: 
भी कार्य न होता था। 
९---शिक्षा अनिवायं थी परन्तु होता इसका. लाभ मस्लिम' जनता को' 


ही था। 
. १०--इस शिक्षा के फलस्वरूप देश में सैनिक शिक्षा, कहानीकला, तथा 
.. इतिहासलेखन को प्रोत्साहन मिला । इस यूग ने ही हमें कई अच्छे इतिहासकार 
. (जियाउद्दीन वरनी, अबुलफजुल, बदायूनी आदि) दिये । 
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१--शिक्षाव्यवस्था मुख्येत: मुसलमानों के लिये ही थी फलतः उसमें साबे- 
जनिकता का अभाव था । म्‌ सलमानों में भी उच्चवर्ग ही उससे अधिक लाभान्वित 
हो पाता था । द 
२--शिक्षासंस्थाओं के वातावरण में धारमिकता कट्टरता की सोमा तक 
पहुँची हुई थी। जिसके कारण हिन्दू उनसे प्रथम तो लाभ ही नहीं उठा पाते थे . 
और यदि किसी प्रकार उनमें प्रवेश भी पा लेते थे तो उन्हें वहाँ आवश्यक स्वाधी- 
नता नहीं मिल पाती थी। स्वाधीनता दिखाने पर कभी-कभी बड़े संकट उत्पन्न 
हो जाते थे। 
“शिक्षा का माध्यम मातृभाषा न होकर फारसी एवं अरबी थी।.. 
द ४--पाठ्यक्रम पर्याप्त विस्तृत था परन्तु फिर भी उसमें भारतीय विषयों 
का समावेश कम था। विषयों में प्रचलित अर्थों में वेज्ञानिकता नहीं थीं । 
५--दण्डव्यवस्था निर्देयता की सीमा तक कठोर थी। 
६--शिक्षासंस्थाएँ बिलकुल राज्याश्रय पर ही चल पाती थीं। अध्यापकों में 
त्यागवृत्ति के साथ शिक्षणालूय चलाने का भाव नहीं था। 
७--स्त्रीशिक्षा बहुत कम थी । 
८--पाठ््वस्तुओं में बौद्धिकता एवं पाठनविधि में मौखिकता अधिक थी । 
मस्लिमकालीन-शिक्षा के प्रमख केन्द्र--भारत में इस शिक्षाप्रणाली के 
प्रमख केन्द्र आगरा, दिल्‍ली, जौनपुर, बीदर, बीजापुर, गोलकुण्डा, गृजरात, 
मालवा, प्रयाग, रायपुर, लाहौर, स्याककोट, पटना, हृदराबाद, अहमदाबाद तथा 
लखनऊ आदि थे। यों जहाँ कहीं भी किसी प्रभावशाली म्‌स्लिम शासक का 
केन्द्रीय स्थान रहा वहीं कोई न कोई मदरसा अवश्य बना। इन सब में जौनपुर 
सबसे अधिक प्रसिद्ध हुआ। उसे शीराज-ए-हिन्द कहा जाता था क्योंकि इब्राहीम' 
. शर्की तथा सिकन्दर लोदी के समय में यहाँ सैकड़ों मदरसे बने थे। शेरशाह सूर 
ने यहीं शिक्षा प्राप्त की थी । यहाँ रहकर उसने इतिहास, दर्शन, शासन- 
प्रणाली, सैनिकविज्ञान तथा साहित्य का अध्ययन किया था और उसी के बल पर 
वह बाद में एक सफल शासक सिद्ध हुआ । द 
इनमें से कुछ केन्द्र कुछ विशेष विषयों की शिक्षा के लिये प्रसिद्ध हुए 
.. लाहौर एवं स्यालकोट ने गणित एवं ज्योतिष के लिये, रामपुर ने तक एवं 
. चिकित्सा के लिये, दिल्‍ली ने कविता और इस्लामी परम्पराओं के अध्ययन के 
लिये तथा लखनऊ ने शिया-शिक्षा के लिये प्रसिद्धि प्राप्त की । द 
.. झुस्लिमदिक्षा का पूर्ववर्ती शिक्षाप्रणालियों पर प्रभाव--मुस्लिम शासकों 
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ने इस शिक्षाप्रणाली को चाल करने के लिये तो प्रयत्न किया ही; पूर्ववर्ती शिक्षा- 
प्रणालियों को नष्ट करने में भी कोई प्रयत्न उठा नहीं रखा। विद्यालय लूटे गये, 
अध्यापकों का कत्ले-आम हुआ तथा पुस्तकालयों में आगें लगाई गईं। परच्तु 
वेदिककालीन-शिक्षा किसी प्रकार अपनी सत्ता बनाये ही रही। बौद्धशिक्षा-केन्द्र 
विलकुल नष्ट हो गये और उस शिक्षाप्रणाली का तो भारत में अवशेष भी न 
रहा। सम्भवत: इसका कारण यह था कि वंदिकशिक्षा ग्रुकेन्द्रित थी और 
बौद्धशिक्षा संस्थाकेन्द्रित। संस्थाओं को आक्रमणों द्वारा सरलता से नष्ट किया 
जा सका । गुरु लोग एकान्त में शिक्षा देते रहे और आवश्यकता होने पर स्थान 
बदलकर भी छोटे-छोटे विद्यालय चलाते रहे । 


सहायक पुस्तक :--- 
१--हिस्ट्री ऑफ इण्डियन एजुकेशन -““एफ.ई. के 
२--एजुकेशन इन सुस्लिम इण्डिया --जाफर 
३--एजु केशन इन इण्डिया --के. एस. वकील 


४--भारतीय शिक्षा का इतिहास --प्यारेलाल रावत 


+ 5 मु 


ग्रध्याय ६ 


सन्धिकाल में शिक्षा की दशा 


'अध्यायसंक्षे प:--- द 
१. प्रस्तावना । २. विषयप्रवेश । ३. सन्धिकाल के शिक्षासंगठन। 
४. उनका तुलनात्मक परिचय । ५. उनका वर्गीकरण ६. देशी शिक्षा का विस्तार: 
'भद्रास में, बम्बई में, बंगाल में, आगरा में। ७. देशी शिक्षा की दह्या तथा उसके 
कारण । ८. प्रारम्भिक योरोपीय प्रयत्न : पुर्तंगालियों के, फ्राँंसीसियों के, अंग्रेजों 
'के, कम्पनी की उदासीनता, कम्पनी-पादरी संघर्ष, सन्‌ १८१३ का आज्ञापत्र, 
“कम्पनी के प्रयत्न॥ ६. उपसंहार । 


 प्रस्तावना--द्वितीय अध्याय में यूगविभाजन करते हुए हमने सन्‌ १७०० 
'ई० से सन्‌ १८१३ ई० तक के काल को 'सन्धिकाल” कहा है। यह नामकरण 

हमने क्‍यों किया है यह बात भी संक्षेप में हम वहीं कह चके हैं । इस अध्याय में 
हम थोड़े-से विस्तार के साथ यह अध्ययन करना चाहते है कि इस काल में अपने 
देश में शिक्षा की क्‍या दशा थी। 


विषयप्रवेश--पिछले अध्याय में हमने कहा हैँ कि शासकों द्वारा मुस्लिम 
शिक्षा के निरन्तर समर्थन एवं भारतीय शिक्षा के अनवरत दमन के होते हुए भी 
“वैदिककालीन शिक्षाप्रणाली ज्यों-त्यों करके चलती ही रही। एक स्थान पर हमने 
“यह भी कहा है कि चिरकाल. तक साथ-साथ चलते रहने के कारण वैदिक (भार- 
'तीय) एवं मुस्लिम शिक्षाप्रणालियों में समन्वय हो चछा। हमने अपने इन दोनों 
पकथनों की उन-उन स्थानों पर कोई व्याख्या नहीं की है । इस काल की शिक्षा 
की दशा से पाठकों को हमारे उन दोनों कथनों की व्याख्या स्वयप्तेव समझ में 
आ जायेगी । द 


सन्धिकाल के शिक्षासंगठन--सन्धिकाल को सम्पूर्णत : देखने से हमें इसमें 
छ: प्रकार के शिक्षासंगठनों के दर्शन होते हूँ :-- 


, गरुग ह--संस्कृत भाषा एवं साहित्य के विद्वान अपने घर पर ही छात्रों 
को पढ़ाया करते थे । छात्रों के रहने तथा भोजन की व्यवस्था सत्रों अथवा धर्म- 
 श्ालाओं में हो जाती थी । 


2 पक ली 0 ठआ 
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२. संस्क्ृतविद्यालय--बंगाल में इन विद्यालयों को टोल कहा जाता था। 
दक्षिण भारत में ऐसे विद्यालय मन्दिरों अथवा इसी प्रयोजन से दान दिये हुए' 
ग्रामों में चलते थे | जहाँ ऐसी कोई स्थायी आर्थिक व्यवस्था नहीं थी वहाँ" 
कोई धनीमानी व्यक्ति उसका संचालन करता था। इनमें विभिन्न विषयों के 
विद्वान्‌ छात्रों को अपना-अपना विषय पढ़ाते थे। बंगाल के कुछ टोल तो इतने' 
बड़े एवं संगठित थे कि वे अपने आपको विश्वविद्यालय समझते थे। 

३. मकतब? इनका विस्तृत वर्णन पिछले अध्याय में किया जा चुका है ।' 

हे भदर्से मदरसों में हिन्दू और मुसलमान दोनों ही अध्ययन करते थे । 

५. ग्रामीण पाठशालाएं---इन पाठशालाओं में प्रारम्भिक शिक्षा दी जाती" 
थी । जो बच्चे मकतब में नहीं जाते थे वे इनमें पढ़ा करते थे । इनमें प्रान्तीय 
भाषा, फारसी (राजभाषा ), गणित आदि की उपयोगी शिक्षा दी जाती थी। 

६. विदेशियों के विद्यालय--ये विद्यालय ईसाईधर्म के प्रचार के उद्देश्य 
से या तो ईसाईप्रचारकों ने खोले थे अथवा भारत में व्यापार करने बाली 
विदेशी कम्पनियों ने अपने कर्मचारियों के बच्चों की शिक्षा के लिये. स्थापित 
किये थे । 

उनका तुलनात्मक परिचय--इन संगठनों में प्रथम एवं द्वितीय स्पष्टतया' 
वैदिकशिक्षा के अवशेष थे । सम्पूर्ण मुस्लकिमकाल में से गुजर आने के बाद भी 
उनके पाठ्यक्रम, पाठनविधि एवं संगठन आदि किसी अंग पर भी मुस्लिमशिक्षा 
का कोई प्रभाव नहीं पड़ा था । मकतब और मदरसे मुस्लिमशिक्षा की वस्तु थे । 
इनके विषय में विस्तार से पिछले अध्याय में कहा ही जा चुकां है । ग्रामीण पाठ-: 
शालाओं में एक प्रकार से भारतीय एवं मुस्लिम शिक्षाओं का समन्वय हुआ था। 
अकबर के काल से भारत की राजभाषा फारसी हो गई थी। यह ऊपर कहा ही 
जा चुका है कि इस भाषा का सम्बन्ध मुस्लिमशिक्षा के साथ था। मुस्लिमशिक्षा' 
के इस' अंग को इसीलिये ग्रामीण पाठशालाओं के पाठ्यक्रम में सम्मिलित 
कर लिया गया था क्‍योंकि यह राजभाषा थी। इस विदेशी अंश को छोड़कर 
उनके पाठ्यक्रम का शेष अंश बिलकुल स्वदेशी था और उसका उद्देश्य दैनिकः 
व्यवहार में सामाजिक क्षमता उत्पन्न करना था । छठे प्रकार के शिक्षासंगठन इसी 
: काल में उत्पन्न हुए थे। वे पहले से चली' आती: हुई किसी परम्परा के अवशेष 
अथवा परम्पराओं के समन्वय नः होकर आगे आतनेवाछी शिक्षाव्यवस्था के _ 


_ भूमिका रूप थे । 
. उनका वर्गीकरण--पिछले अनुच्छेद में वणित छहों प्रकार के शिक्षासंग« 
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“ठनों को इस अध्याय की अगली पंक्तियों तथा अन्यत्र जहाँ आवश्यक होगा हम 
दो वर्गों में विभक्त करके दो विभिन्न नामों से कहेंगे । प्रथम पाँच प्रकार के 
शिक्षासंगठन इस देश की प्राचीन अथवा मध्यकालीन परम्परा में चले आ रहे. 
थे अतः उन्हें 'देशी शिक्षा” इस नाम से कहा जायेगा और छठे प्रकार के संग- 
“ठनों को प्रारम्भिक योरोपीय प्रयत्न” नाम से। 

देशी शिक्षा का विस्तार--सन्धिकाल में देशी शिक्षा का विस्तार कितना था 
उसका अनमान हम उन आँकड़ों से कर सकते हैं जिनका संकलन अंग्रेज अधि- 
कारियों ने तब कराया था जब कि सन्‌ १८१३ में ईस्ट इण्डिया कम्पनी हारा 
भारतीयशिक्षा के लिये स्वीकृत धनराशि को व्यव करने का प्रश्न उतके सामते 
उपस्थित हुआ | यह संकलन सन्‌ १८२० तथा सन्‌ १८४२ के बीच में हुआ था। 


मद्रास में 
इस प्रान्त में ऑकड़ासंकलन का कार्य सन्‌ १८२२ में श्री मुनरो द्वारा 
कराया गया था । इस समय मद्रास की जनसंख्या सवा करोड़ थी और ग्रामीण 
'पाठशालाओं में १,८८,०३० छात्र शिक्षा प्राप्त करते थे । इनके अतिरिक्त अनेक 
बालक अपने घर पर ही शिक्षा प्राप्त करते थे । घर पर शिक्षा प्राप्त करना उस 
'समय बहुत अधिक प्रचलित था। 
बेलारी जिले के कलक्टर के लेखानसार उस समय जिले में ५३३ शिक्षालय थे । 
'उनमें से ४५ उच्चशिक्षा के केन्द्र थे । इनमें से तेईस में संस्कृत, इक्कीस में फारसी _ 
'तथा एक में अंग्रेजी पढ़ाई जाती थी। शेष विद्यालयों में प्रान्तीयभाषा पढ़ाई जाती 
थी। ये सभी विद्यालय बहुत सस्ते थे । क्‍ 


बम्बई में द 
 आँकड़ासंकलन का कार्य इस प्रान्त में गवनेर एलकफिन्स्टन ने सन्‌ १८२९ 
में कराया था। उस समय प्रान्त की जनसंख्या ४७ छाख थी। प्रान्त में कुल 


'एक हजार सात-सौ पाँच (१,७०५) विद्यालय थे जिनमें पैतीस हज़ार छात्र शिक्षा 


'पाते थे। श्री प्रेण्डरगास्ट ने उस समय की शिक्षा की दशा के विषय में कहा 
था कि “कदाचित्‌ ही कोई छोटा अथवा बड़ा गाँव हो जहाँ पाठशाला नहीं हें” 
और ऐसा कोई किसान अथवा छोटा व्यापारी नहीं है जो हमारे देश के निम्न- 


"कोटि के लोगों से अधिक कुशलूता से हिसाब न रखता हो । बड़े व्यापारी तथा 
'साहकार किसी भी अंग्रेज व्यापारी के समान स्पष्टता तथा सुविया से हिसाब 


रखते हैँ।” स्वयं श्री एलफिन्स्टन का कथन था कि शिक्षा यद्यपि सावदेशिक तो 
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नहीं हैँ परन्तु जनता के लिये सराहनीय है।” श्री मैल्कम के कथनानसार अशान्तः 
सालवा प्रदेश में भी प्रत्येक सौ घरोंवाले ग्राम में एक पाठशाला अवश्य थी। 
बगाल मे 
बंगाल में आंकड़ासंकलन का कार्य सन्‌ १८३५और १८३८ के बीच में 
श्री एडम्स ने किया था। उस समय प्रान्त की आबादी चार करोड़ थी। प्रत्येक 
ग्राम में एक पाठशाला थी और उनकी संख्या एक लाख के लगभग थी। इनमें 
से कुछ विद्यालय बंगला के, कुछ हिन्दी के तथा कुछ फारसी के थे। कुछ विद्या- 
लयों में महाजनी हिसाब-किताब की विद्येष शिक्षा दी जाती थी। 


आगरा म 

इस प्रान्त में आऑँकडासंकलन सन्‌ १८४३ में हुआ था। उस समय प्रान्त 
के प्रत्येक कस्बे तथा परगने में अपने-अपने एक या दो विद्यालय थे और बहुतेरे 
गाँवों में भी शिक्षक पाये जाते थे। पाठशालाओं में फारसी, हिन्दी, कथी तथा 
मृड़िया पढ़ाई जाती थी। अध्यापन का उद्देश्य कचहरी के कार्यो, जीविकोपार्जन' 
तथा धामिक अध्ययन की योग्यता उत्पन्न करता होता था। 

देशी शिक्षा की दशा तथा उसके कारण--शिक्षा के जिन संगठनों का ऊपर 
की पंकितयों में वर्णन किया गया हूँ वे सन्धिकाल में धीरे-धीरे नष्ट होते गये । 
इतिहासकारों ने उनके नाश के निम्नलिखित कारण बताये हैं :- 

?2--राजकीय सहायता का अभाव। 

२--राजनीतिक अशान्ति । 

३--नवीन युग में उनके द्वारा दी जानेवाली शिक्षा की अनुपयोगिता ॥ 

४--शिक्षासंगठनों के संचालक ग्राम-संगठनों का क्रमशः नाश। 

५--जनता की क्रमशः बढ़ती हुई निर्धनता। 


प्रारम्भिक योरोपीय प्रयत्न द 

पुर्तंगालियों के--इन प्रयत्नों का आरम्भ पुतंगाली ईसाई पादरियों ने किया 

था। थूरोप के लोगों में सबसे पहले पुतंगाली ही यहाँ आये भी थे । इसके अतिरिक्त 

उनकी सरकार भी राज्यस्थापना तथा व्यापार के साथ-साथ कैथोलिकधर्म के 

प्रचार की नीति में भी विश्वास करती थी। पुरतंगाली पादरियों ने जो विद्या- 

लय यहाँ खोले वे (१) धर्मप्रचार तथा (२) नवपरिवर्तित ईसाइयों की शिक्षा, 
इन दो उद्देश्यों से कार्य करते थे । ऐसे विद्यालय पर्याप्त संख्या में खोले गये थे 
परन्तु सत्रहवीं शी में पुतंगालियों के राजनीतिक पतन के साथ-साथ वे सब धीरे- 








हम 
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धीरे नष्ट हो गये । पुतंगाली विद्यालय दो प्रकार के थे--एक प्रारंभिक शिक्षा के 


लिये तथा दूसरे उच्चशिक्षा के लिये। प्रारंभिक विद्यालयों में धर्म, स्थानीय 


भाषा, पुतंगाली भाषा, गणित तथा व्यवसाय का तथा उच्च विद्यालयों में लटिन 
तक, धर्म, पुतंगाली भाषा तथा संगीत का अध्यापन होता था। इन विद्यालयों 
का प्रबन्ध पूर्णतया पादरियों के ही हाथ में था। 


फ्रांसीसियों के--पुर्तगालियों की भाँति फांसीसियों ने भी अपने उपनिवेश्ञों 
में विद्यालय खोले। परन्तु इनमें स्थानीय भाषा को ही शिक्षा का माध्यम रखा 
गया और अध्यापन के लिये स्थानीय अध्यापक भी नियुक्त किये गये । अध्यापकों 
के लिये यह आवश्यक न था कि वे संब ईसाई ही हों। इन स्कूलों में ईसाईधर्म 
की शिक्षा अवश्य दी जाती थी परन्तु प्रधानता उसकी न थी। उच्चशिक्षा के 
विद्यालयों में अन्य विषयों के साथ फू चभाषा भी पढ़ाई जाती थी। 

अंग्रेजों के--आरम्भ में अंग्रेजी ईस्ट इण्डिया कम्पनी ने भी धर्मप्रचार 
को अपने कर्तव्यों में स्थान दिया। श्री नरेच््रनाथ हाँ की सम्मति में इसका 
कारण भागतः राजनीतिक था। अंग्रेज समझते थे कि प्रोटेस्टेण्ट मत के प्रचार के 
द्वारा पतंगालियों के राजनीतिक प्रभाव को समाप्त किया जा सकता हैं। इसी- 
लिये सन १६९८ में पालियामेण्ट ने कम्पनी को आदेश दिया था कि वह 
अपने अंग्रेज तथा भारतीय कमंचारियों के बच्चों की शिक्षा के लिये अपनी 
कोठियों तथा सैनिक छावनियों में पादरी रखें। अंग्रेज पादरियों ने भी इसी- 
भावना से भारत में शिक्षाप्रसार का कार्य आरम्भ किया। ईस्ट इण्डिया कम्पनी 
ने उन्हें अपने कार्य में प्रत्येक प्रकार की सहायता दी। कम्पनी के प्रत्येक जहाज 
में पादरी आते रहे और यहाँ रहकर बड़े उत्साह से शिक्षा और धर्म का प्रचार 
करते रहें। सन्‌ १६७० में उन्होंने मद्रास में अंग्रेजी शिक्षा का प्रथम स्कूल 
खोला था। वहाँ से आरम्भ करके उन्होंने सभी अंग्रेजी व्यापारकेन्द्रों में विद्या- 


.. लय खोले । 


कम्पनी की उदासीनता--कुछ समय उपरान्त कम्पनी को अनभव होने 
लगा कि कम्पनी की धर्मप्रचार नीति उसके राजनीतिक हितों के विरुद्ध हें । फल- 
स्वरूप उसने धामिक तटस्थता को नीति अपनाना आरम्भ कर दिया। पादरियों 
शिक्षाप्रयत्नों की ओर से उदासीनता प्रकट करते हुए भी कम्पनी ने शिक्षा 
का कोई प्रत्यक्ष उत्तरदायित्व अपने ऊपर नहीं लछिया। उसे भय था कि पादरियों 
के ढंग की शिक्षानीति रखने से हिन्दू और मुसलमान दोनों रुष्ट हो सकते हैं। 
कम्पनी के शिक्षा का प्रत्यक्ष उत्तरदायित्व स्वीकार न करने के कई अन्य 
कारण भी थे। एक तो यह कि उस समय तक यूरोप में राज्य ने शिक्षा का 
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उत्तरदायित्व स्वीकार नहीं किया था । फलत: कम्पनी के डायरेक्टर यह नहीं 
मानते थे कि लोकशिक्षा उनका उत्तरदायित्व हैं। दूसरी बात यह भी थी कि 
उनका यह विश्वास था कि शिक्षाग्रसार के कारण ही अमेरिका इंग्लैण्ड के हाथ से 
निकल गया था, अतः भारतीयों के साथ उस भूल को दृहराना नहीं चाहिये । 
यह विचार कम्पनी के बहुसंख्यक डायरेक्टरों का था । उनमें अल्पसंख्यक ऐसे 
भी थे जो चाहते थे कि कम्पनी शिक्षा एवं धर्म के प्रसार में सक्तिय भाग ले । 
बिल्वरफोर्स आदि पालियामेण्ट के उदारदलीय सदस्य भी इसी पक्ष में थे और 
उन्होंने तो पालियामेण्ट में इस आशय का प्रस्ताव भी उपस्थित किया था। 
परच्तु कम्पनी अपनी नीति पर दुढ़ बनी रही। 


कश्पनी-पादरी संधर्ष--कम्पनी की नीति से अनुत्साहित न होकर पादरियों 
ने अपनी शिक्षा का प्रयत्व निरत्तर चालू रखा। कम्पनी भी कहने भर के लिये 
पादरियों के विद्यालयों को थोड़ा-बहुत अनुदान देती रही। कम्पनी के बहुत-से 
कर्मचारी जो कि पादरियों के कार्यो से सहानुभूति रखते थे व्यक्तिगत रूप में 
दान तथा चंदे द्वारा पादरियों की आ्थिक सहायता करते रहते थे। परन्तु. 
शीघ्र ही कम्पनी की धामिक तटस्थता की नीति के कारण उसके कर्मचारियों 
तथा पादरियों के बीच शिक्षा के प्रश्न पर संघर्ष चलने लगा। सिरामपुर (बंगाल) 
में काम करनेवाले केरे, माशमन तथा वार्ड नामक पादरियों ने छापाखाना' 
खोला और पुस्तके प्रकाशित करके वे हिन्दू और इस्लाम धर्मों पर आशक्षेप करने 
 लगे। साथ ही उन्होंने अपने ढँग की शिक्षा का प्रसार करने के लिये कई-सौ प्रार- 
म्भिक विद्यालयों का जाल-सा बिछा दिया। परन्तु चूँकि उनकी कार्यनीति कम्पनी 
की नीति से मेल नहीं खाती थी अतः कम्पनी ने उन्हें किसी प्रकार की सहायता 
नहीं दी। कम्पनी की इस नीति से असन्तुष्ट होकर पादरियों तथा उनके 
सित्रों ने उसके विरुद्ध भारत तथा इंग्लैण्ड में एक आन्दोलन खड़ा कर दिया। 
इंग्लेण्ड के आन्दोलनकारियों में चारल्स ग्राण्ट नामक व्यक्ति प्रमुख था। वह 
एक प्रभावशाली व्यक्ति था। सन्‌ १८०२ में वह पालियामेण्ट का सदस्य तथा 
सन्‌ १८०५ में कम्पत्ती का चेयरमेन भी हो गया था। भारतीयों में शिक्षाप्रसार का 
. उसने बड़ बल के साथ प्रतिपादन किया। उस समय भारत का गवर्मर जनरल 
. छाड मिनटों था। उसने भी शिक्षाप्रयत्नों की आवश्यकता पर बहुत जोर दिया। 
_ यह बात अवश्य' ध्यान रखनी चाहिये कि पादरियों तया उनके ग्राण्ट आदि मित्रों 
.. का शिक्षाअयल्नों से अभिप्राय ईसाईधर्म तथा अंग्रेजी भाषा एवं ज्ञान-विज्ञानों के 
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प्रसार से होता था जब कि लार्ड मिनटों ने भारतीय साहित्य की रक्षा तथा भार- 
 तीय विद्वानों की सहायता की आवश्यकता प्रकट की थी । 


सन्‌ १८१३ का आज्ञापत्र--पादरियों तथा उनके मित्रों के आन्दोलन तथा 


ल्लर्ड मिनटों के दबाव का परिणाम यह निकला कि सन्‌ १८१३ के नवीन आज्ञापत्र 
में पालियामेण्ट ने कम्पनी को निम्नलिखित आदेश दिया:-- 


यह गवनेर जनरल के लिये न्यायसंगत होगा कि बची हुई रकम में से 
“वह कम से कम एक लाख रुपया अछूग करा दे और उसे साहित्य के पुनरुद्धार तथा 
सुधार और भारतीय विद्वानों के प्रोत्साहन में तथा भारतीय ब्रिटिशक्षेत्रों में 
विज्ञानों के ज्ञान के प्रारम्भ तथा उन्नति में छुगावे। क्‍ 


६ 


4 बृटिशभारतीय निवासियों के हितों और सुख की उन्नति इस देश 
का कत्तेव्य हूँ और उनमें उपयोगी ज्ञान तथा नैतिक सुधार के साधनों का उपयोग 
होना चाहिये | उपयुक्त उद्देश्यों तथा इन सौजन्यपूर्ण कार्यों को पूरा करने के 


लिये, भारत जाने और रहने के इच्छुक व्यक्तियों को कानन द्वारा यथेष्ट सुवि- 
'घायें मिलेंगी।” 


इन आदेशों का परिणाम यह हुआ कि शिक्षाप्रसार कम्पनी का उत्तरदायित्व 
बन गया और पादरियों को भी इस देश में कार्य करने की स्वाधीनता मिल 
गई। 


कस्पनो के प्रयत्न--पादरियों के प्रयत्नों के अतिरिक्त इस काल में कम्पनी ने 
'भी अपनी राजकीय आवश्यकता को दृष्टि में रखते हुए सन्‌ १७८१ में कल- 
'कत्ता मदरसा, सन्‌ १७९१ में बनारस संस्कृत कालेज तथा सन्‌ १८०० में फोर्ट 
विलियम कालेज की स्थापना की । प्रथम दो का उद्देश्य अंग्रेज जजों के लिये 


मुसलमान एवं हिन्दू सलाहकार प्रस्तुत करना था और अन्तिम का उद्देश्य था 
अंग्रेज अफसरों को भारतीय भाषाएँ पढ़ाना । 


उपसंहार--सम्पूर्ण अध्याय का सार यह है कि सन्धिकाल में देशी शिक्षा 
पर्याप्त थी परन्तु वह धीरे-धीरे विनाश की ओर अग्रसर होती गई और विदेशी 
. कम्पनियाँ तथा ईसाई पादरी कम्पनी के नौकरों तथा उनके बच्चों की शिक्षा 
तथा ईसाईधर्म के प्रचार के लिये योरोपीय ढँग के विद्यालय खोलते रहे। ईसाई 
'पादरियों तथा कम्पनी के बीच में जो थोड़ा-बहुत संघर्ष उत्पन्न हुआ उसका _ 
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निरणय पादरियों के पक्ष में हुआ, शिक्षा राज्य के उत्तरदायित्वों में सम्मिलित 
हो गई और पादरियों को अपना काये करने की खुली छूट मिल गई । 
सहायक पुस्तकें :--- ह 


१---रिपोर्ट शलॉन वर्नाकुलर एजुकेशन इन बंगाल 
एण्ड बिहार “एंडम्स 


२--क्रिश्चियनिटी एण्ड गवर्नमेण्ट ऑफ इण्डिया “४. मेह्य 
३--हिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इन इण्डिया --तूरुलला एण्ड नायक 
४--हिस्दी श्रॉफ इंगलिश एजुकेशन इन इण्डिया. “ाजय्यद महुसूद 


५---भारतीय शिक्षा का इतिहास -“प्यारेलाल रावत 





! 
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। हर ८८ ही. 


प्टिशुकालीन-शिक्षा 


अध्याय सक्षप:--- 


१. प्रस्तावना । २. सन्‌ १८१३ से सन १८५४ तक-प्राच्य-पाइचात्यशिक्षा 
संघण, लोकशिक्षा-उच्चशिक्षा संधर्ष, संसदीय शिक्षासमिति। ३. सन्‌ १८५४ 
से सन्‌ १९६२० तक-वड का घोषणापत्र, स्टेनले का आज्ञापत्र, हण्टर कमीशन, 
ला कज्जन के प्रयत्न, गोखले का प्राथमिक शिक्षा विधेयक, नई शिक्षानीति 
संडलर कमीशन । ४- सन १९२१ से सन्‌ १९४७ तक-दहू थे शासन में शिक्षा 


हर्णग समिति, बड-एक्ट कमीदान, बेसिक शिक्षा का जन्म, साजेण्ट योजना 
५. उपसंहार। 


प्रस्तावना--सन्‌ १८१३ के आज्ञापत्र के साथ शिक्षाक्षेत्र में बुटिश युग का 
आरम्म हुआ और उसका अन्त हुआ १५ अगस्त सन्‌ १९४७ को बृटिश राज्य की 
समाप्ति के साथ। एक-सौ चौंतीस वर्ष के इस लरूम्बे काल में शिक्षा ने बड़े-बड़े 
संघर्ष एवं परिवर्तन देखे। उन सबके कारणा, स्वरूप एवं परिणामों को भली 
प्रकार समझने के लिये हम इस काल को निम्नलिखित तीन उपकालों में विभक्‍त 
कर रहे हैं :-- 

(१) सन्‌ १८१३ से सन्‌ १८५४ तक। 

(२) सन्‌ १८५४ से सन्‌ १९१२० तक। 

(३) सन्‌ १९२० से सन्‌ १९४७ तक। 
इस विभाजन का आधार प्रत्येक उपकाल के विस्तुत अध्ययन से स्वयमेव स्पष्ट _ 


हो जायेगा। 


सन १८१३ से सन १८५४ तक 
प्राच्य-पाइचात्यशिक्षा संघर्बं---सन १८१३ के आज्ञापत्र में दिये गये शिक्षा- 
सम्बन्धी आदेश के कारण भारत के शिक्षाक्षेत्र में द्वितीय संघर्ष का आरम्भ हुआ। 
यह संघर्ष 'प्राच्य-पाश्चात्यशिक्षा संघर्ष नाम से सन्‌ १८५४ तक चलता रहा | 
उक्त आदेश में भारतीय शिक्षा के लिये एक लाख रुपये के अन॒दान की व्यवस्था 


तो थी परन्तु उसमें शिक्षा के उद्देश्य, स्वरूप, माध्यम एवं साधनों का स्पष्टीकरण 
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नहीं किया गया था। फलत: भारत में शिक्षा-विषयक तीन दल उत्पन्न हो गये:-- 
(१) प्राच्यशिक्षावादी--इस दल के व्यक्ति प्राचीन साहित्य, सभ्यता 


. एवं संस्कृति के प्रचार के पक्ष में थे और पावचात्य दर्शनों तथा विज्ञानों की भी 
संस्कृत एवं अरबी भाषाओं के माध्यम से ही शिक्षा देने का आग्रह करते थे । कम्पनी 
के पुराने अधिकारी इसी दल में थे । ईस्ट इण्डिया कम्पनी की प्रारम्भिक सरकारी 
नीति प्राच्यशिक्षा को प्रोत्साहित करने की थी। इसी नीति के अनुसार सन्‌ १७८१ 
में तत्कालीन गवर्न रजनरल वारेन हेस्टिग्ज ने कलकत्ता में 'कलकत्ता मदरसा” की 
- स्थापना की थी। इस मदरसे में अरबी एवं फारसी के माध्यम से इन्हीं भाषाओं 
के साहित्य का अध्ययनाध्यापन चलता था। बनारस के रेजीडेण्ट जोनथन डंकन 
ने भी इसी नीति को आधार मानकर सन्‌ १७९१ में बनारस में बनारस संस्कृत 
कालेज” स्थापित किया था। इस काछेज में भारतीय परम्पराओं के अनुसार 
संस्कृत भाषा के माध्यम से इस भाषा एवं साहित्य की शिक्षा दी जाती थी। जब 
सन्‌ १८१३ के आज्ञापत्र के अनुसार एक लाख रुपये के व्यय का प्रश्न उपस्थित 
हुआ तो इस दल के व्यक्ति प्राच्यशिक्षाप्रसार पर ही उसे व्यय करने का आग्रह 
करने लगे। कम्पनी के प्राचीन अधिकारी इस नीति पर इसलिये चलना चाहते थे 
क्योंकि वे सोचते थे कि इससे उनकी हिन्दू एवं मुस्लिम प्रजा सन्तुष्ट रहेगी। 
इसीलिये उन्होंने यह भी निश्चय किया था कि हिन्दू एवं मुस्लिम विद्वान्‌ सलाहकारों 
की सहायता से ही न्यायालयों में न्याय किया जाया करे। सम्भव हैँ कि उनमें से 
कुछ कूटनीतिपरायण अधिकारी यह भी सोचते हों कि अरबी, फारसी तथा संस्कृत 
. साहित्य पर आधारित शिक्षा भारतीयों को धर्मों तथा जातियों में विभक्‍त रखेगी 
और उनका इस प्रकार असंगठित रहना बुटिश राज्य के हि&त में होगा। 


ः (२) पाइचात्यशिक्षावादी--इस दल के लोग भारत में अंग्रेजी के माध्यम 

से यूरोपीय ज्ञान-विज्ञान की शिक्षा की व्यवस्था करना चाहते थे। इस दल सें 
ग्राण्ट के अनुयायी कम्पनी के नवव्‌वक अधिकारी, ईसाई पादरी तथा राजा राम- 
मोहन राय जैसे प्रभावशाली भारतीय सम्मिलित थे। इन लोगों की राय में प्राच्य- 
शिक्षा पर रुपया खच करना उसे बरबाद करना था। 


(३) लोकभाषावादी--इस दल के लोग देश में पाइचात्य ज्ञान-विज्ञान 


...._ का प्रसार अवश्य चाहते थे परन्तु वे माध्यम के रूप में प्रान्तीय भाषाओं का ही 
... प्रयोग ठीक समझते थे | इस दल में बम्बई के गवर्नर स्टअटे एल्फिन्स्टन तथा मद्रास 





के गवनेर मुनरो आदि थे । किन्तु यह दल अधिक प्रभावशाली न था। 
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पावचात्यशिक्षावादी तथा लोकभाषावादी पाइ्चात्य ज्ञान एवं विज्ञान के 
प्रसार के क्‍यों समर्थक थे इसकी जानकारी निम्नलिखित उदाहरणों से हो सकती” 
ह्‌ अप 
इस शिक्षा द्वारा एक ऐसे समाज की सृष्टि होगी जो हमारे तथा हमारी 
करोड़ों प्रजा के बीच विचारवाहक बनेंगे। इससे एक ऐसे वर्ग का निर्माण होगा जो 
रंग और रकक्‍त में भारतीय परन्तु विचारों, रुचियों, नंतिक आदर्शों तथा बुद्धि में 
अंग्रेज होगा। “मेकाले 
“मेरा दढ़ विश्वास है कि यदि हमारी शिक्षानीति चलती रही तो तीस वर्ष 
बाद बंगाल के सम्मानित वर्गों में एक भी मूतिपुजक न रह जायेगा। में इस संभा-- 
वना से प्रसन्न हूँ । -+मेकाले 
“हिन्दू और मुसलमान दोनों ही हमें अधिकारनाशक विदेशी समझते हैं 
जिन्होंने उनका देश छीनकर उन्हें मान तथा धन के पदों से वंचित किया है । 
अरबी तथा संस्कृत पुस्तकों में ऐसी ही विचारधारा है। सौभाग्यवश ये विचार 
कुछ विद्वानों तथा पुस्तकों तक सीमित हैं**“पर उस राष्ट्रीय शिक्षा को क्या किया 
जाय जो उनका उद्धार कर उन्हें जनता तक पहुँचा देगी। ““हमारे प्रबलतम 
शत्र भी न चाहेंगे कि हम एं सी शिक्षा का प्रचार करें जो हमारे विरुद्ध मांनव-अक्ृति 
की प्रबकृतम भावनाओं को भड़काये | यूरोपीय शिक्षा का उलटा ही प्रभाव देशी 
दिमागों पर पड़ता है । *“'वे अपनी संस्थाओं को अंग्रेजी आदर्शों के अनुसार सुधार 
कर वधानिक स्वराज्य का प्रयास करेंगे न कि देशी आदशों के अनुसार क्रान्ति 
द्वारा स्वतन्त्रता चाहेंगे। “पिछली विधि के समर्थक षड़यन्त्र किया करते हैं. 
पर नई विधि मे उद्देश्य की सफलता क्रमिक होगी और इसमें यग लग जायेंगे।” 
-ट्वेलियन 
... इन तीनों दलों की आन्तरिक भावना कुछ भी रही हो परन्तु इनमें संघर्ष 
खूब चला। तीनों दल पालियामेण्ट के आदेश की अपने पक्ष में व्याख्या. करते रहे ॥ 
अधिकारियों की ओर से किसी निर्णायक व्याख्या के अभाव में विभिन्न प्रान्तों ने 
अपनी सुविधानूसार उस आदेश की व्याख्या करली और तदनुसार अपनी शिक्षा-- 
नीति बनाली। प्रान्तीय शिक्षानीतियों की विभिन्नता तथा शिक्षाग्रेमियों के पार- 
स्परिक संघर्ष का यह परिणाम हुआ कि सन्‌ १८१३ के प्रायः दश वर्ष बाद, तक 
शिक्षा की प्रगति नगण्य' रही। 
सन्‌ १८२३ में तत्कालीन गवरन रजनरल ने शिक्षासम्बन्धी सरकारी योजनाओं के 
बनाने तथा चालू करने और एक लाख रुपये के अनुदान का समुचित रूप में उपयोग 
करने के लिये एक 'लोकशिक्षासमिति” की स्थापना की। इस समिति में. दस 
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सदस्य थे और उसके मन्‍्त्री बनाये गये संस्कृत भाषा के प्रसिद्ध अंग्रेज विद्वान्‌ 


श्री विल्सन। इस समिति में प्राच्यशिक्षावादियों का बहुमत था। फलत: संस्कृत, 


अरवी तथा फ़ारसी की शिक्षा के लिये छात्रवृत्तियाँ दी जाने ऊूगीं। इन भाषाओं 
की पुस्तकों के लिये एक प्रेस खोला गया और कलकत्ता, आगरा, देहली, तथा मुशि- 


 दाबाद में कालिजों की स्थापना की गई। समिति ने अनेक पाश्चात्य पुस्तकों का 


इन भाषाओं में अनुवाद भी कराया। पाइचात्यशिक्षावादियों को यह सब पसन्द 
नहीं था। वे समिति की नीतियों तथा कार्यो का निरन्तर विरोध करते रहे 
धीरे-धीरे प्राच्य-पाइचात्यशिक्षा विवाद ने उम्ररूप धारण कर लिया। 
समिति के सदस्यों में ही परस्पर गहरा मतभेद उत्पन्न हो गया फलत: स्वयं उन्होंने 
नीतिनिर्धारण के लिये गवर्नर जनरल से प्राथेना की । इस समय तक लछाड्ड मेकाले 
गवर्नर जनरल की काउंसिल का कानूनी सलाहकार बनकर आ चुका था। गवनेर 
जनरल ने उसे लोकशिक्षासमिति का प्रधान बना दिया और उससे एक लाख 
रुपये के अनुदान को खर्च करने के विषय में कानूनी सलाह पू छी। २ फरवरी सन्‌ 
१८३५ को मैकाले ने अपना विवरणपत्र गवर्नर जनरल की काउंसिल के समक्ष 
प्रस्तुत किया । इस प्रसिद्ध युग-प्रवर्तक विवरणपत्र में उसने अंग्रेजी माध्यम द्वारा 
पाश्चात्य साहित्य एवं विज्ञानों के शिक्षण का समर्थन एवं प्राच्यसाहित्य के... 
शिक्षण का खण्डन किया। उसने घोषणा की कि “एक अच्छे यूरोपीय पुस्तकालय _ 
की एक आलमारी भारत तथा अरब के सम्पूर्ण साहित्य से कम महत्त्वपूर्ण नहीं है । 
मार्च सन्‌ १८३५ में तत्कालीन गवनंर जनरल छार्ड विलियम बेंटिक ने ला्ड 
मैकाले की राय मानकर अपनी शिक्षानीति घोषित कर दी। वह यह थी कि 
“प्राच्यशिक्षा के लिये जो कुछ किया जा चुका है वह जैसे का तैसा बना रहेगा 
परन्तु आगे से सम्पूर्ण अनुदान अंग्रेजी माध्यम द्वारा दी जानेवाली अंग्रेजी शिक्षा पर 
खच्च किया जायेगा ।” इस घोषणा के साथ कम्पवी की शिक्षानीति की एक दिशा 
निश्चित हो गई। यह नहीं समझना चाहिये कि लाडड मैकाले ने भारत में अंग्रेजी 


'शिक्षा को आरम्भ कराया। वस्तुतः अंग्रेजी शिक्षा के अनुकूल वातावरण तो यहाँ 
पहले से ही बन चुका था। मेकाले को इस बात का श्रेय अवश्य है कि उसने कम्पनी 
. "की ढुलमुल शिक्षानीति में एक स्थिरता लादी। यह दूसरी बात है कि उसकी 

नीति भारतीयों के हित में न होकर अंग्रेजी राज्य के हित में थी । 


कम्पनी सरकार की शिक्षानीति निश्चित हो जाने के बाद भारत में अंग्रेजी 


_ शिक्षाकी गति तीव्र हो गई। पादरियों ने भी अनेक स्थानों पर नये-नये स्कूल खोले । 
सन्‌ १८३५ में लाड विलियम बे टिक चला गया और उसके स्थान पर ला आक- 
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रूप्ड भारत का गवर्नर जनरल हुआ। उसके समय में प्राच्यशिक्षावादियों ने 
पुन: एक बार जोर लगाया। परन्तु उसने अपनी शिक्षानीति में कोई परिवर्तन 
न किया। हाँ, उसने अरबी तथा संस्कृत कालेजों को कुछ अतिरिक्त आर्थिक 
सहायता दे दी जिससे कि प्राच्यशिक्षावादी सन्तुष्ट हो गये। इस सब के लिये 


उसने कम्पनी के डायरेक्टरों से ३१,००० रू० वाधिक की अतिरिक्त सहायता और 
प्राप्त करली । 


इस प्रकार भारतीय शिक्षा के इतिहास में प्राच्य एवं पाइचात्य शिक्षासंघर्ष 
अन्तिम रूप में समाप्त हुआ। 


लोकहदिक्षा-उच्चशिक्षा संघ --प्राच्य एवं पाइ्चात्य शिक्षा संघर्ष के साथ- 
साथ इसी समय में लोकशिक्षा एवं उच्चशिक्षा का संघर्ष भी चछा। ऊपर की 
पंक्तियों में यह कहा जा चुका है कि सन्‌ १८१३ के आज्ञापत्र के अनुसार कम्पनी 
को भारतीय शिक्षा पर एक लाख रुपया व्यय करने का आदेश मिला था परन्तु 
अधिक्त व्याख्या के अभाव में प्रत्येक प्रान्त में उसकी अपनी-अपनी व्याख्या 
करली गई थी। प्रत्येक प्रान्त ने अपनी-अपनी व्याख्या के अनुसार कुछ कार्य भी 
किया। जिन्होंने कार्य नहीं कर पाया उनमें कार्य की योजना प्रस्तुत की गई। 
इन कार्यों तथा कार्ययोजनाओं से ही तृतीय संघर्ष को जन्म मिला अत: पहले 
उनका अध्ययन कर लेना चाहिये । 


मद्रास प्रान्त में 

सरकारी शिक्षा कार्य का आरम्भ इस प्रान्त में यहाँ के गवर्नर मुनरो ने किया। 
पहले उसने अपने प्रान्त की शिक्षा की दशा की पड़ताल कराई। पड़ताल का जो 
परिणाम निकला वह संक्षेप में पिछले अध्याय में दिया जा चुका हैँ। पड़ताल के 
बाद उसने यह योजना बनाई कि प्रत्येक जिले में हिन्दुओं तथा मुसलमानों के लिये 
अलग-अलग एक-एक सकल तथा प्रत्येक तहसील में हिन्दुओं के लिये एक-एक स्कूल 
खोला जाये और साथ ही शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिये एक प्रशिक्षण विद्यालय 
स्थापित किया जाये । उसंने सन्‌ १८२२ में प्रान्तीय स्तर पर “लोकशिक्षासमिति” 
बनाकर अपनी इस योजना को कार्यान्वित कराना भों आरम्भ कर दिया। इसके 


लिये उसने कम्पनी से ५०,०००) वाषिक सहायतां भी प्राप्त करली उसकी 


इस सम्पूर्ण योजना का उहेश्य अपने प्रान्त में प्रारम्भिक शिक्षा का ही सुधार था। 


इसमें उच्चशिक्षा के लिये 'कोई व्यवस्था नहीं थी। 
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बंगाल प्रान्त में क्‍ 
इस प्रान्त में सरकारी स्तर पर प्रारम्भिक शिक्षा के लिये कोई प्रयत्न नहीं 
हुआ। जो कुछ हुआ वह यह था कि देशी शिक्षा की .जाँच-पड़ताल के लिये 
श्री एडम की नियुक्ति की गई। उसने बड़े परिश्रम से जाँच-पड़ताल करके तीन 
प्रतिवेदन प्रस्तुत किये । उनमें उसने देशी विद्यालयों के सुधार के लिये निम्न- 
लिखित योजना प्रस्तुत की:-- 
१--पअत्येक जिले में एक-एक जिंलाशिक्षाधिकारी नियुक्त किया जाये। 


--शिक्षकों तथा छात्रों के लिये देशी भाषा में बढ़िया पुस्तकें लिखवाई 


जायें। 
३--शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिये नामल स्कूल खोले जायें जिनमें शिक्षक 

उन्हीं पुस्तकों को पढ़े तथा छात्रों को भी उनके लिये निश्चित पुस्तकें पढ़ायें । 
४---इस प्रकार प्रशिक्षित अध्यापकों की परीक्षा लेकर ग्रामीण विद्यालयों 

में उनकी नियुक्ति कर दी जाये। 

.. "--अध्यापकों के वेतन के लिये सरकार विद्यालयों को भूमि प्रदान करे 


जिससे उन्हें छात्रों द्वारा दिये हुए शुल्क पर ही निर्भर न रहना पड़े । 


६--कुछ चुने हुए जिलों में इस योजना को चालू किया जाये और फिर उसको 


अन्य जिलों में फैला दिया जाये। 


बम्बई प्राच्त में 


इन॑ दिनों बम्बई का गवनर एलफिन्स्टन था। शिक्षा के विषय में वह उदारः 
विचारों का व्यक्ति था। वह उच्चशिक्षा की व्यवस्था के साथ साथ देशी शिक्षालयों 
के भी सुधार का पक्षपाती था। उसने सन्‌ १८२३ में अपनी सरकार तथा कम्पनी: 


के सम्मुख लोकशिक्षा के लिये निम्नलिखित योजना प्रस्तुत की :-- : 
. #--देशी शिक्षालयों की संख्या में वृद्धि की जायें। 
... २--उनके शिक्षण में सुधार किया जाये। द 
.. ३--+इनके लिये अच्छी पुस्तकें लिखवाने की व्यवस्था की जाये। 
: .. ४--+इन विद्यालयों के संचालन की व्यवस्था सरकार अपने हाथ में ले। 
 - -५-+इनसे निकले हुए छात्रों को सरकारी नौकरियाँ दी जायें। 


 एलफिन्स्टन की काउंसिल के एक सदस्य वांडन ने ही उसकी योजना: का 


_ भयंकर विरोध किया। उसने उच्चवर्ग की शिक्षा में ही अपना विश्वास प्रकट 


: करते हुए अंग्रेजी माध्यम द्वारा शिक्षाप्रसार पर बल दिया। कम्पनी ने भी उसकी” 
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बात पूरो तरह से नहीं मानी । इतना उसने अवश्यकिया कि “देशी शिक्षा समाज 
नामक संस्था को उसने देशी शिक्षा का सम्पूर्ण उत्तरदायित्व सोंप दिया और उसे 
ही अध्यापकों के प्रशिक्षण एवं विद्यालयों की स्थापना के लिये ७,२००) वाधिक 
की सहायता देना स्वीकार कर लिया। इस संस्था ने अध्यापकों को प्रशिक्षित करके 
गूजरात एवं कोंकण में नवीन विद्यालय खोले। 

ऊपर दिये हुए वर्णन से यह तथ्य बिलकुल स्पष्ट हैं कि जिस समय देश में 
प्राच्य-पारचात्यशिक्षा संघर्ष चल रहा था लगभग उसी समय यहाँ पर लोकशिक्षा 
एवं उच्चशिक्षा का संघर्ष भी चल रहा था। लोकशिक्षा के पक्षपाती मुनरो, 
एलफिन्स्टन तथा एडम आदि उच्चशिक्षा के विरोधी नहीं थे परन्तु वे देशी शिक्षा 
के सुधार एवं प्रसार द्वारा लोकशिक्षा के भी बड़े प्रबल समर्थक थे। उन्होंने शक्ति- 
भर अपने विश्वासों को कार्यरूप में परिणत करने का प्रयास भी कियां। परन्तु 
उन्हें पग-पग पर शिक्षा छतने के सिद्धान्त के समर्थकों के विरोध का सामना करना 
पड़ा। कम्पनी की इस वियय में कोई स्पष्ट नीति न थी फिर भी धीरे-धीरे उसका 
विश्वास शिक्षा छनने तथा अंग्रेजी के प्रसार की ओर बढ़ता जा रहा था। फलत: 
इन लोगों की माँग को न तो वह पूरी तरह मान सकतो थी और न बिलकुल टाहू 
हीं सकती ह 24 । | डे 

५१-४९ संघर्ष को समाप्ति 

शिक्षा छनने का सिद्धान्त--अपनी शिक्षानीति के द्वारा प्राच्यशिक्षावादी 
तथा पाव्चात्य शिक्षा समर्थक दोनों को सन्‍्तुष्ट करने के साय-साथ लाड ऑकलेणग्ड 
ने एक महत्त्वपूर्ण कार्य यह भो किया कि उसने शिक्षा छनने के सिद्धात” को 
सरकारी नोति के रूप में घोषित कर दिया । इस सिद्धान्त को अंग्रेजों में ए।]४७६४०७ 
गु.७००ए ० ॥07०8४०४ कहते हैं । इसका तात्पय यह हे कि शिक्षा समाज के उच्च- 
वर्ग को दी जाये और उनसे छत-छनकर उत्का प्रभाव समाज के निम्नवर्ग तक 
पहुँचे । यह सिद्धान्त कुछ नया नहीं था। सन्‌ १८३५ में लाड मेकाले ने भी.इसोी का 
प्रतिपादन किया था। उसने लिखा था कि “यह उन्हीं लोगों का कार्य होगा कि वे 
प्रात्तीय भाषाओं को परिष्क्ृत एवं सम्पन्न करके उन्हें जनता तक ज्ञान पहुँचाने 
के योग्य बनावें। द 


यह सिद्धान्त क्‍यों ? 
. यहाँ पर यह प्रइन स्वभावतः मन में उठता हूँ कि ला ऑकलेण्ड ने शिक्षा 
छनने के सिद्धान्त” को सरकारी नीति क्यों बनाया। अँग्रेजी राज्य को आवश्य- 
कताओं को देखते हुए वस्तुत: यही निर्णय उचित था। उस समय अंग्रेजी राज्य 
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अपनी जड़ें जमाने में लगा हुआ था। उस समय उसे ऐसे व्यक्तियों की आवश्य- 
कता थी जो राज्य-कर्मचारी बतकर उसकी जड़ों को गहराई तक पहँचा सकते 
इस आवश्यकता की पूर्ति के लिये उच्चशिक्षा ही उपयोगी थी लोकशिक्षा नहीं । 

. दूसरी बात यह भी थी कि सरकार के पास इतना धन नहीं था कि वह लछोकशिक्षा 
का उत्तरदायित्व संभाल सकती । कम्पनी शिक्षा के लिये जितना धन व्यय' करना 
चाहती थी वह लोकशिक्षा तो क्या उच्चवर्ग की शिक्षा तक के लिये अपर्याप्त था । 
इसीलिये छाड ऑकलण्ड ने ' शिक्षा छनने का सिद्धान्त” स्वीकार किया और लोक- 
शिक्षा को ओर से मुंह मोड़ लिया । इसी भाव को मनमें रखकर उसने लिखा था 
कि धन की कमी के कारण सरकार को शिक्षा समाज के उच्चवर्ग को देनी चाहिये 
जिसके पास शिक्षा के लिये समय हु और जिनसे छन-छनकर सभ्यता जनता में 
पहचेगी । 

परिणाम 

यह सिद्धान्त उचित था अथवा अनुचित यह दूसरी बात हे परन्तु लाडे ऑक- 

लेण्ड की इस घोषणा से भारतीय शिक्षा की एक और अनिश्चितता दूर हो गई 

और सरकार का सक्रिय समर्थन पाकर उच्चशिक्षा तेजी से प्रगति करने छगी। 

सन्‌ १८४४ में लार्ड हाडिज ने यह घोषणा की कि अंग्रेजी स्कूलों में शिक्षाप्राप्त 

भारतीयों को सरकारी नौकरियों में प्राथमिकता दी जायेगी। इस घोषणा से सर- 

कारी नौकरी प्राप्त करना अंग्रेजी शिक्षा का मुख्य ध्येय बन गया। इसका प्रभाव 

हुआ कि उच्चशिक्षा .की प्रगति और अधिक तीत्र हो गई। भारतीयों ने इस 

क्षेत्र में भी ऐसी प्रतिभा का परिचय दिया कि उसकी सभी क्षेत्रों में भूरि-भूरि प्रशंसा 
हुई । का 
संसदीय शिक्षासमिति--सन्‌ १८५३ तक भारतोय शिक्षा के क्षेत्र में अनेक 
संघर्ष एवं विवाद उत्पन्न हुये । इस समय तक यद्यपि अंग्रेजी शिक्षा तथा शिक्षा 
छनने के सिद्धान्त की विजय हो चुकी थी परन्‍्तु फिर भी शिक्षा का कोई सुसंगठित 
रूप नहीं बन पाया था। प्रत्येक बीस वर्ष बाद पालियामेण्ट कम्पनी का आज्ञापत्र 
बदला करती थी। सन्‌ १८५३४ में जब आज्ञापत्र बदलने का समय आया तो पालिया- 
 भेण्ट ने शिक्षा-क्षेत्र में उठे संघर्षों तथा अनिश्चितताओं का विचार करके भारतोय 
शिक्षा की जाँच करके उचित सुफ्ाव देने के लिये एक समिति नियकत कर दी। 


हर (/5 ५४ सन्‌ १८५४ से सन्‌ १६२० तक 
है ९ /! बुड का घोषणापत्र--उस समिति के सुझावों के आधार पर कम्पनी के 
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डायरेक्टरों ने सन्‌ १८५४ में अपनी भारतीय शिक्षानीति घोषित की । उस समय 
कम्पनी के बोर्ड ऑफ कण्ट्रोल के प्रधान चाल्से वुड थे। उन्हीं के नाम पर इस 

“नवीन नीति की घोषणा करनेवाले घोषणापत्र को “बुड का शिक्षा-घोषणापत्र” 

'कहा जाता है।इस घोषणा के साथ बृटिशकाछीन-शिक्षा मं एक नये उप-काल 
'का श्रीगणेश हुआ । 

महत्त्व एवं नीति क्‍ हे 
भारतीय शिक्षा के इतिहास में यंह घोषणापत्र अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है। इसने 
सम्पूर्ण भारत के लिये शिक्षा का एक ढाँचा प्रस्तुत किया । वह ढाँचा न्यूवाधिक 
परिवतेनों के साथ अब तक चला आ रहा है । इस घोषणापत्र की आधारभूत 

'शिक्षानीति निम्नलिखित थी :-- 

१--शिक्षा द्वारा भारतीयों की बौद्धिक एवं चारित्रिक उन्नति करना। 
२--भारतीयों को अपने देश को उच्चत एवं साधन-सम्पन्न बनाने में सहायता 
करना ताकि अंग्रेजी कारखानों के लिये बहुत-सी आवश्यक वस्तुर्यें अधिक निश्चित 

'रूप में प्राप्त हो सकें और भारत में अंग्रेजी माल की खपत हो सके । 

सिफारिशें 
ऊपर कहे हुए उद्देश्यों को पूरा करने के लिये इस घोषणापत्र में निम्न- 
लिखित सिफारिशें की गई थीं :---- 
१--मुख्य रूप से योरोपीय कला, विज्ञान एवं साहित्य का अध्ययन किया जाये । 
२--चूँकि देशी भाषाओं में पुस्तकों का अभाव हे अतः अध्यापन का माध्यम 
अंग्रेजी भाषा रहे। परन्तु साथ में देशी भाषायें भी पढ़ाई जायें और उनका 

“विकास भी किया जाये ताकि अंग्रेजी भाषा के साथ-साथ देशी भाषायें भी यूरोपीय 

ज्ञान के प्रसार में सहायक हों। 

. नय्रत्येक प्रान्त में एक शिक्षाविभाग स्थापित किया जाये और उसे एक- 
“एक शिक्षा-संचालक के अधीन रखा जाये। सहायक निरीक्षकों की सहायता से 
बह अपने प्रान्त में शिक्षा की व्यवस्था एवं उसका संचालन करे और प्रतिवर्ष 

सरकार को शिक्षाविषयक विवरण दे। 

४--कलकत्ता, बम्बई और यदि आवश्यक हो तो मद्रास में भी, विश्वविद्यालय: 

“खोले जायें। ये विश्वविद्यालय लन्दन विश्वविद्यालय के अनुकरण पर बनाये 

'जायें। प्रत्येक विश्वविद्यालय में एक-एक सिनेंट हो जिसके सदस्य चांसरूर 
(गवर्नर) वाइस-चांसलर तथा फेलो हों। इनको सरकार द्वारा मनोनीत किया 

' जायें। विश्वविद्यालय केवल परीक्षायें छे और उपाधियाँ दें। कुछ विषयों में 
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वे प्रोफेसर भी नियुक्त करें। 
५--शिक्षा का ढाँचा इस प्रकार का हो कि आधार में प्राथमिक शिक्षालक 
हों और तदन्तर क्रमश: मिडिल स्कूछ, हाई स्कूल, कालेज तथा विश्वविद्यालय हों ॥ 
६--जनसाधारण की शिक्षा पर अधिक ध्यान दिया जाये। शिक्षा छननें 
के सिद्धान्त का परित्याग करके जनसाधारण को व्यावहारिक तथा छाभदायकः: 
शिक्षा दी जाये । इसके लिये अधिक संख्या में प्राथमिक, मिडिल तथा हाई स्कूल _ 
खोले जायें। 
७--निर्धन परन्तु तीव्र-बुद्धि छात्रों को छात्रवत्तियाँ दी जायें जिससे कि वे" 
उच्चशिक्षा प्राप्त कर सकें। ये छात्रवृत्तियाँ शिक्षा के सभी स्तरों पर दी जायें ४ 
८--स रकार अकेले भारतीय शिक्षा का पूरा भार उठाने में असमर्थ हे अतः 
शिक्षित तथा धनी वर्गों द्वारा खोले गये गेर-सरकारी शिक्षणालयों को सरकार 
उदारतापूवंक सहायता ( 0#छ्ानंप्र-शंत ) दे। अच्छी तथा धर्मनिरपेक्ष 
लौकिक शिक्षा देनेवाली सभी संस्थाओं को कुछ शर्तों पर सहायता दी जाये। 
पुस्तकालयों, विद्यालयभवनों तथा विज्ञानशालाओं के निर्माण तथा छात्रवृत्तियों 
की व्यवस्था के लिये अतिरिक्त सहायता दी जाये। 


९--शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिये नॉर्मल स्कूल तथा प्रशिक्षण-विद्यालय 
खोले जायें और प्रशिक्षणकाल में भी शिक्षकों को छात्रवत्तियाँ दी जायें। 


१०--औद्योगिक शिक्षा ( कानून, चिकित्सा, इंजीनियरिंग आदि की 
शिक्षा) की समुचित व्यवस्था की जाये। 

११--स्त्रीशिक्षा को प्रोत्साहित किया जाये और उसके लिये अधिक उदारता-- 

पृवक सहायता दी जाये। 

द सल्याकन 

गणश--ऊपर की पंक्तियों में कहा जा चुका हू कि यह घोषणापत्र आधुनिक 
शिक्षाभवन की आधारशिला हू । इसीलिये प्रसिद्ध छेखक जेम्स न॑ इसे भारत 
में अंग्रेजी शिक्षा का मग्नाकार्टा कहा है । इस घोषणापत्र द्वारा कम्पनी ने 
अधिकृत रूप में स्वीकार किया कि जनता को शिक्षा प्रदान करना सरकार के 
मुख्य कर्तव्यों में से एक है । इसके द्वारा उसने शिक्षा की एक विस्तृत योजना 
देश के सम्मुख प्रस्तुत की और शिक्षा के प्रत्येक अंग पर अपने विचार प्रकट किये । 
इसमें देशी भाषाओं तथा प्राच्यशिक्षा के महत्त्व को भी स्वीकार किया गया और: 
उनकी उदन्नति के लिये भी प्रस्ताव रखे गये। इसमें शिक्षा छतने के सिद्धान्त को 
अमान्य ठहराकर देशी शिक्षा तथा जनशिक्षा को प्रोत्साहित करने का सिद्धान्त 
मान लिया गया। साथ ही सहायता-अनुदान-अ्रथा (पक्ानंत-छांत 898७0) के 
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द्वारा गैर-सरकारी प्रयत्नों को प्रोत्साहित करके शिक्षा के प्रबन्ध को धीरे-धीरे 
जनता के हाथ में सोंपने की नीति अपनाई गई। इस घोषणापत्र ने एक अत्यन्त 
महत्त्वपूर्ण बात यह की कि शिक्षाविभाग के संगठन द्वारा शिक्षा के विविध स्तरों तथा 
अंगों को सक्षम बनाये रखने की भी व्यवस्था की। श्री जेम्स ने इस घोषणापत्र 
के विषय में लिखा है कि “जो कुछ इसके पूर्व हुआ वह इसकी ओर संकेत करता 
है और जो कुछ इसके बाद हुआ वह इससे निकला है ।” भारतीय शिक्षा के विषय में 
'पिछले अध्यायों में जो कुछ लिखा गया है और आगे जो कुछ लिखा जायेगा उस 
सबके आधार पर यह निःशंक होकर कहा जा सकता हे कि श्री जेम्स के कथन में 
-कुछ भी अतिशयोकित नहीं हें । 

दोष--परन्तु इस घोषणापत्र में कतिपय दोष भी थे। शिक्षा-विशेषज्ञों ने 
उनका परिगणन निम्नलिखित रूप में किया है:-- 

१--शिक्षा पूर्णतः राज्य के अधीन हो गई। उस पर पूर्णतः नौकरशाही 
का आधिपत्य स्थापित हो गया। प्रणाली की दृष्टि से भी वह इतनी केन्द्रित कर 
'दी गई कि उसकी स्वतंत्रता एवं विविधता बिलकुल समाप्त हो गई। क्‍ 

२--शिक्षा का उद्देश्य पुस्तकें पढ़कर परीक्षा पास करना तथा सरकारी 
'नौकरी ढढना हो गया। द 

३--भारत की प्राचीन शिक्षापद्धतियों पर ध्यान न देकर विश्वविद्यालयों 
“का ढाँचा विदेशी रखा गया। 

४--शिक्षा को धर्म से सवंथा अछूुग कर दिया गया। 

५--सरकारी पदों का लालच देकर विदेशी शिक्षा को प्रोत्साहन दिया गया । 


परिणाम 
अपने समस्त गुण-दोषों के साथ इस घोषणापत्र ने भारतीय शिक्षा को संगठन 
. एवं एकरूपता प्रदात को इससे इनकार नहीं किया जा सकता। परन्तु इसकी 
सभी सिफारिशों को कार्यान्वित नहीं किया गया । सरकार ने जनसाधारण की 
. शिक्षा पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया और भारतीय भाषाओं की उपेक्षा की । स्कूल 
'स्तर पर माठ्भाषाओं को माध्यम न बनाकर अंग्रेजी को ही माध्यम रखा गया। 
“विश्वविद्यालय में प्रोफेसर” रखने पर ध्यान नहीं दिया गया और कालेजों का साम- 
“यिक निरीक्षण भी टाल दिया गया। औद्योगिक शिक्षा पर भी बहुत कम ध्यान 
दिया गया। शिक्षा को जनता के हाथों में सोंपने की नीति भी नहीं अपनाई गई। 
फिर भी प्रत्येक प्रान्त में शिक्षाविभाग खुल गये और शिक्षासंचालकों तथा 
'नरीक्षकों की नियुक्ति हो गई। कलकत्ता, बम्बई तथा मद्रास में विव्वविद्यालय 





20 आन  >..--० ऑ्कॉक: ककए-पा- ० सता ० :_ सलाद सकत पक पिकटअकननपे: पटल पद ८ 






७० भारतीय शिक्षा का सरांक्षिप्त इतिहास 


भी खल़े। सहायता-अन॒दान-प्रथा लाग कर दी गई। छात्रवत्तियाँ दी जाने लगीं 
ओर शिक्षा पर सरकारी व्यय बढ़ा दिया गया। गरसरकारी प्रयत्नों को, जिनमें 
ईसाई मिशनरी तथा भारतीय दोनों के प्रयत्न सम्मिलित थे, बहुत प्रोत्साहन दिया 
गया । द 


इस घोषणापत्र के आधार पर भारतीय शिक्षा का आरंभ हुआ ही था और 

उसकी सभी सिफारिश कार्यान्वित हो भी नहीं पाई थीं कि सन्‌ १८५७ ई० में 
प्रथम भारतीय स्वतंत्रता-संग्राम छिड़ गया। इसके कारण भारतीय शिक्षा की 
प्रगति में बड़ी बाधा पड़ी। इस युद्ध की समाप्ति के उपरान्त ब्रिटिश पालियामेंट 
ने भारतीय शासन की वागडोर अपने हाथों में ले ली और महारानी विक्टोरिया 
भारत-सम्राज्ञी बनी। सन्‌ १८५८ में सरकार ने अपनी धामिक तटस्थता की. 
नीति की पुनः घोषणा की। फलत: ईसाई मिशनरियों के शिक्षा-प्रयत्तों के प्रति 
सरकारी रुख कड़ा हो गया और सरकारी स्कूल अधिक संख्या में खुलने छगे। 
इस समय भारतीय गैरसरकारी प्रयासों में भी बड़ी उन्नति हुई । 

स्टेनले का श्राज्ञापत्र--भा रत का शासन-प्रबंध अपने हाथों में लेने के उपरान्त 
ब्रिटिश संसद ने भारत मन्त्री के एक नवीन पद का निर्माण किया और सबसे पहले. 
लाड स्टेनले की इस पद पर नियुक्ति हुईं। उसने सन्‌ १८५९ ई० में भारतीय 
शिक्षा के विषय में अपनी नीति घोषित की। उस नीति की घोषणा करनेवाला 
घोषणा-पत्र “स्टेनले का आज्ञापत्र” के नाम से प्रसिद्ध हैँ । अपने घोषणापत्र में 
उसने साधारणतया वुड घोषणापत्र” की नीति का ही समर्थत किया परन्तु प्राथ- 
मिक शिक्षा के विषय में उसने निम्नलिखित परिवर्तत कर दिये-- 

१--भारतीय सरकार प्राथमिक शिक्षा का उत्तरदायित्व अपने ऊपर ले ले। 

२--सहायता-अनुदान-प्रथा को केवल माध्यमिक एवं उच्चशिक्षा तक सीमित 


रखा जाये। 


३--आवश्यकता पड़ने पर सरकार प्राथमिक शिक्षा के लिये स्थानीय कर 


लगाये। 


४--शिक्षकों के प्रशिक्षण पर विशेष ध्यान दिया जाये। 
इसी समय शिक्षा के उत्तरदायित्व को आंशिक रूप में प्रान्तीय सरकारों को. 


: हस्तान्तरित कर दिया गया। आगे चलकर सन्‌ १८७१ में छार्ड मेयो ने शिक्षा- 
विभागों को भी प्रान्तीय सरकारों के अधीन कर दिया और उन्हें शिक्षा पर खर्च 
करने की अनुमति दे दी। सन्‌ १८७७ ई० में छार्ड लिटन ने प्रान्तीय सरकारों 
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को शिक्षा के विषय में और अधिक अधिकार दे दिये। प्रान्तीय सरकारों को शिक्षा 


के विषय में इतने अधिकार देते हुए भी केन्द्रीय सरकार ने सम्पूर्ण देश के लिये 


शिक्षानीति निर्धारित करने का अधिकार अपने ही हाथ में रखा। 

इसी बीच में सरकार की धामिक तटस्थता की नीति से ईसाई पादरी फिर 
रुष्ट हो गये। शिक्षा के क्षेत्र में सरकारी अधिकार बढ़ जाने के कारण पादरियों 
के शिक्षा-प्रसार को बड़ा धक्का छगा। परिणामस्वरूप उन्होंने धर्मविहीन शिक्षा 
््र्ं विरुद्ध, आन्दोलन आरंभ कर दिया। द 


सर्न १८८२ का प्रथम भारतीय शिक्षा-क्रमीशन 

हण्टर कमीशन--इस आन्दोलन का प्रभाव इंग्लेण्ड तक पहुँचा। वहाँ 
पर भी जनरल काउंसिल ऑफ एजुकेशन इन इण्डिया” नामक संगठन के तत्त्वा- 
वधान में भारतीय शिक्षानीति के विरुद्ध आन्दोलन आरम्भ हो गया । इस आन्दोलन 
के कारण तथा सन्‌ १८५४ की शिक्षानीति की प्रगति देखने के लिये ३ फरवरी 
सन्‌ १८८२ को तत्कालीन वायसराय लाड्ड रिपन ने एक भारतोय शिक्षा-कमीशन 
की नियुक्ति को। भारतीय शिक्षा के इतिहास में यह प्रथम भारतीय कमीशन था 
अतः इसे “सन्‌ १८८२ का प्रथम भारतीय शिक्षा-कमीशन” कहा जाता हैँ। इसी 
कमीशन को “हण्टर कमीशन” भी कहते हे क्योंकि इसकी नियक्ति वायसराय 
क्रो कार्यकारिणी समिति के सदस्य सर विलियम ह॒ण्टर की अध्यक्षता में हुई थी। 


कमीशन का कार्यक्षेत्र 
प्राथमिक शिक्षा की जाँच इस कमीशन का मुख्य कार्यक्षेत्र था। वायसराय 
को ओर से इसे मुख्यतः निम्नलिखित बातों की जाँच का आदेश दिया गया :--- 
१--क्या सरकार ने माध्यमिक एवं उच्चशिक्षा पर अधिक ध्यान देकर _ 






भारत में प्रारम्भिक शिक्षा की अवहेलना की हू ! 


२--देश की शिक्षा-व्यवस्था में सरकारी संस्थाओं का क्‍या स्थान होता 
चाहिये ? 

३--शिक्षाक्षेत्र के गेरसरकारी प्रयासों की ओर सरकार की नीति क्‍या 
हीनी चाहिये ? 

४--सन्‌ १८५४ के घोषणापत्र के सिद्धान्तों को कार्यान्वित करने की सरकारी 
नीति किस सीमा तक सफल रही हे और उसमें क्‍या सुधार अपेक्षित ह ? 

कमीशन के मख्य प्रस्ताव 
कमीशन ने कई महीनों तक कलकत्ते में अपनी बैठकें की। तदनन्तर उसने 
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सम्पूर्ण देश का शञ्रमण किया। उसने बड़े परिश्रम से अपने प्रस्ताव तय्यार किये 
और उन्हें एक रिपोर्ट के रूप में प्रस्तुत किया। उसके म्‌ ख्य-मुख्य प्रस्ताव निम्न- 
लिखित थे :-- 

_१--सरकार को प्राथमिक शिक्षा पर अधिक ध्यान देना चाहिये। 

_ २--प्राथमिक शिक्षा देशी भाषाओं के माध्यम से दी जानी चाहिये। 

३--देशी शिक्षा को प्रोत्साहन एवं संरक्षण प्रदान किया जाये तथा उसे भी 
शिक्षा के नये ढाँचे में सम्मिलित कर लिया जाये। 

४--प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था नगरयालिकाओं (पत्ाांभंए७& 80878 ) 
तथा जिला-परिषदों (7)8ए05 807१8) को दे दी जाये । 

५--देशी शिक्षा के पाठ्यक्रम में हस्तक्षेप न किया जाये परल्तु प्राथमिक 
शिक्षा में कुछ उपयोगी विषयों को सम्मिलित कर दिया जाये। 

६--दैशी स्कूलों को सहायता-अनुदान  परीक्षाफल के अनुसार वेतन इस 
सिद्धान्त के आधार पर दिया जाये । 

७--प्राथमिक शिक्षा के पाठ्यक्रम, पाठनविधि, समय एवं परीक्षाव्यवस्था 
में प्रत्येक प्रान्त स्वतंत्र रखा जाये। 

८--प्राथमिक शिक्षा के लिये अलग कोष खोला जाये। नगरों तथा ग्रामों 
के कोष अलग कर दिये जायें। स्थानीय कर से होनेबाली आय केवल प्राथमिक 
शिक्षा पर व्यय की जाये और प्रान्तीय सरकार इस कोष में उचित आथिक सहा- 
यता दे। 

९--सरकारी तथा गरसरकारी दोनों ही प्रकार के विद्यालयों के लिये प्रशि- 
क्षित शिक्षक ही रखे जायें और उनके प्रशिक्षण के लिये प्रत्येक संविभाग 
(/शांआ०४७ ) में एक-एक नॉमल स्कूछ खोला जाये। द 

१०--सरकार शिक्षा के उत्तरदायित्व से क्रमशः हटती जाये और धीरे- 
धीरे शिक्षाव्यवस्था को भारतीय जनता के हाथों में सोंप दे । 


री 


११--गैरसरकारी प्रयासों में मिशनरी प्रयासों की अपेक्षा भारतीय जन- 
प्रयासों को अधिक प्रोत्साहित किया जाये। 
१२--अनुदान-नियम अधिक उदार कर दिये जायें और नये खुलनेवाले 


विद्यालयों को भी सब प्रकार की सहायता दी जाये। 


कमीशन ने माध्यमिक शिक्षा, उच्चशिक्षा, स्त्रीशिक्षा, प्रौढ़शिक्षा, धामिक- 
शिक्षा, मुस्लिमशिक्षा आदि पर भी अपने प्रस्ताव रखे । उनका वर्णन प्रसंगानु- 
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सार विभिन्न शिक्षास्तरों में किया जायेगा। 

कमीशन के अधिकतर प्रस्ताव मान लिये गये और उनके अनुसार कार्य आरम्भ 
हो गया। प्राथमिक शिक्षा स्थानीय संस्थाओं के अधीन कर दी गई। माध्यमिक 
शिक्षा में गैरसरकारी प्रयासों को प्रोत्साहन दिया जाने लगा। बीसवीं शती के 


आरम्भ तक भारतीय शिक्षा इन्हीं प्रस्तावों के अनुसार विकसित होती रही । 


. लाडे कजन के प्रयत्त--सन्‌ १८९९ में लार्ड कर्जन भारत के वायसराय हौकर 
आये । वे एक योग्य एवं सुधारप्रिय वायसराय थे । उन्होंने शिक्षाक्षेत्र में भी सुधार 
आरम्भ किये जिससे उस क्षेत्र में फिर एक बार हलचल मच गई। सन्‌ १९०१ 
में लाड कर्जन ने शिमला में एक गुप्त शिक्षा-सम्मेलन किया जिसमें प्रत्येक प्रान्त के 
शिक्षासंचालक तथा ईसाई मिशनरियों के प्रतिनिधि सम्मिलित हुए। इसमें 
भारतीय प्रतिनिधि नहीं वलाये गये थे अतः वे छाडे कर्ज न की शिक्षानीति के प्रति 
सशंक हो उठे । इस समय तक भारत में राष्ट्रीयता की भावना पर्याप्त मात्रा में 
जागृत हो चुकी थी। 

सन्‌ १९०२ में ला कर्ज न ने भारतीय विश्वविद्यालय-कमीशन की नियुक्ति 
'की और सन्‌ १९०४ में उसने भारतीय विश्वविद्यालय-अधिनियम पास कराया। 
विस्तृत वर्णन प्रसंगानुसार उच्चशिक्षा के प्रसंग में किया जायेगा । सन्‌ १९०४ 
में ही उसके शिक्षानीतिसम्बन्धी सरकारी प्रस्ताव प्रकाशित किये गये । उनकी 
'मुख्य-मुख्य बातें निम्नलिखित थीं :-- 


१--प्राथमिक शिक्षा पर कम ध्यान दिया गया है और उसके लिये किया हुआ 
काम भी अपर्याप्त रहा है। सरकार को प्राथमिक शिक्षा के विकास को अपने 
मुख्य कत्तंव्यों में स्थान देना चाहिये। 

२--प्राथमिक शिक्षा के लिये स्पष्ट आर्थिक नीति का अनुसरण किया जाना 
चाहिये। ि 
३--माध्यमिक शिक्षा का स्तर ऊँचा उठाना चाहिये और नये विद्यालयों 
को मान्यता तथा आर्थिक सहायता देने में कड़ाई बरतनी चाहिये जिससे अवांछनीय 


विद्यालय न खुल सकें। 


.. ४--प्राथमिक शिक्षा में अंग्रेजी को कोई स्थान नहीं मिलना चाहिये । 
तेरह वर्ष की आय के बाद ही अंग्रेजी पढ़ाई जाये । मातृभाषा की शिक्षा पर अधिक 


जोर दिया जाना चाहिये। 


५--उच्चशिक्षा का स्तर ऊँचा किया जाना चाहिये और उसे केवल सरका री 
'नौकरियाँ प्राप्त करने का साधन नहीं समझा जाना चाहिये। 
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उपरिकथित प्रस्तावों में शिक्षा के तीनों स्तरों में पाये जानेवाले दोषों का 
भी पूर्ण विवेचन किया गया और उनको दूर करने के उपाय भी सुझाये गये। परल्तु 
जसा कि ऊपर की पंवितयों में कहा जा चुका हे कि लाड कर्जन की शिक्षा पर अधिक 
कड़े सरकारी नियन्त्रण की नीति को भारतीयों ने पसन्द नहीं किया और उसके: 
विरोध में शिक्षाक्षेत्र में एक नई हलचल उत्पन्न हो गई। 

सन १९०० में भारत में स्वदेशी आन्दोलन का आरंभ हुआ और उसका भी 
शिक्षा पर पर्याप्त प्रभाव पड़ा । इस आन्दोलन के बीच में ही भारतीय देशभक्‍्तों 
ने राष्ट्रीय शिक्षा की अनेक योजनायें बनाई और उनके फलस्वरूप अनेक राष्ट्रीय 
विद्यालय, महाविद्यालय तथा गुरुकुल खुले। सन्‌ १९०६ में मुस्लिम लीग की 
स्थापना हुई और उसकी प्रेरणा से मुसलमानों ने भी अपने लिये अलूग विद्यालय 
खोले । 


गोखले का प्राथमिक शिक्षा विधेयक--स्वर्गीय गोपालक्ृष्ण गोखले ने 
सन्‌ १९१० में इम्पीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में प्रस्ताव रखा कि छः वर्ष से 
दश वर्ष तक के बच्चों के लिये प्राथमिकशिक्षा अनिवारय तथा निःशुल्क कर दी जाये 
और कुछ क्षेत्रों में यह कार्य आरम्भ भी कर दिया जाये।” किन्तु सरकार के 
आश्वासन देने पर उन्होंने यह प्रस्ताव वापस ले लिया'। परन्तु जब एक वर्ष तक 
सरकार ने इस दिशा में कोई सक्रिय कदम नहीं उठाया तो श्री गीखले ने सन्‌ १९ ११ 
में फिर अपना प्रसिद्ध विधेयक काउच्सिल में उपस्थित किया। सरकार ने इस 
विधेयक का कड़ा विरोध किया और १९ मार्च सन्‌ १९१२ को वह अस्वीकार 
कर दिया गया। गोखले का विधेयक तो अस्वीकार हो गया परन्तु उसका सरकार 
पर भी बहुत प्रभाव पड़ा और देश में भी प्राथमिक शिक्षा की माँग क्रमशः बढ़ने 
लगी। 

नई शिक्षानीति--देश में शिक्षा की बढ़ती हुई माँग के कारण सन १९१३ में 
पुनः सरकार ने अपनी शिक्षानीति घोषित की । उस घोषणा में निम्नलिखित 
प्रस्ताव थे-- द 

१--प्राथमिक शिक्षा में पूर्वप्राथमिक (],09७" शित्र॥७7/9 ) विद्यालयों का 
विकास और विस्तार किया जाये और उनके पाठ्यक्रम में व्यावहारिक विषय 
बढ़ाये जायें। हो 
.. २>-उत्तरप्राथमिक (एक श््लण्रआ३) विद्यालय अधिक संख्या हें 
. खोले जायें। द 
३--पाठशालाओं तथा भकतबों को उदारतापूर्वक सहायता दो जाये। 
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४--विद्यालयों में प्रशिक्षित अध्यापक रखे जायें और उनकी नियुक्ति उसी 
वर्ग में से की जाये जिसके बालक उनकी पाठशालाओं में हों । 

५--प्रशिक्षित अध्यापकों को उचित वेतन, पेंशन तथा प्रावीडेण्ट फण्ड दिया" 
जाये । 

६--एक अध्यापक पचास से अधिक बालकों को न पढ़ाये । 

७--विद्यालयों की दशा में सुधार किया जाये। 


' इन प्रस्तावों में माध्यमिक तथा उच्चशिक्षा के सुधार के लिये भी सुझाव” 
दिये गये । उन सुधारों का वर्णन आगे प्रसंगानुसार किया जायेगा। सन्‌ १९१३ 
के उपरान्त शिक्षा का विकास इन्हीं सुझावों के अनुसार हुआ। किन्तु सन्‌ १९१४ 
में यूरोप में प्रथम महायुद्ध आरंभ हो गया । उसके कारण सभी प्रस्ताव कार्यान्वित 


' न किये जा सके। 


से डलर कमीशन--महायूद्ध की समाप्ति के कुछ पूर्व सन्‌ १९१७ में भारतीय 
सरकार ने कलछकत्ता-विश्वविद्यालय-कमीशन की नियुक्ति की। इस कमीशन के 
अध्यक्ष डा० माइकेल सेंडलर थे अत: इसे 'सेडरूर कमीशन" भी कहा जाता है।. 
कमीशन का कार्य कलकत्ता विश्वविद्यालय की अवस्था तथा समस्याओं का जाँच! 
करके उनके विपय में सुझाव देना था। उसने एक विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत की और 
उसने उसमें माध्यमिक तथा उच्चदिक्षा की अत्यन्त विस्तुत विवेचना की और 
उनके सुधार के छिये आवश्यक सुझाव भी दिये । उन सुझावों का वर्णन सम्बन्धित 
शाखाओं में विस्तृत रूप से किया जायेगा। 


सन ५६२५ स १६४७ तक 
हूं ध शासन सें शिक्षा--प्रथम विश्वयद्ध की समाप्ति पर भारतमन्त्री मानटेग्य 
और तत्कालीन वायसराय चेम्सफोर्ड ने मिलकर भारत में लाग करने के लिये 


राजनीतिक सुधारों की एक योजना तय्यार की और सन्‌ १९२१ में उसे भारत में 


लागू कर दिया। इन सुधारों के अनुसार भारत के प्रान्तों में “दुहरे शासन” की _ 
स्थापना हुई। सम्पूर्ण प्रान्तीय शासन दो भागों में विभक्त कर दिया गया। एक 

भाग में शासन के सुरक्षित विषय रखे गये और उन पर उस-उस प्रान्त के गवर्नर. 
का सीधा-सीधा अधिकार रखा गया। दूसरे भाग में हस्तान्तरित” विषय रखे 
गये और उन्हें मन्त्रियों के अधिकार में सॉंप दिया गया। साथ ही मन्त्री प्रॉन्तीय 
धारासभाओं के प्रति उत्तरदायी बना दिये गये । शिक्षा भी हस्तान्तरित विषयों 
में से एक थी अत: उसकी व्यवस्था भारतीय मन्त्रियों के हाथ में आई। भारतीय" 
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' सन्त्रियों ने बड़े उत्साह के साथ शिक्षा को आगे बढ़ाया और शिक्षा के प्रत्येक स्तर 
'में आशातीत उन्नति हुई । किन्तु प्रान्तीय अ्थविभाग ( ऋफ्&०७ ) एक 
सुरक्षित विषय था अतः उस पर पूर्णतया प्रान्तीय गवर्नर का आधिपत्य था। इस- 
लिये शिक्षामन्त्रियों को उतने धन से सन्तुष्ट रहना पड़ता था जितना उनके 
' लिये गवनेर द्वारा निर्धारित कर दिया जाता था। इस स्थिति के कारण शिक्षा की 
प्रगति में बाधा पड़ी। केन्द्रीय सरकार ने भी एक हस्तान्तरित विषय होने के कारण 
शिक्षा के लिये प्रान्तों को सहायता देना बन्द कर दिया। 


इस बीच में धीरे-धीरे राष्ट्रीय आन्दोलन जोर पकड़ता जा रहा था। सन्‌ 
१९२१ में महात्मा गान्धी के नेतृत्व में असहयोग आन्दोलन का आरम्भ हुआ। 
उसका भी शिक्षा पर गहरा प्रभाव पड़ा। गान्धीजी के आदेशानुसार बहुत-से छात्रों 


तथा शिक्षकों ने सरकारी शिक्षा-संस्थाओं का बहिष्कार कर दिया और स्थान-स्थान 


पर राष्ट्रीय विद्यालय एवं महाविद्यालय खोले गयें। मन्त्रियों ने कानुन बनाकर 


प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य बनाने का प्रयत्व किया। परन्तु मन्‍्त्रीगण चूंकि 


गवनरों द्वारा नियुक्त होते थे इसलिये तथा दोहरे शासन की विचित्रताओं के कारण 


'शिक्षा के क्षेत्र में सन्‍्तोषजनक प्रगति न हो सकी । 


हर्दग समिति-भारतीय जनता बृटिश सरकार द्वारा अब तक दिये हुए शासन- 


सुधारों से सन्तुष्ट न थी। उसकी ओर से निरन्तर अधिक अधिकारों की माँग जोर 


पकड़ती जा रही थी। फलत: बंटिश सरकार ने सन १९२७ में सर जॉन साइमन 


की अध्यक्षता में एक कमीशन की नियक्ति की। भारतीय राजनीति में यह कमी- 
'शन साइमन कमीशन” के नाम से विख्यात है । यह कमीशन मुख्यतया राजनीतिक 


सुधारों के सुझाव के लिये नियुक्त किया गया था परन्तु इसे भारत की शिक्षाव्यवस्था 


पर भी अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करनी थी। इसलिये इसने सर फिलिप हर्टाग की 
अध्यक्षता में एक उपसमिति बना दी और उसे शिक्षाविषयक जाँच-पड़ताल का 
काम सौंप दिया। इस उपसमिति ने सन्‌ १९२९ के सितम्बर में अपनी रिपोर्ट 
प्रस्तुत कर दी। इस रिपोर्ट को उपसमिति के अध्यक्ष के नाम पर हर्टाग समिति 


सं. 


की रिपोर्ट” कहा जाता है। इस उपसमिति ने भारतीय शिक्षाव्यवस्था का 
'सम्पूर्णत: अध्ययन किया और अपनी रिपोर्ट में प्राथमिक, माध्यमिक तथा उच्च 
'तीनों शिक्षास्तरों के विषय में अपने सुझाव दिये। 


हर्टांग समिति की रिपोर्ट में जो प्रस्ताव किये गये थे उनका यथास्थान वर्णन 


“किया जायेगा। परच्तु यहाँ इतना बतला देता आवश्यक हैं कि समिति ने शिक्षा 


के प्रकार एवं स्तर दोनों को ऊँचा उठाने पर विशेष जोर दिया और उसे अधिक 
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बृटिशकालीन-शिक्षा द . ७७० 
८ जा उपयोगी तथा ठोस बनाने का प्रस्ताव किया। स्तर ऊँचा उठाने का बहाना बना- 
हा कर सरकारी अधिकारियों ने शिक्षा के विस्तार को रोक दिया जिससे शिक्षा की 


प्रगति में बाधा पड़ी। फिर भी शिक्षा का विकास होता ही रहा किन्तु उसकी 
गति भारत की जनसंख्या की आवश्यकताओं की दृष्टि से बहुत कम रही। 
केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड--सन्‌ १९२१ में केन्द्रीय सरकार ने एक" 
“केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड ” स्थापित किया था। इसका काम प्रान्तीय सरकारों 
$ की शिक्षानीति को केन्द्रीय शिक्षानीति से मिलाकर रखना तथा महत्त्वपूर्ण शिक्षा- 
ह समस्याओं पर सलाह देना था। बाद में आ्थिक कारणों से इसे भंग कर दिया: 
गया था। हर्दाग समिति ने इसे पुनः चाल करने का प्रस्ताव किया। फलतः 
सन्‌ १९३५ में केन्द्रीय सरकार ने इसका पुनः संगठन किया। इसी सन्‌ में बोर्ड 
ने सरकार के सामने कुछ शिक्षासम्बन्धी प्रस्ताव रखे। इन प्रस्तावों में व्याव- 
सायिक एवं औद्योगिक शिक्षा पर विशेष जोर दिया गया और इस विषय” 
में विशेषज्ञों से राय लेने की सलाह दी गई। 
बुड-एक्ट कमीशन--उस सलाह को मानकर सरकार ने सन्‌ १९३६ मे 
“बुड-एक्ट कमीशन” की नियुक्ति की। सन्‌ १९३७ में इस कमीशन ने अपनो' 
रिपोर्ट सरकार के सम्मुख प्रस्तुत की। इसमें सामान्य शिक्षा और व्यावसायिक 
तथा औद्योगिक शिक्षा के सुधार एवं विकास पर सुझाव दिये गये थे। इसो वर्ष 
सन्‌ १९३५ के शासन-विधान के अनुसार देश में उत्तरदायी शासन का श्रीगणेश 
हुआ। प्रान्तों में जनता के मन्त्रिमण्डल बने और उनके अधिकार भी बहुत अधिक 
. बढ़ गये। प्रान्त में राष्ट्रीय योजनायें बनने लगीं और शिक्षा का पुनः संगठन” 
होने लगा। परिणामस्वरूप शिक्षा के क्षेत्र में अनेक आन्दोलन आरंभ हो गय । 
.... बेसिक शिक्षा का जन्म--इसी समय महात्मा गान्धी ने अपने शिक्षाविषयक 
_ विचार देश के सामने प्रस्तुत किये। उनके आधार पर बेसिक शिक्षा का जन्म 
हुआ। उत्तरदायी मन्त्रियों के प्रयत्नों से देश में शिक्षा की प्रगति तीत्र गति से हुई । 
किन्तु सन्‌ १९३९ में द्वितीय विश्वयुद्ध का आरंभ हो गया। उस युद्ध में जनता के 
प्रतिनिधियों की सलाह लिये बिना भारत को भी घसीट लिया गया फलत: अपना 
शक कई विरोध प्रकट करने के लिये जनप्रिय मन्त्रिमण्डलों ने त्यागपत्र दे दिये। उनके 
थे त्यागपत्र देते ही अधिकतर प्रान्तों में सलाहकार शासन” स्थापित हो गये । 
इस परिवर्तन का शिक्षा पर यह प्रभाव पड़ा कि उसकी प्रगति रुक गई। 
सार्जेण्ट योजना--विश्वयुद्ध में अपनी विजय के लक्षण प्रकट होते ही अंग्रेज 
सरकार ने सन्‌ १९४३ में युद्धोत्तर विकासयोजनायें बनानी आरंभ कर दीं। 
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'छ्य भारतीय शिक्षा का संक्षिप्त इतिहास 


शिक्षाविषयक योजना बनाने का उत्तरदायित्व केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड” 
. पर पड़ा। उसकी अधीनता में तत्कालीन शिक्षा-सलाहकार सर जॉन सार्जेण्ट ने 

एक योजना बनाकर उसे सन्‌ १९४४ में सरकार के सम्मुख प्रस्तुत कर दिया। 

_ अपने निर्माता के नाम पर इस योजना को सा्जण्ट शिक्षा-योजना” कहा 

'जाता है । द 
उपसंहार--यह योजना बड़ी विस्तृत एवं महत्त्वपूर्ण थी। इसे सन्‌ १९४५ 
में सभी प्रान्‍्तों में छागू कर दिया गया। परिणाम यह हुआ कि शिक्षा की 
रुकी हुई गति आगे बढ़ चली । इस योजना का भी विस्तृत वर्णन यथावसर किया 
जायेगा। सन्‌ १९४७ के १५ अगस्त तक इसी योजना के आधार पर शिक्षा-क्षेत्र 
'में कार्य एवं प्रगति होती रही। 


सहायक पुस्तकें:-- 
१--एजुकेशन इन इण्डिया, टुडे एण्ड रुमारों --एस. एन मुकर्जी 


२--एजु केशन इन मोडर्न इण्डिया -- एस. एन. मुकर्जी 
३--हिस्ट्री श्रॉफ एजुकेशन इन इण्डिया -मूरूलला एण्ड नायक 
४--रिपोर्टे -- 


(अ) बंगाल तथा बिहार की देशी शिक्षा पर एडम की रिपोर्ट 
(आ) हर्टांग समिति की रिपोर्ट 
(इ) भारत म शिक्षा की प्रगति(१६३० से १९४६९ तक)-भारत सरकार 
(ई) भारतीय विश्वविद्यालय कमीशन की रिपोर्ट, सन्‌ १६०२ 
(उ) कलकत्ता-विश्वविद्यालय-कमीशन रिपोर्ट 
(ऊ) सार्जेण्ट योजना 
(ए) भारत सरकार द्वारा प्रकाशित अन्य सम्बद्ध विवरण 
४--भारतीय शिक्षा का इतिहास --प्यारे लाल रावत 
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अध्यूूय ८ 
स्वातन्च्यात्तरकालह्न-शक्ता 


श्रध्याय संक्षेप :--- द 
१. प्रस्तावना। २. शिक्षा की प्रगति । ३. उपसंहार । 


प्रस्तावना--पन्द्रह अगस्त सन्‌ १९४७ के दिन भारतवर्ष भारत और पाकि- 
स्तान इन दो स्वतन्त्र राज्यों में विभक्‍त होकर अंग्रेजी शासन से मुक्त हो गया। 


अब तक की समस्त शिक्षायोजनायें सम्पूर्ण भारतवर्ष पर छाग होती थीं परन्तु 
'इस दिन के आगे दोनों की शिक्षायोजनायें पृथक-पथक हो गई । हमारा सम्बन्ध 


7रत के साथ है अतः इस अध्याय की अगली पंक्तियों में भारत में चलनेवाले 
शिक्षा-प्रयत्नों का ही वर्णव होगा। 


शिक्षा की प्रगति--ऊपर की पंक्तियों में कहा जा चुका है कि सन्‌ १९४५ में 
ही केन्द्रीय सरकार ने एक विभाग के रूप में केन्द्रीय शिक्षाविभाग की स्थापना 
करके उसे कार्यकारिणी के एक सदस्य के अधीन कर दिया था। स्वाधीनता 
मिलने के उपरान्त भी शिक्षाविभाग मन्त्रिमण्डल के एक सदस्य की अधीनता में 
रहा। फलत: स्वाधीनताप्राप्ति के परिणामस्वरूप देश के विकास के लिये बनने- 
वाली स्वंतोमृखी योजनाओं में शिक्षा को भी एक महत्त्वपूर्ण स्थान दिया गया। 
सन्‌ १९४८ मे केन्द्रीय शिक्षाविभाग ने श्री सर्वपल्ली राधाकृष्णन्‌ की अध्यक्षता 
में एक विश्वविद्यालय-कमीशन की नियुक्ति की और उसे यह काम सौंपा गया कि 
वह भारतीय विश्वविद्यालयों की उन्नति के विषय में सरकार को सुझाव दे। 


इस कमीशन ने एक विस्तृत रिपोर्ट तय्यार की जो कि सन्‌ १९४९-५० में प्रकाशित 
हुई। अपनी रिपोर्ट में उस कमीशन ने जो सुझाव दिये उनका यथास्थान वर्णन किया 


जायेगा। माध्यमिकशिक्षा के पुनःसंगठन तथा विकास के विषय में जाँच-पडताल 


“करने तथा आवश्यक सुझाव देने के लिये केन्द्रीय शिक्षाविभाग ने एक 'माध्यमिक- 
. शिक्षा कमीशन” श्री लक्ष्मण स्वामी मृदालियर की अध्यक्षता में नियक्त किया। 


उसकी रिपोर्ट सन्‌ १९५३ में प्रकाशित हुई। कमीशन ने अनेकानेक शिक्षाविदों 
के सहयोग से बड़े परिश्रम के साथ अपनी रिपोट तय्यार की और माध्यमिकशिक्षा 
के उद्देश्य, स्वरूप तथा ढाँचे में अनेक सुधारों का प्रस्ताव किया। सन्‌ १९५५ में 
एक अखिल भारतीय माध्यमिकशिक्षा परिषद्‌ का भी निर्माण किया गया जो 
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स्र० भारतीय शिक्षा का संक्षिप्त इतिहास 


कि माध्यमिकशिक्षा कमीशन के प्रस्तावों को कार्यान्वित करने में एक 
विशेषज्ञ संस्था के रूप में सरकार की सहायता कर रही है। 

केन्द्रीय सरकार के अतिरिक्त विभिन्न राज्यों ने भी प्राथमिक, माध्यमिक 
तथा उच्चशिक्षा की जाँच तथा पुनःसंगठन के अनेक समितियों तथा कमीशनों 
की नियुक्ति की। उनके प्रस्तावों के आधार पर सभी जगहों पर शिक्षा का 
द्रतगति से विकास हो रहा है। किस-किस प्रकार की शिक्षा का किस दिशा में 
कसा-कंसा विकास हो रहा है इस का विस्तृत वर्णन आगे की पंक्तियों में यथास्थान 
किया जायेगा । द द द 

उपसंहार--अपने देश में शिक्षा के विकास के लिये जो प्रयत्न चल रहे हैं 
उनमें सरकारें विदेशी एवं संयुकतराष्ट्रीय संगठन के विशेषज्ञों के सहयोग का भी 
पूरा-पुरा लाभ उठा रही हैं। उनके सहयोग से स्थान-स्थान पर वकशापों, सेमि- 
नारों तथा अध्ययनगोष्ठियों का आयोजन किया जा रहा हे। विदेशों से विशेषज्ञ 
बुलाकर तथा विदेशों के शिक्षणालयों में यहाँ के विद्याथियों को भेजकर विविध 
क्षेत्रों में कार्य करने के लिये योग्य व्यक्ति जुटाये जा रहे हैं। शिक्षा के सभी रूपों 
तथा उपकरणों का इतनी द्रुतगति के साथ विकास एवं विस्तार किया जा रहा हें 
कि निश्चय हू कि निकट भविष्य में ही अपना देश अन्य देशों के साथ कन्धे से कन्बाः 
भिड़ाकर चल सकेगा। 
सहायक पुस्तकें--- 

१--माध्यमिकशिक्षा कमीशन की रिपोर्ट (१९५३) 

२--राधाक्ृष्णन कमीशन की रिपोट (१९४६) 

. ३--नरेच्धदेव समिति की रिपोर्ट (१९५३) 

४--माध्यमिकशिक्षा परिषद्‌ की कार्य वाहियाँ 

५--भारत सरकार द्वारा प्रसारित अन्य सूचनायें तथा विवरण 

६--भारतीय शिक्षा का इतिहास --प्यारेलाल रावत 
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अ्यध्याय-संक्षेप :--- 


अध्याय € 
प्राथमिक शिक्षा 


१. सन्‌ १८१३ ई० तक । २. सन १८१३ ई० से सन १८५४ ई० तक । 
३. सन्‌ १८५४ ई० से सन्‌ १६२० ई० तक । ४. सन १९२०ई० से सन १९३७ई० 


“तक। ४५. सन्‌ १९३७ ई० से सन्‌ १६४४७ ई० तक । ६. स्वातन्त्योत्तर 
'काल में । ७. प्राथमिक शिक्षा की समस्‍यायें । ८. उपसंहार। 


सन्‌ १८१३ ई० तक--जसा कि अध्याय ६ में कहा जा चुका है कि मगर 
'साम्राज्य के क्षीण हो जाने पर यद्यपि देशी शिक्षा की अवनति हो चली थी तथापि 
देश में प्राथमिक देशी शिक्षा का प्रचार पर्याप्त था। प्राथमिक शिक्षा के केन्द्रों में 
'जन-साधारण के बच्चों को पढ़ने छिखने और गणित की शिक्षा दो जाती थी। इनमें 
सभी जातियों के छड़के और लड़कियाँ शिक्षा प्राप्त कर सकते थे। इनके लिये 
राज्य की ओर से कोई अतृदान नहीं मिलता था। अधिकतर संस्थायें ग्राम-निवा- 
'सियों की सहायता के बछ पर ही चलती थीं। इनमें बहत ही कम व्यय में जीवनो- 
'पयोगी एवं प्रभावोत्पादक शिक्षा मिल जाती थी। बच्चे दस वर्ष की अवस्था से 
'छेकर १५ वर्ष की अवस्था तक इनमे शिक्षा प्राप्त करते थे | इनके लिये कोई अलग 
इमारतें नहीं होती थीं अपितु शिक्षकों के घरों, गाँवों की चौपालों तथा वक्षों की 


' छाया में ही विद्यालय चलते रहते थे। बालकों के लिये छपी हुई पुस्तकें नहीं 
“होती थीं और न परीक्षा की वत्तमान समस्‍यायें ही। पढ़ने का समय तथा अध्ययन 


के दिन स्थानीय आवश्यकताओं के अनृसार निश्चित कर लिये जाते थे। प्राय 
सभी छोटे -बड़े गाँवों तथा नगरों में इस प्रकार का प्रबन्ध था अत: विद्यालय आकार 
'में छोटे ही होते थे । उनमें कोई नियमित कक्षाप्रथा नहीं चलती थी। जब बालक 
पढ़ने योग्य होता था तभी उसका प्रवेश हो जाता था। कुछ विद्यालयों में ऊँचो _ 
कक्षा के छात्र छोटी कक्षाओं को पढ़ाने में अध्यापक की सहायता कर दिया करते 
थे। पाठ्यक्रम बहुत साधारण तथा सरल होता था। अध्यापकों की कोई निश्चित 
फीस नहीं थी। अभिभावक अपनी शक्ति और सुविधानुसार उनको कुछ दे दिया 


करते थे । पर्वों पर उनको घरों से निमन्त्रण एवं सीधे मिलने की भी प्रथा थी। 





प्र भारतोय शिक्षा का संक्षिप्त इतिहास 


योरोपीय जातियों के आने पर ईसाई पादरियों ने इन्हीं शिक्षालयों के आधार 
पर अपने प्राथमिक विद्यालय खोले । शिक्षा-प्रसार द्वारा धर्म-प्रचार एवं धर्म- 
परिवते न ही उनका उद्देश्य था अतः प्राथमिक शिक्षा पर ही उन्होंने अपना अधि- 
कार जमाया। भारत में सबसे पहले प्राथमिक विद्यालय पुरतंगालियों ने खोले। 
उनके बाद फांसीसियों ने अपनी बस्तियों में उनका अनुसरण किया। डेन लोगों 
ने भी प्राथमिक शिक्षा को आगे बढ़ाया। इन सभी विदेशियों के विद्यालयों में 
भी शिक्षा का माध्यम देशी भाषा ही थी किन्तु साथ-साथ उनमें योरोपीय भाषायें, 
भी पढ़ाई जाती थीं। 
अंग्रेजी ईस्ट इण्डिया कम्पनी ने भी आरम्भ में धर्मं-प्रचार की नीति अपनाई 
और अंग्रेजी बस्तियों में प्राथमिक विद्यालय खोले। उनमें पढ़ने, छिखने, गणित 
तथा ईसाईधर्म की शिक्षा दी जाती थी। पादरियों के प्रयत्न से कुछ निःशुल्क 
दातव्य विद्यालय भी खुले। क्रमश: राजनेतिक सत्ता बढ़ने के साथ-साथ कम्पनी ने 
धर्म-निरपेक्षता की नीति ग्रहण की और पादरियों को सहायता देना बन्द कर दिया । 
कम्पनी ने पादरियों के शिक्षा-प्रयत्नों को सहायता देना तो बन्द कर दिया परन्तु 
सार्वजनिक शिक्षा का उत्तरदायित्व स्वयं बिलकुल नहीं उठाया। फिर भी चन्दे, 
दान तथा कम्पनी के अपर्याप्त अनुदान के सहारे पादरी छोग' विद्यालयों को 
खोलते और चलाते रहे। इन विद्यालयों का आरम्भ मद्रास, बम्बई तथा बंगाल 
प्रान्तों से हुआ । इनमें अंग्रेजी, स्थानीय भाषायें, हिसाब तथा ईसाई धर्म की शिक्षा: 
दी जाती थी। कम्पनी की शिक्षाविषयक तटस्थता के कारण अधिकतर विद्यालय 
पादरियों के प्रयासों के कारण ही खुलते और चलते थे । परन्तु कम्पनी की यह 
नीति पादरियों तथा उनके मित्रों को पसन्द न थी अतः उनके आन्दोलनके फलस्वरूप 
सन्‌ १८१३ के कम्पनी के चार्ट र में पालियामेंट ने एक विशेष धारा जोड़ दी थी. 
जिसके कारण विवश होकर उसे भारतीयों की शिक्षा का उत्तरदायित्व लेना पड़ा ।. 
सन्‌ १८१३ ई० से सन्‌ १८५४ ई० तक-अध्याय ७ में कहा जा चुका है कि यह 
काल विवादों और संघर्षों का काल था। इस काल में प्राथमिक शिक्षा को लेकर भी. 
एक संघर्ष चछा। सन्‌ १८१३ के आज्ञापत्र में शिक्षा का उत्तरदायित्व तो कम्पनी 
. पर डाल दिया गया था परन्तु उसकी कोई योजना नहीं दी गई थी। फलत: बम्बई: 
के गवर्नर श्री एल्फिन्स्टन ने सन्‌ १८१३ के आसपास लोक-शिक्षा पर अधिक जोर 
दिया। उसके प्रयत्नों से कुछ सरकारी तथा गरसरकारी प्राथमिक.विद्यालय खुले । 
इसी प्रकार सन्‌ १८२२ के आसपास मद्रास के गवन र श्री मुनरो ने मद्रास में सहा-- 
यता देकर तथा नये विद्यालय खुलवाकर लोक-शिक्षा को आगे बढ़ाया। बंगाल: 
में श्री एडम ने सन्‌ १८३५-३८ में अपनी रिपोर्टों द्वारा प्राथमिक शिक्षा की अत्यन्त: 
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प्राथमिक शिक्षा . एरे 


सुन्दर एवं उपयोगी योजना प्रस्तुत की। उसने कुछ चुने हुये जिलों में अपनी 
योजना को कार्यान्वित करने का प्रस्ताव किया। श्री एडम ने इन जिलों को पूरी 
जाँच-पड़ताल का सुझाव रखा और चाहा कि बच्चों के लिये देशी भाषाओं में 
पाठ्य-पुस्तकें तैयार की जाये। प्रत्येक जिले में एक शिक्षा-निरीक्षक नियुक्त किया 
जाये जो जिले की शिक्षा की प्रगति का निरीक्षण करे, शिक्षकों से मिले, बच्चों 
को परीक्षा के और उन्हें पुरस्कार प्रदात करे। उसने यह भी सुझाया कि गाँवों के 
प्राथमिक विद्यालयों को कुछ भूमि दात कर दी जाये जिससे कि उनके शिक्षक 
गाँवों में ही बस जायें और ग्रामीण बालकों को शिक्षा देते रहें । 

एडम की योजना जनशिक्षा की एक अत्यन्त सुन्दर योजना थी। यदि उसे 
स्वीकार कर लिया जाता तो देश में शिक्षा का प्रसार बहुत शीघ्र होता। परन्तु 
मेकाले ने इसका विरोध किया और छार्ड आकलंण्ड ने इसे बिलकुल अस्वीकार 
कर दिया। उसने सरकार की ओर से शिक्षा-छनाई का सिद्धान्त स्वीकार कर 
लिया और इस कारण प्राथमिक शिक्षा की अवदेलना को। 

शिक्षा-छनाई के सिद्धान्त से बँघे रहने के कारण सरकार ने प्राथमिक शिक्षा" 
की ओर अधिक ध्यान नहीं दिया। छाड्ड हाडिज ने सन्‌ १८४४ में बंगाल में कुछः 
प्राथमिक विद्यालय खुलवाये । शिक्षकों के लिये कुछ वार्म॑ल स्कूल भी खोले गये । 
लाड डलहौजी भी शिक्षा का प्रेमी था। उसने भी प्राथमिक शिक्षा की उन्नति की । 
बम्बई में भी प्राथमिक विद्यालयों की संख्या बढ़ी। बंगाल की “'शिक्षा-परिषद्‌” 
तथा बम्बई और मद्रास के शिक्षा-बो्डों ने भी इस दिशा में प्रयत्त किया। परन्तु 
इस क्षेत्र में अधिक सराहनीय कार्य उत्तर-पश्चिमप्रदेश (वर्तमान उत्तरप्रदेश ) 
में हुआ। 

सन्‌ १८४० में उत्तर-पर्चिमप्रदेश के नये प्रान्त को सरकार ने शिक्षा का 
भार सौंप दिया। सन्‌ १८४३ में श्री जेम्स टामसन इस प्रान्त के गवर्नर बनाये 
गये । उन्होंने प्रान्त के जिलों में शिक्षा की जाँच-पड़ताल कराई और एडम-योजना 
के आधार पर प्राथमिक शिक्षा की एक योजना बनाई। उसने प्रस्ताव रखा कि 
देशी शिक्षा का पुनःसंगठन किया जाये और प्रत्येक २०० घरोंवाले गाँव में एक-एक 
विद्यालय स्थापित करके अध्यापकों के लिये जागीरें लगा दी जांयें। उसकी यह 
पहली योजना अस्वीकार कर दी गई। किन्तु सन्‌ १८४८ में सरकार ने उसको 
दूसरी योजना स्वीकार कर ली। तदनुसार देशी शिक्षालयों का सुधार किया गया 
और आदर्श तहसीली स्कूल खोलने की व्यवस्था की गई। अध्यापकों के वेतन, 
पाठ्यक्रम तथा स्कूलों के निरीक्षण का भी समुचित प्रबन्ध किया गया । विजिटर- 
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जनरल, जिला विजिटर तथा परगना विजिटर नियुक्त किये गये और उन्हें सलाह, 
सहायता तथा प्रोत्साहन का काम सौंपा गया। इस अकार जेम्स टामसन ने दी 
वस्तुतः भारत में आधुनिक प्राथमिक शिक्षा की नींव डाली | 

सन्‌ १८५१ में मथुरा के कलक्टर श्री अलेग्जेंडर ने प्राथमिक विद्यालयों 
के छिये एक अन्य योजना बनाई । यह योजना “हल्काबन्दी विद्यालय-योजना ' 
के नाम से प्रसिद्ध है। इसके अनुसार कुछ ग्रामों का एक हल्का या क्षेत्र बनाकर 
उसके केन्द्र में एक प्राथमिक विद्यालय खोल दिया गया जिससे कि किसी भी गाँव 
से वह प्राथमिक विद्यालय दो या ढाई मील से अधिक दूर न पड़े। इस योजना 
के अनुसार मालगुजारी का एक प्रतिशत शिक्षा के लिये लिया गया। धीरे-धीरे 
यह योजना अन्य जिलों में भी फेल गई। 

सरकार की उदासीनतापूर्ण नीति की विद्यमानता में भी प्राथमिक शिक्षा 
इस प्रकार विस्तृत होती गई। अन्त में १९ जुलाई सन्‌ १८५४ को बुड का शिक्षा- 
घोषणा-पत्र प्रकाशित हुआ। इस घोषणा-पत्र ने भारत में शिक्षा का स्वरूप 
स्थिर कर दिया। द 


सन १८५४ ई० से सन्‌ १९६२० ई० तक-बुड के घोषणा-पत्र में प्रथम बार 
भारतीय शिक्षा के उत्त रदायित्व को सरकार के प्रमुख कत्तव्यों में स्थान मिला। 
उसमें इस बात को स्वीकार किया गया कि सरकार ने छोक-शिक्षा की अवहेलना 
की है। शिक्षा छनने के सिद्धान्त को अस्वीकार करके जन-साधारण के छिये 
व्यावहारिक शिक्षा की सिफारिश भी उसमें की गई। उसमें यह भी सिफारिश 
की गई कि देशी विद्यालयों को मान्यता दी जाये, अधिक प्राथमिक विद्यालय 
खोले जायें, निर्धन छात्रों को छात्रवृत्तियाँ दी जायें और अध्यापकों के प्रशिक्षण 
की व्यवस्था की जाये। द 
.. किन्तु सरकार की ओर से ही घोषणा की इन सिफारिशों पर ध्यान नहीं 
दिया गया। सन्‌ १८५०९ में स्टेनले का आज्ञापत्र निकला । उसमें कहा गया कि 
जन-साधारण की शिक्षा सरकार का मुख्य कत्तंव्य है अतः उसे प्राथमिक शिक्षा का 
उत्तरदायित्व सीधे-सीधे अपने ऊपर ले लेना चाहिये और यदि आवश्यकता हो तो 
'उसके लिये स्थानीय कर भी लगाना चाहिये । इसी आज्ञापत्र में शिक्षकों के समुचित 
प्रशिक्षण की व्यवस्था पर भी बछ दिया गया। इसका परिणाम यह हुआ कि शिक्षा 
का भार प्रान्तीय सरकारों को दे दिया गया और साथ ही उन्हें यह अधिकार भी 
दे दिया गया कि वे इस विषय में स्व॒तन्त्र नीति का अनुसरण करें। कुछ प्रान्तों ने 
देशी विद्यालयों को मान्यता देंकर उन्हें सहायता दी। कुछ ने देशी शिक्षा की _ 


५ 








प्राथसिक शिक्षा द्प्‌ 


. अवहेलना की और सरकारी प्राथमिक विद्यालय खोले। कुछ प्रान्तों ने दोनों का 


समन्वय किया 

बंगाल में स्थायी बन्दोबस्त के कारण स्थायी कर नहीं लगाये गये परल्तु 
अन्य प्रान्तों मे ये लगे । गाँवों में मालगुजारी तथा शहरों में मकानों पर कर लगाये 
गये । उस समय यह निश्चित नहीं था कि स्थानीय कर का कितना भाग नगरों 
में और कितना भाग ग्रार्मों में व्यय किया जाये। परिणामस्वरूप ग्रामों से लिया 
हुआ स्थानीय कर नगरों की शिक्षा पर व्यय होने लगा। सन्‌ १८७१ ई० मे लाडः 
मेयो ने प्रान्तीय सरकारों को शिक्षाविषयक अधिक अधिकार दे दिये और साथ- 
साथ प्राथमिक शिक्षा पर किये जानेवाले व्यय के विषय में कुछ निश्चित आदेश 


भी दिये । फलत: प्राथमिक शिक्षा में यथेष्ट उन्नति हुई यद्यपि वह उन्नति जन- 


संख्या को दृष्टि में रखते हुये बहुत अपर्याप्त थी। 

ज॑सा कि ऊपर की पंक्तियों में कहा जा चुका हे कि सरकारी नीति ईसाई 
पादरियों के प्रति' कठोर हो चछी थी। इसके विरुद्ध उन्होंने भारत तथा इंग्लेण्ड 

आन्दोलन आरम्भ कर दिया। आन्दोलन का फल यह हुआ कि सन्‌ १८८२ में 
प्रथम भारतीय शिक्षा कमीशन की नियुक्ति की गई । इस कमीशन की जाँच 
का मुख्य विषय “भारत में प्राथमिक शिक्षा की दशा” था। कमीशन ने प्राथ- 
मिक शिक्षा के विषय में निम्नलिखित बातें कहीं:-- द द 

१--प्राथमिक शिक्षा वह शिक्षा है जो कि जन-साधारण को देशो भाषाओं 
के माध्यम से ऐसे विषयों में दी जाये जो उन्हें जीवन की परिस्थितियों का भार 


सहन करने योग्य बना दे। 


२--देशी शिक्षा वह शिक्षा है जो भारतीयों द्वारा भारतीय प्रगालियों के 


आधार पर संचालित हो। 


३--देशी विद्यालयों को नये साँचे में ढालना सम्भव हैँ अतः उन्हें संरक्षण 


दिया जाये और उनका विकास किया जाये। इन विद्यालयों के शिक्षकों को 
प्रशिक्षण दिया जाये और उनके पाठ्यक्रम में कुछ अन्य उपयोगी विषय बढ़ा 


दिये जायें। साथ ही इनको परीक्षा-फल के अनुसार आथिक सहायता दी जाये । 


४--प्राथमिक शिक्षा के विकास के लिये अधिक प्रयत्न किये जाने चाहिये। 
इसे अधिक संरक्षण दिया जाना चाहिये और पिछड़े हुए स्थानों में शिक्षा-प्रसार 


के लिये सरकार को अधिक प्रयत्न करना चाहिये । 


५--जिला बोर्ड तथा म्यूनिसिपल बोर्ड बनाये जायें और इन स्थानोय बोर्डो 
को प्राथमिक शिक्षा का भार सौंप दिया जाये। इन बोर्डों में भारतीय जनता के 
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प्रतिनिधि रहें और ये प्राथमिक शिक्षा को अपना प्रमुख कत्तंव्य मानें तथा इसके 
लिये अलग कोष स्थापित करें। नगरों तथा ग्रामों के स्थानीय शिक्षा-कर अलग- 
अलग कर दिये जायें। प्रान्तीय सरकार प्राथमिक शिक्षा के लिये इन बोर्डों को 
उचित सहायता दे। स्थानीय कोष तथा प्रान्तीय आय पर प्राथमिक शिक्षा का 
विशेष अधिकार रहे। 


६--शिक्षकों के लिये अधिक नाम लू सकल खोले जायें तथा पाठ्य क्रम निश्चित 
करन के लिये प्रत्येक प्रान्त को स्वतन्त्रता दे दी जाये | 


, सै १८८३-८४ में कई एक लोकल बोर्ड तथा म्यूनिसिपल बोर्ड अधि- 
घनियम पास हुये और ग्रामीण प्राथमिक शिक्षा जिला बोर्डों को तथा नगरों की 


आशथमिक शिक्षा म्यूनिसिपल बोर्डों को सौंप-दी गई। स्वयं सरकार इसके प्रत्यक्ष 
उत्तरदायित्व से हट गई। 


इस व्यवस्था में सबसे बड़ा दोष स्थानीय बो्डों की आथिक नीति के कारण 
रहा। परिणाम स्वरूप प्राथमिक शिक्षा की प्रगति तो हुई परन्तु वह सन्‍्तोषजनक 
नहीं रही। देशी स्कूलों में से कुछ तो सरकारी ढाँचे में विलीन हो गये और कुछ 
नष्ट हो गये। पारस्परिक झगड़ों के कारण बोर्ड भी इस दिल्या भें अभीष्ट कार्य 
नहीं कर सके। फिर भी इस व्यवस्था से इतना लाभ अवश्य हुआ कि भारत में 
प्राथमिक शिक्षा का आधनिक रूप चल पड़ा जो कि बीसवीं शती के आरम्भ तक 
इसी प्रकार चलता रहा। 


१ 


सन्‌ १८८५ में इण्डियन नेशनल कांग्रेस वा जन्म हुआ और भारत में 
“राजनतिक चेतना बढ़ने लंगी। परिणामस्वरूप शिक्षा की माँग बढ़ चली और 
उसमें प्रगति भी हुई। सन्‌ १८९९ में लछार्ड कर्जन भारत के वायसराय होकर आये । 
इस समय शिक्षा की दद्य सन्‍्तोषजनक न थी अतः उन्होंने उसमें सुधार करने का 
. “निरचय किया। शिमला कान्फ स में, जिसका वर्णन पिछले अध्याय में किया 
जा चुका हे, भारतीय शिक्षा के सभी स्तरों पर विचार किया गया। सन्‌ १९०४ 


. में उन्होंने जिस शिक्षा-नीति की घोषणा की उसमें प्राथमिक शिक्षा के विषय में 
निम्नलिखित बातें कही गईं 


१--प्राथमिक शिक्षा की सरकार द्वारा अवहेलना की गई ह और माध्यमिक 
शिक्षा की तुलना में इस पर कम व्यय किया जाता हैं 


. २--प्राथमिक शिक्षा का विकास एवं प्रसार सरकार का मुख्य कत्तंव्य होना 
चाहिये । 











प्राथमिक शिक्षा... ८ 


 ३--परीक्षा-फल के आधार पर अनुदान प्रथा समाप्त कर दी जाये और 


: ससरकार प्राथमिक शिक्षा को उदारतापूर्वक अनुदान दे। 


४--स्थानीय बोड अपनी शिक्षा-सम्बन्धित राशि केवल प्राथमिक शिक्षा पर 


“व्यय करे। 


५--शिक्षकों के प्रशिक्षण का उचित प्रबन्ध किया जाये और प्राथमिक 


विद्यालयों में प्रशिक्षित अध्यापक रखे जायें। 


६--शिक्षण-विधि में सुधार करके उसे उपयोगी बनाया जाये। 
इस नवीन नीति के कारण भारत में प्राथमिक शिक्षा का विकास हो चला। 


“किन्तु सन्‌ १९०५ में देश में स्वदेशी आन्दोलन” चल पड़ा। यह एक आ्थिक- 
'राजनेतिक आन्द्रोलन था और शिक्षा पर भी इसका व्यापक प्रभाव पडा। देश में 


राजनेतिक चेतना की वद्धि के साथ-साथ जन-साधारण की शिक्षा की माँग भी 


"बढ़ गई। 


इसी समय देश्ष में राष्ट्रीय शिक्षा का व्यापक प्रसार हुआ। प्राथमिक शिक्षा 
अति शीक्षता से आगे बढ़ने लगी। जैसा पिछले अध्याय में कहा जा चुका है 


सन्‌ १९१० में श्री गोपाल कृष्ण गोखले ने इम्पीरियल कौंसिल में प्रस्ताव रखा कि 


सरकार प्रारम्भिक शिक्षा को नि:शुल्क तथा अनिवार्य बनाने की दिशा में कार्य 
आरम्भ कर दे। सन्‌ १९११ में श्री गोखले ने अपना प्रसिद्ध विधेयक पेश 


“किया जिसका उद्देश्य प्रारम्भिक शिक्षा में अनिवार्यता का सिद्धान्त छागू करना 
'था। यद्यपि यह विधेयक पास न हो सका किन्तु सरकार की शिक्षा-नीति पर 


इस आन्दोलन का पर्याप्त प्रभाव पड़ा। द 

सन्‌ १९११ के दिल्ली दरबार के अवसर पर सम्राद की घोषणा के अनुसार 
५० लाख र० वाषिक लोक-शिक्षा के लिये नियत हआ । सन १९१३ ई० में 
सरकारी शिक्षा-नीति फिर से घोषित की गई और प्रारम्भिक शिक्षा के विषय में 


निम्नलिखित बातें कही गई 


१--लोक-शिक्षा का विकास तथा निरक्षरता को मिटाना सरकार का 
कत्तव्य है । ] 


--लोअर प्राइमरी शिक्षालयों की संख्या में वृद्धि की जाय; उनका... 


पाठ्यक्रम व्यावहारिक एवं उपयोगी बनाया जाय और नगरों तथा गाँवों में विभिन्न 
पाठ्यक्रम रखे जायें। 

३--आवश्यकतानसार अपर प्राइमरी (कक्षा ४ तक) विद्यालय खोले जायें. 
और केन्द्रीय स्थानों मे पड़नेवाले छोअर प्राइमरी विद्यालयों को अपर प्राइमरी 
ना दिया जाये। 
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४--गेंरसरकारी स्कूछों की अपेक्षा बोर्ड के स्कूल अधिक खोले जायें,. 
गरसरकारी विद्यालयों का उचित नियंत्रण एवं निरीक्षण किया जाये ; पाठशाकाओं' 
और मकतबों को उचित सहायता दी जाये । 

प५--प्रशिक्षित मिडिल पास अध्यापक रखे जायें; उनको उचित वेतन, 
पंशन, प्राविडेण्ट फण्ड आदि की सुविधायें दी जायें। 

६--कक्षा में सामान्यतः विद्यार्थियों की संख्या ३० या ४० हो; पाठशाला-- 
भवन स्वच्छ एवं विस्तृत हों। 

सन्‌ १९१४ में प्रथम विश्वयुद्ध आरम्भ हो जाने के कारण इन सुझावों पर 

पूर्ण रूप से कार्य न हो सका। फिर भी बोर्डों के अनेक प्राथमिक विद्यालय खुले ।. 
बृटिश भारत के अधिकांश प्रान्तों में बोडों के स्कूलों को प्राथमिकता दी गई। 
बंगाल, बिहार तथा मद्रास में सहायता-प्राप्त गैरसरकारी विद्यालयों को प्रोत्साहन 
दिया गया। बंगाल में आदर्श पंचायती स्कूछ खोले गये और उत्तरप्रदेश में 
२५ वर्गमील में एक प्राथमिक स्कूल की योजना बनी । 

सन्‌ १९१७ से सन्‌ १९२२ तक विभिन्न प्रान्तों में अनिवार्य तथा निःशुल्क प्राथ-... 
मिक शिक्षा के कानून बन गये । किन्तु इस दिशा में धनाभाव के कारण उचित 
प्रगति न हो सकी | सन्‌ १९१८ में महायुद्ध समाप्त हो जाने पर प्राथमिक शिक्षा में 
पर्याप्त उन्नति हो चली। 

सन्‌ १६९२० से सन्‌ १९३७ ई० तक--सन्‌ १९१९ में बृटिश पालियामेंट 
ने मांट-फोर्ड सुधारों को भारत के लिये स्वीकृत किया और देश में उत्तरदायी 
शासन स्थापित करने का वचन दिया। सन्‌ १९२१ में इन सुधारों पर 
कार्य आरम्भ हो गया। इसके अनुसार बटिश भारत के प्रान्तों में दोहरा 
शासन स्थापित हो गया। प्रान्तीय शासन-क्षेत्र को रक्षित और हस्तान्तरित विषयों 
में बाँट दिया गया। हस्तान्तरित विषयों को प्रान्तीय व्यवस्थापिकाओं के प्रति 
उत्तरदायी मन्त्रियों के अधीन रखा गया। शिक्षा भी हस्तान्तरित होकर भारतीय 
मन्त्रियों के हाथ में आ गई। किन्तु योरोपियनों, ऐंग्लो-इण्डियनों तथा केन्द्रीय: 
प्रशासित क्षेत्रों की शिक्षा रक्षित एवं केन्द्रीय विषय बनी रही। 

भारतीय मन्त्रियों ने अत्यन्त उत्साहपूवक शिक्षा को उन्नत बनाने की चेष्टायें 
कीं। शिक्षा की पर्याप्त प्रगति हुई। व्यवस्थापिका के सदस्यों ने भी शिक्षा में 
रुचि लेनी प्रारम्भ की। जिला बोर्ड तथा म्यूनिसिपल बोर्ड भी आगे बढ़े। इस 
प्रकार शिक्षा का विकास हो चला। किन्तु हेंध-शासनप्रणाली के कारण भारतीय 
शिक्षामन्तियों के सम्मुख निम्नलिखित अनेक कठिनाइयाँ थीं :--- 

१--आशथिक विभाग सुरक्षित विषय था अतः वित्तमन्त्री प्रायः अंग्रेज होते 
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थे और वे केवल गवर्नर के प्रति ही उत्तरदायी होते थे। इसलिये शिक्षामन्त्रियों 
को अपनी शिक्षा-योजनाओं के लिये पर्याप्त धव नहीं मिल पाताथा और न उनकी 
आय के साधन निदिष्ट थे। 

२--शिक्षा-विभाग के उच्च आई० ई० एस० पदाधिकारी भारतमन्त्री के 
नियंत्रण में थे। उन्त पर मन्त्रियों का पूर्ण अधिकार न था.अतः वे मनमानी कर 
सकते थे और प्राय: मन्त्रियों के विकास-कार्यों में सहयोग न देते थे । 





हम .. ३+कैन्द्रीय सरकार ने प्रान्तों को शिक्षा-व्यय में सहायता देना बन्द कर 
दिया था इस कारण आर्थिक कठिनाइयाँ बढ़ गई थीं और शिक्षा के लिये धन की 
कमी पड़ जाती थी । 


४--लोकप्रिय नेताओं ने इस विधान का बहिष्कार कर दिया था अत 
सरकारी पिट्दू ही प्रायः मन्त्री होते थे और उन पर व्यवस्थापिका का पूर्ण विश्वास 
नथा। ः द द 
५--शिक्षा पर, प्रान्तीय विषय हो जाने के कारण, केन्द्र का नियंत्रण समाप्त 
हो गया था और अखिलभारतवर्षीय स्तर पर कोई शिक्षा-नीति न रह गई थी। 
फलस्वरूप प्रान्तों की शिक्षा में अन्तर होने लगा और अनेक अन्त:प्रान्तीय समस्‍यायें. 
उठ खड़ी हुई 
फिर भी भारतीय मन्त्रियों ने बड़े परिश्रम और उत्साह से काम किया और 
जनता में शिक्षा का चाव उत्पन्न हो गया। किन्तु अनेक कठिनाइयों के कारण 
शिक्षा-विकास की सनन्‍्तोषजनक प्रगति न हो पाई । सन्‌ १९२१ में महात्मा 
गान्थी का असहयोग-आन्दोलन आरम्भ हो गया । शिक्षा पर भी उसका प्रभाव 
पड़ा। अंग्रेजी शिक्षा का बहिष्कार होने छगा और देश में अनेक राष्ट्रीय विद्यालय, 
विद्यापीठ, गुरुकुल आदि खोले गये । इस आन्दोलन के कारण भी जनता में शिक्षा 
! की रुचि बढ़ चली | जैसा कि ऊपर कहा गया हे सन्‌ १९१७ से सन्‌ १९२७ तक के 
दशक में प्राथमिक शिक्षा का अपेक्षाकृत अधिक' पर्याप्त विकास हुआ। बम्बई 
हे म्यूनिसिपल बोड ने सन १९१८ में बम्बई प्राथमिक शिक्षा कानून पास कर दिया 
हु जिसके अनुसार प्रेसीडेन्सी की नगरपालिकाएँ कुछ प्रतिबन्धों के साथ. अनिवार्य 
02 शिक्षा छागू कर सकती थीं। सन्‌ १९१९ में बंगाल ने भी शहरों के लिये अनिवार्य 
द प्राथमिक शिक्षा कानून पास कर दिया। आगे चलकर सन्‌ १९३० में बंगाल 
प्राथमिक अनिवार्य शिक्षा (ग्रामीण) कानून भी पास हो गया। सन्‌ १९१९ में 
ही पंजाब, उत्तरप्रदेश, बिहार और उड़ीसा ने भी इस प्रकार के कानून पास किये। 
सन्‌ १९२६ में उत्तरप्रदेश ने भी जिला बोडे प्राथमिक शिक्षा कानून स्वीकार 


बच क -ा ऑन नया-5 
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“कर लिया। अन्य प्रान्तों ने भी कानून बनाकर प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य 
'सान लिया। इन कानूनों के कारण प्राथमिक शिक्षा का अधिकार तथा नियंत्रण 
स्थानीय जिला बोर्डों और स्यूनिसिपल बोर्डो को मिल गया। इन बोर्डो ने स्थानीय 
आवश्यकताओं के अनुसार इस दिशा में प्रगति भी की । बोर्डों को शिक्षा-कर लगाने 
'का भी अधिकार दिया गया तथा प्रान्तीय सरकारों ने भी इसके लिये बोर्डों को 
अनुदान देना स्वीकार किया। अधिकांश प्रान्तों में अनिवाय प्राथमिक शिक्षा की 
अवस्था ६ वर्ष से १० वर्ष या ११ बर्ष तक रखी गई। केवल पंजाब में यह अवस्था 
७ वर्ष से ११ वर्ष तक रही। अनिवाय शिक्षा आय: नि:शुल्क अथवा न्यूनतम 
शुल्क पर रखी गई। इन प्रयत्नों के फलस्वरूप प्राथमिक स्कूलों की संख्या 

११-२२ में १,६०,०७२ से बढ़कर १९२६-२७ में १,८९,३४८ हो गई। 

हर्दग समति--राष्ट्रीय आन्दोलन तथा द्वेध-शासन से उत्पन्न परिस्थितियों 
'का अध्ययन करने के लिये सन्‌ १९२७ में साइमन कमीशन की नियुक्ति हुई। 
इसकी जाँच के क्षेत्रों में भारतीय शिक्षा भी थी अतः: कमीशन मे एक उपसमिति-- 
हुटांग समिति की नियुक्ति की। इस उपसमितति ने अपनी (सन्‌ १९२९ की) 
'रिपोर्ट में प्राथमिक शिक्षा के विषय में निम्न बातें कहीं :-- 

१--सन्‌ १९१७-२७ के दशक में भारतीय शिक्षा के प्रत्येक स्तर में पर्याप्त 
उन्नति हुई है। किन्तु साक्षरता का विकास सनन्‍्तोषजनक नहीं है। 

२--अतीत में प्राथमिक शिक्षा पर कम तथा उच्चशिक्षा पर अपेक्षाकृत 
अधिक ध्यान दिया गया हैं। द 

३--प्राथमिक शिक्षा के विकास में अनेक कठिनाइयाँ हैं, जैसे:-- 


(अ) अधिकांश जनता गाँवों में रहती है; आने-जाने के साधनों का अभाव 


होने के कारण बालकों को स्कूल तक आने में कठिनाइयाँ होती हैं । 
(आ) जनता निर्धन है, और कृषि मुख्य व्यवसाय है अतः बच्चे बालपन में 
ही कृषिकार्य में लगा दिये जाते हैं। 


(६) अशिक्षा, धामिक तथा जातीय रूढ़ियाँ, और मौसमी बीमारियाँ आदि 


जन-साधारण की शिक्षा में बाधक हैं। 
(ई) प्रान्तीय सरकारों ने अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा के कानून तो बना 
भी दिये हैं किन्तु इस दिशा में कोई सक्तिय कार्य नहीं किया है। 
४--प्राथमिक शिक्षा का उद्देश्य साक्षरता तथा मंताधिकार का समुचित 


अयोग करना सिखाना हूँ किन्तु यह उद्देश्य पूरा नहीं हो पाता। इस असफलता 
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सिफारिश रखीं:--- 
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के दो मुख्य कारण हैं:- (१ ) अपव्यय ( ए७8० ), (२) अवरोधन (80827&9/0०7 ) । 


(१) अपव्यय ( ५७४६७ ) की परिभाषा देते हुए रिपोर्ट में कहा गया 


'कि प्राइमरी शिक्षा के पूर्ण होने से पूर्व ही किसी भी कक्षा से बालकों को पढ़ने से 

हटा छेना अपव्यय है। ऐसी दक्षा में साक्षरता का उद्देश्य पूरा नहीं हो पाता क्यों 
कि जँसा कहा गया हैँ साक्षरता के लिये कम-से-कम प्राइमरी शिक्षा का पूरा होना 
आवश्यक ह। आगे कोई सुविधा न होने के कारण बालक जो कुछ थोड़ा पढ़-लिख 
लेता हु उसको भूलकर फिर निरक्षर हो जाता है। इंस प्रकार उस पर किया 
'गया व्यय व्यर्थ हो जाता हैं। 


कक 


(२) अवरोधन ( 88£78०४०/) ) की परिभाषा रिपोर्ट में दी गई 


“एक ही कक्षा में बालक का १ बर्ष से अधिक रुक जाना ।' 


अपव्यय और अवरोघन के कारणों का विश्लेषण करते हुए समिति ने प्रमव 


कारण निम्त प्रकार दिये :--- 


प्रशासकीय कारण-- (अ) अविवार्य शिक्षा का न होना, (आ) अनिय- 
मित प्रवेश तथा उपस्थिति, (इ) उचित निरीक्षण का अभाव, (ई) प्रौढ़-शिक्षा 
का कोई उचित प्रबन्ध न होना, (उ) कुछ प्राथमिक स्कूलों का असमय ही टूट जाना, 
(ऊ) स्कूलों का अनियमित वितरण आदि। द 

प्रशक्षणिक कारण--(अ) शिक्षण का निम्नस्तर, (आ) शिक्षकों 


की कमी, (३) शिक्षकों में आवश्यक योग्यता एवं प्रशिक्षण का अभाव, (ई) एक 
ही शिक्षक वाले अनेक स्कूल होना जहाँ शिक्षक बालकों का उचित शिक्षण नहीं 
कर पाते, (3) दोषपूर्ण पाठ्यक्रम, (ऊ) उचित शिक्षण-साधनों का अभाव, 


(ए) स्थान की कमी | द 
आर्थिक तथा सामाजिक कारण--(अ) जन-साधारण द्वारा शिक्षा 


की उपेक्षा, (आ) निर्धनता के कारण बालकों को कम आशु में ही काम में लगा. 
देना, (इ)बालक-बालिकाओं के लिये अछग-अलग स्कूलों की माँग, (ई) धर्म एवं 


जाति के भेद के कारण विभिन्न स्कलों की माँग आदि। द 
इस विवेचन के बाद समिति ने दोषों को दर करने के लिए निम्नलिखित द 


१--शिक्षा को ठोस करने की नीति अपनाई जाये। जिन स्कलों में उचित 


'शिक्षा-व्यवस्था नहीं है उनको समाप्त कर दिया जाये | 


२---पाठ्यक्रम को अधिक उदार एवं उपयक्‍त बनाया जाये जिससे वह 
व्यावहारिक जीवन से सम्बन्धित हो जाये। स्कूछ का समय, छुट्धियाँ और कार्य- 
कम स्थानीय ऋतु और आवश्यकताओं के अनुकूछ रखे जायें। द 
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३--प्राइमरी शिक्षा की न्यूनतम अवधि ४ बर्ष की रहे। 


४--शिक्षकों के लिये उचित शिक्षा, प्रशिक्षण, तथा रिफ्रशर कोर्सो की 
व्यवस्था की जाये। उनको पर्याप्त वेतन दिया जाये तथा नौकरी की दशाओं को 


सुधारा जाये । 


५--प्रारम्भिक कक्षाओं पर अधिक ध्यान दिया जाये और उनमें पाये जाने-- 


वाले अपव्यय और अवरोधन को रोकने का प्रयत्न किया जाये । 


६--निरीक्षण की पर्याप्त व्यवस्था के हेतु निरीक्षकों की संख्या बढ़ा दी 


जाये । क्‍ 
७--प्रायमिक शिक्षा-श्षेत्र में भारतीय सरकार का उत्तरदायित्व अधिक: 
होना चाहिये और उसे पर्णतः: बोर्डों के ऊपर ही नहीं छोड़ देना चाहिये। 


८--अनिवार्य शिक्षा-योजना को अच्छी प्रकार सोच-विचार के बाद धीरे-धी रे 


आरम्भ करना चाहिये। 
१-“प्रारस्मिक स्कलों में ग्राम-सुधार का कार्य भी हो और सफाई, स्वास्थ्य, 


आत्मविश्वास आदि गुणों को विकसित किया जाये तथा उन्हें साधारण जिकित्सा,. 


प्रौढ-शिक्षा एवं मनोविनोंद का भी केन्द्र बना दिया जाये । 
जैसा ऊपर कहा जा चुका है कि इन सिफारिशों के आधार पर शिक्षा को 
अधिक ठोस और उपयोगी बनाने का प्रयत्न किया जाने छूगा। इससे सरकारी 


विभाग को एक बहाना मिल गया और शिक्षा का विस्तार रुक गया। शिक्षा-विभागों. 


की नीति इन सिफारिशों के आधार पर बनने छूगी। भारतीय जनता ठा समथन 


इस नीति को प्राप्त न हो सका। सन १९३०-३१ के आथिक संकट का भी इस पर 


विशप प्रभाव पढ़ा और प्राथमिक शिक्षा का प्रसार उचित रूप से न हो पाया। 


 हर्टाग समिति की सिफारिशों के फलस्वरूप सन्‌ १९३५ में पुनः केस्रीय 
'शिक्षा-सलाहकार बोर्ड की स्थापना हुईै। सन्‌ १९३५ में हो बोर्ड की प्रथम 


मीटिग में बोर्ड ने शिक्षास्तरों का उचित वर्गीकरण करने का प्रस्ताव पास किया। 


इस प्रस्ताव में शिक्षा के निम्नलिखित स्तरों को रखने का सुझाव दिया गया और 


>. ०. ०. 
उ.के सहलिखित उद्ंहय रखे गये:-- 


(१) प्रारम्सिक स्तर--यह स्तर कुछ सामान्यशिक्षा की सुविधा एवं 


स्थायी साक्षरता प्रदान करे। 


(२) तनिम्नसाध्यमिक स्तर--यह उच्चशिक्षा या विशेष व्यावहारिक 
शिक्षा के लिये सामान्य शिक्षा का एक स्वतः:पूर्ण पाठ्यक्रम दे। ग्रामीण क्षेत्रों में" 


इसके पाठ्यक्रम स्थानीय आवश्यकताओं से सम्बन्धित रहें । 


. प्राथमिक शिक्षा ष धरे 


(३) उच्चमाध्यमिक स्तर--इसमें विभिन्न अवधि के पाठ्यक्रमवाले 
पशिक्षालऊूय सम्मिलित हों। इनका वर्णन यथाप्रसंग माध्यमिक शिक्षा के साथ 
“किया जायेगा । क्‍ 

इनके अतिरिक्त बोर्ड ने यह सुझाव भी दिया कि प्रथम सरकारी परीक्षा 
_निम्नमाध्यमिक स्तर के बाद होनी चाहिये । बोर्ड ने शिक्षा के इस पुनःसंगठन के 
'विषय में दक्ष व्यक्तियों से सलाह लेने का भो सुझाव रखा | ः 
ः ४  बुड-एबट कसीशन--बोर्ड के प्रस्ताव के अनूसार भारतीय सरकार ने 
। 'सन्‌ १९३६ में वुड-एबट कमीशन की नियुवित की। जून सन्‌ १९३७ में इनकी 
रिपोर्ट सरकार के सम्मुख प्रस्तुत हुई। रिपोर्ट के दो भाग (१) सामान्य 
शिक्षा पर श्री वुड की रिपोर्ट, (२) व्यावसायिक शिक्षा पर श्री एबट की रिपोर्ट । 
सामान्य शिक्षा तथा संगठनवाले प्रतिवेदन में प्राथमिक-शिक्षाविषयक निम्त- 
लिखित बातें कही गईं :--- 

१-बाल-कक्षाओं को यथासम्भव प्रशिक्षित अध्यापकों को ही पढ़ाने को 
दिया जाय । 


२--अध्यापिकाओं की आवश्यक संख्या प्राप्त करने के छिये तथा अन्य 
कारणों से भी बालिकाओं तथा स्त्रियों की शिक्षा पर विद्येप ध्यान दिया जाये। 

३--प्राथमिक स्तर पर पाठ्यक्रम बालकों की स्वाभाविक दचि तथा स्फर्ति 
के आधार पर बनाया जाये। पुस्तकीय ज्ञान की अपेक्षा क्रियात्मक साथनों द्वारा 
शिक्षा दी जाये। 

४->ग्रामीण मिडिल स्कूलों का पाठ्यक्रम बालकों के वातावरण से सम्ब- 
न्यित ही अर्थात्‌ उसे ग्रामीण आवश्यकताओं और परिस्थितियों के अनुकूल रखा 
रे । जाये । 
; द ५--शिक्षा का माध्यम मातृभाषा हो ओर मिडिल स्कूलों में यदि किसी बालक 
" को अंग्रेजी पढ़ाई भी जायें तो वह साधारण रूप में ही रहे । 


६--आर्ट और क्राफ्ट के शिक्षण पर अधिक ध्यान दिया जाये और इनको 
प्राथमिक और माध्यमिक पाठ्यक्रम में स्थान मिले | 
७--प्राथमिक तथा मिडिल सकल के शिक्षकों के लिये मिडिल पास करने 








९ ० के परचात्‌ ही तीन वर्ष का प्रशिक्षण पाठ्यक्रम रखा जाये। 
किन्तु जैसा ऊपर संकेत किया गया हैं सन्‌ १९२७-३७ ई० के दशक में प्राथ- 
४. मिक शिक्षा की प्रगति सन्‍्तोषजनक नहीं हुई । इसके कई कारण थे, जिनमें १९३०- 


३१ का आर्थिक संकट तथा हर्टाग समिति की सिफारिशों मुख्य थे। शिक्षा की 
श्रेप्ठता बढ़ाने और उसे ठोस करने का बहाना छेकर शिक्षाधिकारियों ने शिक्षा 
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| 


की आशिक दुदंशा, देश की निर्धनता आदि अन्य कारण भी इसमें बाधक रहे। 


विधान के अनुसार भारत के प्रान्तों में स्वायत्त-शासन और केन्द्र में संघ-शासन की 
स्थापना की | 

सन्‌ १९३७ से सन्‌ १९४७ तक का दशक प्राथमिक शिक्षा के इतिहास में 
अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हे । सन्‌ १९३५ के विधान के अनुसार सन्‌ १९३७ में प्रान्तों में 


गई जिनमें सात में कांग्रेस मन्त्रिमण्डल बने । उस समय तक शिक्षा का महत्त्व 


विकास तथा उत्थान के लिये कार्य करने का अवसर मिला। देश के शिक्षा-क्षेत्र 
में एक नई जागृति आई। प्राथमिक शिक्षा-क्षेत्र में अनेक योजनायें बनने छगीं। 


थोड़े-से विस्तार के साथ समझ लेना उचित होगा । 
क्‍ बेसिक शिक्षा 
महात्मा गान्धी अपने पत्र हरिजन' में बहुत दिनों से अपने शिक्षाविषयक 
विचारों को प्रकाशित करते आ रहे थे। सन्‌ १९३७ में उन्होंने कुछ क्रमबद्ध 


शिक्षासमिति द्वारा संचालित, मारवाड़ी हाईस्कल, वर्धा की रजत-जयंती दोने 


को प्रकट किया। ये विचार चार प्रस्तावों के रूप में रखे गये :--- 

१--राष्ट्र के प्रत्येक बच्चे को अनिवार्य एवं निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा 
सात वर्ष की अवधि तक दी जाये। 
.. २>-शिक्षा का माध्यम मातृभाषा हो क्योंकि अंग्रेजी माध्यम होने के कारण 
_ जनसमूह शिक्षा से वंचित रह जाता है। 
३--विद्याथियों के सर्वांगीण विकास के लिये शिक्षा किसी उत्पादक व्यव- 





कानून रहें। स्थानीय बोड झगड़े और दलबंदी के कारण शिक्षा-कर लगाने से हिच- 
कते थे। बोड-सदस्यों का शिक्षाविषयक अज्ञान, निरीक्षण का अभाव, अध्यापकों: 


इन कारणों से अनिवार्य शिक्षा एक स्वप्नमात्र होकर रह गई और प्राथमिक शिक्षा 
की समस्या हल नहीं हुई। सन्‌ १९३५ में बटिश सरकार ने एक नये शास... 


स्वायत्त-शासन की स्थापना हो गई। ग्यारह बड़े प्रान्तों मे उत्तरदायी सरकारें बने 


स्वंधिदित हो गया था। देश के नेताओं तथा शिक्षाशास्त्रियों को शिक्षा के संगठन, 


इसी समय महात्मा गान्धी ने बेसिक शिक्षा की नींव डाली । आगे बढ़ने के पूर्व उसको 


लेखों में अपने विचारों को प्रकट किया। २२, २३ अक्टूबर १९३७ को मारवाड़ी 
जा रही थी। इस अवसर पर एक अखिलभारतीय राष्ट्रीय शिक्षासम्मेलन का 


आयोजन किया गया। महात्मा गान्धी को इसका सभापति बनाया गया। सम्मेलन 
में महात्मा गान्धी ने देश के शिक्षाविशारदों के सम्मुख अपने शिक्षा विषयक विचारों 


- साय के माध्यम से दी जाये। अन्य विषय इस केन्द्रीय व्यवसाय से सम्बन्धित कर. 
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दिये जायें। व्यवसाय अथवा हस्तकार्य बालक के वातावरण से ही चुना जाये। 
४--सम्मेलन को आज्ञा हें कि शिक्षा के इस ढंग से अध्यापकों का वेतन 

निकलने लगेगा। द 
इन प्रस्तावों को स्वीकार करके सम्मेलत ने इनको व्यावहारिक रूप देने के 

लिये एक समिति नियुक्त कर दी। जामिया मिलिया इस्लामिया, देहली के आचाय 


. डाँ० जाकिरहुसेन इस समिति के अध्यक्ष बनाये गये । इस समिति ने दिसम्बर" 
. १९३७ तथा अप्रेछ १९३८ में दो प्रतिवेदन प्रस्तुत किये । प्रथम प्रतिवेदन में वर्धा- 


योजना के मूल सिद्धान्त, उद्देव्य, अध्यापक एवं उनका प्रशिक्षण, निरीक्षण, संगठन, 


और प्रशासन तथा कताई-बुनाई का विस्तृत पाठ्यक्रम आदि का वर्णन किया गया । 


द्वितीय प्रतिवेदन में सभी विषयों के पाठ्यक्रम तथा उसको आधारभूत व्यवसाय ' 
से सम्बन्धित करने की. विधियों पर प्रकाश डाला गया। इसी बीच फर्वरी 
सन्‌ १९३८ में कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन में भी वर्धा-योजना को अधिकृत रूप 
में स्वीकार कर लिया गया। इस प्रकार यहु एक अखिलभारतीय शिक्षा-योजना' 
के रूप में देश के सम्मुख प्रस्तुत हो गई। 


. योजना की रूपरेखा 

जिन प्रतिवेदनों का ऊपर के अनुच्छेद में वर्णन किया गया है उनमें इस योजना 
की रूपरेखा निम्नलिखित रूप में प्रस्तुत की गई :-- द 

पाठ्यक्रम--बे सिक शिक्षा की अवधि सात वर्ष की रहे और सात वर्ष से छेकर' 
चौदह वर्ष तक की बालक-बालिकाओं के लिए इसकी निःशुल्क एवं अनिवार्य 
व्यवस्था की जाये। अंग्रेजी को छोड़कर माध्यमिक शिक्षा (हाईस्कूल) के सभी 
विंपय इसमें सम्मिलित रहें। इन सब विषयों की शिक्षा एक आधारभूत व्यवसाय 
के माध्यम से दी जाये । शिक्षण का माध्यम मातृभाषा रहे परन्तु राष्ट्रभाषा--- 
हिन्दुस्तानी--का अध्ययन सभी छात्र-छात्राओं के लिये अनिवार्य रहे । पाँचवीं कक्षा 
तक लडके तथा लड़कियाँ साथ-साथ पढ़ें। पाँचवीं कक्षा के उपरान्त लड़कियों ' 
के पाठ्यक्रम में गृह-विज्ञान' यह एक विषय और जोड़ दिया जाये । आधारमत 
कौदलों के रूप में कताई-बनाई, लकड़ी का काम, कृषि, चर्मकारी, उद्यान-कला, . 


. कुम्हारी, मछली-पालन आदि तथा पाठ्यविषयों के रूप में मातृभाषा गरशित 


सामाजिक विज्ञान, सामान्य विज्ञान, कला, व्यायाम तथा राष्ट्रभाषा रहें। 
ग्रध्यापन-विधि :--अध्यापन, क्रियाओं तथा अनभवों के माध्यम से, किया' 


जाये । प्रथम कक्षा में बालक मातृभाषा का मौखिक ज्ञान करे और तदनन्तर पढ़ना 


और अन्त में लिखना सीखें। आधारभत कौशल की जानकारी भी साथ-साथ 
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'होती चले। अन्य विषयों की शिक्षा स्वतन्त्ररूप से न होकर आधारभूत कौशल 
के माध्यम से दी जाये। प्रत्येक विषय का जो अंश आधारभूत कौशल के माध्यम 
से न पढ़ाया जा सके उसे अन्य विधि से पढ़ा दिया जाये। सभी विषय परस्पर-सम्बद्ध 
ज्ञान-क्षेत्रों के रूप में वालक के सम्मुख प्रस्तुत किये जायें। 

अध्यापक--इस शिक्षा के लिये प्रशिक्षित अध्यापक रखे जायें । अध्यापकों 


के प्रशिक्षण के लिये एक स्थायी तथा एक अस्थायी व्यवस्था की जाये। स्थायी 


व्यवस्था में प्रशिक्षण-काल तीन वर्ष तथा अस्थायी व्यवस्था में एक वर्ष रहे । प्रशि- 
क्षण में आनेवाले अध्यापक ऐसे हों जिन्होंने या तो हाईस्कल पास कर लिया हें 
“या वे मिडिल पास करने के उपरान्त दो वर्ष शिक्षण कार्य कर चुके हों। 
(अस्थायी प्रशिक्षण-व्यवस्था योजना को शीक्षातिशीघ्र छागू कर देने के विचार 
से की गई थी और उसका पहला प्रशिक्षण-केन्द्र वर्धा में ही स्थापित किया गया था) 
नामकरण का कारण 
इस शिक्षा-प्रणाली को बेसिक शिक्षा” यह नाम देने के निम्नलिखित कारण 
थे सन 
१--यह शिक्षा भारतीय राष्ट्र की सम्पूर्ण सभ्यता, संस्कृति तथा शिक्षा- 
-संघटन का आधार होगी। 
२--यह समस्त भारतीयों को वह आधारभूत ज्ञान प्रदान करेंगी जो उनके 
लिये अपने वातावरण को बुद्धिमत्तापूवंक समझने तथा प्रयोग करने के लिये 
आवश्यक हैं। 
३--इसका मध्यबिन्दु कोई आधारभूत कौशल होगा जो व्यक्ति को जीवन- 
निर्वाह की क्षमता देगा। 
४--यह बालक की आधारभूत आवश्यकताओं तथा रुचियों के अनुकूछ 
होगी तथा देश के प्रमुख व्यवसायों से सम्बन्धित रहेगी । 
बेसिक शिक्षा की विशेषतायें 
इस शिक्षा के समर्थकों ने इसकी निम्नलिखित विशेषतायें बताई :-- 
१--शिक्षा का माध्यम एक आधारभूत कौशल होगा । उत्पादक कार्य द्वारा 
शिक्षा देने से बालक की शिक्षा उसके वास्तविक जीवन से सम्बद्ध हो जायेगी। 


इससे बालक का शरीर तथा मन दोनों शिक्षित होंगे और उसके व्यक्तित्व का सम- 


- 'न्वित विकास होगा। इसका उद्देश्य साहित्यिक शिक्षा के साथ किसी कौशल की 
'शिक्षा देना नहीं है अपितु सम्पूर्ण शिक्षा को कौशल पर आधारित करना हूं। इससे 
बालक श्रम के महत्त्व को भली प्रकार समझ सकेगा । 
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२--इस शिक्षा की योजना आर्थिक दृष्टि से स्वावलम्बी होगी । इसमें बालकों 
के श्रम से ही शिक्षकों का वेतन निकल आयेगा। इस प्रकार भारत जैसा निर्धन 
देश सरकारी सहायता के बिना प्राथमिक शिक्षा का प्रसार कर सकेगा। स्वयं 
स्वावलम्बी होने के साथ-साथ यह शिक्षा शिक्षा-समाप्ति के उपरान्त बालक को भी 
समाज का एक स्वावलम्बी सदस्य बना देगी। 


३--इसमें शारीरिक श्रम के गौरव पर विशेष बल दिया गया है। इसको 
“प्राप्त करने के उपरान्त प्रत्येक बालक अपनी जीविका कमाने योग्य हो सकेगा 
और इस प्रकार वह समाज की एक उत्पादक एवं छाभकारी इकाई बन सकेगा। 
'जीविकोपाज॑न-योग्यता प्राप्त करने में उसमें आवश्यक सामाजिक गुणों का भी 
विकास होगा। हि | भ) गत टच गए 7 


४--यह शिक्षा अहिंसा पर आधारित है। प्रत्येक व्यक्ति अपने परिश्रम से 
'अपनी जीविका कमाना सीखेगा। इसमें दूसरों की जीविका छीननेवाले यन्त्रों 
का प्रयोग नहीं होगा। अपने शोषणशून्य परिश्रम पर आस्थावान्‌ बनाकर यह 
“बालक में स्वावलम्बन, आत्मगौरव तथा सहयोगिता आदि गुणों का विकास करेगी। 





शन्ज पे 


५--इस' शिक्षा का केन्द्र बालक होगा। शिक्षा उसके वत्तमान एवं भावी 
'जीवन से पूर्णतः सम्बन्धित होगी। इसमें बालक अपने घर, स्कूल, गाँव, नगर, 
'प्रान्त, तथा देश के प्राकृतिक तथा सामाजिक वातावरण के निरीक्षण और उसकी 
'आब्दमयी अभिव्यक्ति द्वारा अपने-आपको इनके अनुकूल बना सकेगा । इस शिक्षा 
'का आधार ही यह होगा कि व्यक्ति शारीरिक, साहित्यिक, कलात्मक, तथा व्याव- 
“हारिक शिक्षा द्वारा अपने वातावरण को समझ सके और उसके प्रति उचित 
प्रतिक्रिया कर सके । 


गलोचना 


जिस समय यह शिक्षा-योजना देश के सम्मुख प्रस्तुत हुई तो इसकी बड़ी व्यापक 
“आलोचना हुई। शिक्षाशास्त्र-विशारदों ने इसमें निम्नलिखित दोष दिखाये :--- 
. ?--शिक्षा को स्वावलम्बी बनाने की योजना हानिकारक एवं अव्यावहारिक 
“>है। उससे सकल फैक्टरी बन जायेंगे जिनमें बालक का शोषण होगा और साथ 
ही उनके द्वारा तैयार किया हुआ माल कुशल कारीगरों के माल की तुलना में 
भहा होगा और उसकी खपत नहीं होगी। 
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२--प्रत्येक विषय को आधारभूत कौशल के माध्यम से पढ़ाना सम्भव नहों' 
है। इससे साहित्यिक शिक्षा नीरस हो जायेगी और अन्य विषयों पर ध्यान कम 
दिया जायेगा । 
३--इसमें आधारभूत कौशल को इतना अधिक महत्त्व (५ घण्टा ३० मिनट 
के कार्यक्रम में ३ घण्ठा २० मिचट ) दिया गया हे कि इसके द्वारा बाछक की एकांगी: 
उन्नति ही होगी। 
४--योजना में केवल गाँवों की आवश्यकता का ध्यान रखा गया हे शहरों 
की आवश्यकता का नहीं । साथ ही इसमें बालिकाओं की शिक्षा का भी उतिचः 
ध्यान नहीं रखा गया 
०--इसकी योजना वत्तमान शिक्षा-प्रणाली से बिलकुलछ मेल नहीं खाती ।' 
शिक्षा में धामिक शिक्षा को कोई स्थान नहीं दिया गया है । 
महात्मा गान्धी और जाकिरहसेन ' समिति के सदस्यों ने इन आलोचनाओं : 
का पूर्ण रूप से उत्तर देकर लोगों की शंकाओं का समाधान किया। 
जाकिरहुसन समिति के प्रतिवेदनों के प्रकाशित हो जाने पर सन्‌ १९३८ में 
बेसिक शिक्षा-योजना प्रमख कांग्रेसी मन्त्रिमण्डल वाले प्रान्तों में सरकारी तौर पर: 
लागू कर दी गई। ये प्रान्त बिहार, बम्बई, मध्यप्रान्त, उड़ीसा तथा उत्तरप्रदेश 
थे। अनेक बे सिक स्कूल खोले गये, बेसिक अध्यापकों के लिये प्रशिक्षण-केन्द्र 
खुले, रिफू शर कोर्स की व्यवस्था की गई, तथा बे सिक शिक्षा के लिये विशेष अफ- 
सरों की नियक्ति की गई। मध्यप्रान्त में अनेक विद्यामन्दिर स्कूल इसी योजना 
के अनसार खोले गये । उत्तरप्रदेश में भी बंसिक ट्रेनिंग केन्द्र खले, बसिक शिक्षा 
. सरकारी नीति मान छी गई और सभी प्रारम्भिक कक्षाओं में बेसिक पाठ्यक्रम 
लागू कर दिया गया। बिहार प्रान्त में भी कार्य जोरशोर से आरम्भ हुआ और 
बेसिक शिक्षा सरकारी नीति बन गई। किन्तु जेसा कहा जा चुका है सन्‌ १९३९ 
में द्वितीय विश्व-महाय द्ध के अवसर पर कांग्रेसी मन्त्रिमण्डलों के त्यागपत्र देने के 
कारण यह योजना खटाई में पड़ गई और सरकार ने इसे अव्यावहारिक कहकर' 
त्याग दिया। । 
बेसिक योजना और केन्द्रीय सरकार 
द जाकिरहुसंत समिति की रिपोर्ट प्रकाशित हो जाने पर केन्द्रीय शिक्षा-सलाह- : 
कार बोड ने वृड-एबट रिपोट के साथ-साथ बेसिक योजना की भी जाँच-पडताल 
. की। बोडं ने बेसिक योजना पर विस्तृत रिपोर्ट देने के लिये संत १९३८ ई० में 
 बम्बई के मुख्यमन्त्री श्री बी० जी० खेर की अध्यक्षता में एक समिति की नियक्ति" 
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कौ। इस प्रथम खे रसमिति ने बेसिक योजना की जाँच-पड़ताल करके निम्नलिखित 
. रिपोर्ट दी :--- 


(१) बेसिक शिक्षा-योजना को सर्वप्रथम ग्रामीण क्षेत्रों में लागू किया जाये । 
(२) अनिवार्य आयु ६ वर्ष से १४ वर्ष तक रखी जाये, किन्तु ५ वर्ष के बालक 


- भी बेसिक स्कलों में प्रवेश पा सके | 


(३) बालकों को बेसिक स्कूलों से अन्य प्रकार के स्कूलों में जाने की अन-: 
मति कक्षा ५ अथवा ११ वर्ष की आयु के बाद ही दी जाये । द 
(४) शिक्षा का माध्यम बारूक की मातृभाषा हो। 
(५) भारत के लिये एक सामान्य भाषा की आवश्यकता है। यह भाषा 
हिन्दुस्तानी हो और जिसके लिये उर्दू और हिन्दी लिपियाँ प्रयोग की जा सकें । 
(६) बेसिक योजना, बुड-एबट रिपोर्ट के मुख्य प्रस्ताव अर्थात्‌ 'शिक्षा कार्य 
द्वारा दी जाये' से पूर्ण मेल खाती है । छोटी कक्षाओं में कई प्रकार की क्रियाओं द्वारा 
शिक्षा दी जाये और आगे चलकर एक ऐसे बेसिक कौशल में केन्द्रीभूत हो जाये, 
जिसका उत्पादन बेंचा जा सके और जिसकी आय स्कूछ चलाने के काम आये। 
(७) सांस्कृतिक विषयों के कुछ भाग जो बेसिक कौशल द्वारा सम्बन्धित 
करके नहीं पढ़ाये जा सकते, स्वतन्त्र रूप से पढ़ाये जायें । 
(८) शिक्षकों के प्रशिक्षण को पुनःसंगठित किया जाये और उनके पद को 
ऊँचा उठाया जाये । 
(९) किसी भी बेसिक शिक्षक को २० (बीस) रु० माहवार से कम 
वेतन नदिया जाये । द 
(१० ) स्त्री-शिक्षिकाओं को भर्ती करने का प्रयत्न किया जाये तथा पढ़ी- 
लिखी सुशिक्षित लड़कियों को शिक्षण-कार्य में आने के लिये आकपित किया जाये।. 
. (११) बेसिक स्कूल तभी खोले जायें, जब कि उचित-प्रशिक्षण-प्राप्त शिक्षक 
मिल सकें । ््ि 
(१२) अनुभव के आधार पर पाठ्यक्रम पर पुनविचार किया जाता रहे। क्‍ 
(१३) अंग्रेजी को बेसिक स्कलों में वेकल्पिक विषय न रखा जाये । 
(१४) वत्तमान की भाँति सरकार प्रत्येक धर्मवालों को अपनी संस्थाओं 
में चाहने पर धामिक शिक्षा देने की सुविधा दे, किन्तु सरकारी व्यय से नहीं। 
(१५) बेसिक पाठ्यक्रम के अन्त में किसी वाह्म परीक्षा की आवश्यकता 
नहीं हैं। आन्तरिक परीक्षा के आधार पर एक प्रमाण-पत्र (स्कूल-लीविंग' सार्टी- 
फिकेट ) दे दिया जाये। द 
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(१६) जो बालक कक्षा ५ के बाद अन्य स्कूलों में जाता चाहें उन्हें भी इस 
प्रकार का प्रमाण-पत्र दिया जाये। 

(१७) एक कक्षा से दूसरी कक्षा में चढ़ाने का निश्चय स्कूल स्वयं आन्तरिक 
परीक्षाओं के आधार पर करे। इन परीक्षाओं के फल का निरीक्षण निरीक्षक भी 
करते रहा कर। द 

सन्‌ १९४० में केन्द्रीय शिक्षा बोर्ड ने पुनः श्री बी० जी० खेर की अध्यक्षता में 
दूसरी समिति बेसिक योजना के पाठ्यक्रम, उच्चशिक्षा से इसका सम्बन्ध, तथा 
आर्थिक समस्याओं आदि की जाँच-पड़ताल के लिये नियुक्त की | इसको “द्वितीय 
वर्धा शिक्षा-समिति” भी कहते हैं। इस समिति की रिपोट में निम्नलिखित मुख्य 
बातें थीं 

१--बेसिक पूर्ववर्ती शिक्षा अत्यन्त वाञ्छनीय हे किन्तु आथिक साधनों एवं 
प्रशिक्षित स्त्री-शिक्षकों के अभाव के कारण अभी नर्स री स्कूल तथा शिशुविद्यालयों 
का प्रबन्ध सम्भव नहीं हे और सरकार इस स्तर की शिक्षा के अनिवाय॑ करने की 
अवस्था में नहीं है। प्रान्तीय सरकारों को चाहिये कि वे--- 

(अ) कुछ प्रमुख केन्द्रों में आदर्श शिशुविद्यालय तथा नर्सरी स्कूल खोलें। 

(आ) शिशुविद्यालयों के लिये उचित ढंग से प्रशिक्षित शिक्षकों की संख्या 

में वृद्धि करें। ये शिक्षक मुख्यरूप से महिलायें हों । 

(इ) बेसिक विद्यालयों में अनिवायं आयु से कम अवस्था के बालकों के 

प्रवेश को उत्साहित करें। 

(ई) बेसिक-पूर्ववर्ती शिक्षा के लिये गैरसरकारी प्रयासों को उत्साहित 

करें । द 

२--बेसिक स्कूछों का पाठ्यक्रम आठ वर्षों का अर्थात्‌ ६ वर्ष से १४ 
वर्ष तक के बालकों के लिये रखा जाये। पाठ्यक्रम की एकता को बनाये 
रखते हुए इस अवधि के दो भाग कर दिये जायें:-( १) निम्न बेसिक स्तर, जो 
६ वर्ष से ११ वर्ष के बालकों के लिये ५ वर्ष का पाठ्यक्रम हो, और (२) उच्च- 
बेसिक स्तर, जो ३ वर्ष का पाठ्यक्रम हो। 

३--बेसिक शिक्षा के निम्नस्तर की समाप्ति पर ही बालक अन्य उच्चस्तर 
संस्थाओं में प्रवेश के लिये जाने पायं।.. द 

. ४--उच्चबेसिक स्कूलों के अतिरिक्त, अन्य उच्च विद्यालय, जहाँ निम्न- 
बेसिक शिक्षा के परचात्‌ योग्य बालक प्रवेश पा सकें, विभिन्न पाठ्यक्रमों के शिक्षण 
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की सुविधा प्रदान करें। यह पाठ्यक्रम कम-से-कम ५ वर्ष के अर्थात्‌ ११ व से 
१७ वर्ष तक के बालको के लिये हो। सांस्कृतिक पक्ष को मुख्यरूप से सुरक्षित 
रखते हुये ये विद्यालय बालकों को विभिन्न उद्योगों और व्यवसायों तथा विश्व- 
विद्यालयों के लिये प्रस्तुत करें। 


५--इन स्कूलों में इस प्रकार की सुविधा होनी चाहिये कि यदि कोई बालक 
सम्पूर्ण बेसिक शिक्षा अर्थात्‌ उच्च बेसिक पाठ्यक्रम समाप्त कर अपना अध्ययन 
जारी रखना चाहे तो उसे इनमें प्रवेश मिल सके.। 

६--उच्चबे सिक पाठ्यक्रम में लड़कियों के लिये उपयोगी पाठ्यक्रम रखा 
जाये जिसमें भोजन बनाना, वस्त्र धोना, सीना-पिरोना, गृह-व्यवसाय, बालकों की 
देखभाल और प्रारम्भिक चिकित्स आदि सम्मिलित हों और अन्य विषयों की शिक्षा 
गृह-विज्ञान की शिक्षा के साथ बेसिक शिक्षा योजना के अनुसार ही सम्बन्धित हो । 

७--पत्येक प्रान्त में, बेसिक विद्यालयों में बनाई गई क्रय-विक्रययोग्य 
वस्तुओं की खपत के लिये एक केन्द्रीय संस्था बनाई जाये। 

», ८““-केन्द्रीय शिक्षा-सलाहकार बोर्ड एक स्थायी समिति द्वारा बेसिक 
शिक्षा के प्रयोगों और उसकी उन्नति की जाँच करता रहे तथा केन्द्रीय सरकार 
प्रत्येक प्रान्त को बेसिक शिक्षा पर होने वाले व्यय का आधा भाग दे । 

केन्द्रीय शिक्षा-सलाहकार बोर्ड ने खेर समिति की अधिकांश सिफारिशों को 
मान लिया। जैसा हम आगे देखेंगे इन सिफारिशों का भारतीय शिक्षा पर बड़ा 
ही व्यापक प्रभाव पड़ा है । युद्ध-काल में भी सरकार शिक्षा के प्रति पूर्णतः उदासीन 
और निष्क्रिय न रही। शिक्षा के विकास और उसकी उन्नति के प्रयत्न जारी 
रहे। जैसे-जैसे भारतीय सरकार को युद्ध में अपनी विजय का निदचय होने लगा, 
वेसे-वेंसे सरकार को पु]नर्निर्माण की आवश्यकता प्रतीत होने छगी। वायसराय 
की कौंसिल ने एक पुननानर्माण समिति की नियुवित की और उसे युद्धोत्तर योजनायें 
बनाने का कार्य सौंप दिया। इस समिति ने युद्धोत्त र- शिक्षा-योजना का कार्य केन्द्रीय 
शिक्षा-सलाहकार बो्ड को सौंप दिया। सन्‌ १९४४ के आरम्भ में केन्द्रीय 
सलाहकार बोर्ड ने भारत के लिये अपनी युद्धोत्तर-शिक्षा-पुनननिर्माण योजना प्रका- 
शित की। इस योजना का प्रचलित नाम 'सा्जेण्ट योजना' हूँ, क्योंकि श्री जॉन 
साजण्ट, जो उस समय भारत सरकार के शिक्षा-सलाहकार थे, इस योजना के 
. भृख्य निर्माता थे। 
.... सार्जेण्ट योजना, सन्‌ १९४४----यह योजना भारत में ,थुद्धोत्तर-शिक्षा- 
विकास-योजता' के नाम से प्रकाशित हुई और इसमें केन्द्रीय शिक्षा-सलाहकार 
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_ बोडे द्वारा प्रकाशित विभिन्न प्रतिवेदनों का समावेश किया गया। यह योजना 
सम्पूर्ण भारतवर्ष के लिये शिक्षा का प्रबन्ध करने के लिये अत्यन्त विस्तृत एवं 
विशद दृष्टिकोण से तैयार की गई थी। इस योजना का उद्देश्य कम-से-कम 
४० वर्षों में शिक्षा के उस स्तर को प्राप्त करना रखा गया जो तत्कालीन इंग्लेण्ड 
में पहुँच चुका था। प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में योजना की मुख्य सिफारिश 
निम्नलिखित थीं :-- ० 

(१) तीन वर्ष से छः वर्ष तक की आयु के बच्चों के लिये प्राथमिक-पूर्ववर्ती 
शिक्षा का प्रबन्ध नसरी स्कलों में हो। कम-से-कम १० लाख बच्चों को इस 
प्रकार की शिक्षा का प्रबन्ध किया जाये । 

(२) पांच या छ: वर्ष से १४ वर्ष तक के सभी बच्चों के लिये अनिवार्य, साबे- 
जनिक तथा निःशुल्क बेसिक अथवा प्र,थमिक शिक्षा की व्यवस्था हो । इस शिक्षा 
के दो भाग हों:- (१) निम्नबेसिक ६ वर्ष से ११ वर्ष तक, और (२) उच्चबेसिक _ 
११ वर्ष से १४ वर्ष तक। निम्नवेसिक शिक्षा सभी के लिये अनिवार्य हो और 
उच्चवेसिक उनके लिये हो जो उच्चस्तर शिक्षा में नहीं जाना चाहते। 

(३) नर्सरी स्कूलों और कक्षाओं में स्त्री-शिक्षिकायें रखी जायें। इसके 
लिये प्रशिक्षित स्त्री-शिक्षिकाओं की संख्या में पर्याप्त वृद्धि की आवश्यकता होगी । 

(४) बेसिक-पू्व वर्ती तथा निम्नवेसिक स्कूलों में प्रति ३० विद्यार्थियों के 
लिये एक शिक्षक तथा उच्चबेसिक में प्रति २५ विद्यार्थियों के लिये एक शिक्षक 
हो। 

(५) प्राथमिक शिक्षा-क्षेत्र में बेसिक योजना खेर समिति के प्रतिवेदनों 
के अनुसार कुछ परिवतंनों को करते हुए अपनायी जाये । 

(६) बालकों के लिये अनिवार्य शारीरिक शिक्षा, उचित डाक्टरी जाँच और 
आवश्यक चिकित्सा का प्रबन्ध किया जाये । ६, ११ और १४ वर्ष की अवस्था पर 
बालकों की पूर्ण डाक्टरी जाँच हो। स्वास्थ्यवद्धक भोजन, व्यायाम, स्वच्छता 
आदि पर पूण ध्यान दिया जाये। 


(७) कम बुद्धि, अच्धे, गूँगे, बहरे और मानसिक एवं शारीरिक कठिनाइयों 

से पीड़ित बालकों के लिये विशेष प्रकार की शिक्षा का प्रबन्ध किया जाये । 
(८) योजना के अनुसार बेसिक-पूर्ववर्ती शिक्षा के छिये ३३,३३३ शिक्षक, 
_निम्नवेसिक शिक्षा के लिये ११,९६,२०० शिक्षक, उच्चबेसिक के लिये ६,२५,५६० 
तथा हाईस्कलों की जूनियर कक्षाओं के लिये 2१,३२० शिक्षक आवश्यक थे। 
उसमें इनके प्रशिक्षण के लिये तीन विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण विद्या- 
लयों की स्थापना आवश्यक बताई गई:--(श्र) बेसिक-पूवव वर्ती-शिक्षक-प्रशिक्षण 
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"विद्यालय, (ब) बेसिक शिक्षेक-प्रशिक्षण महाविद्यालय, तथा (३) हाईस्कूल 
'की जूनियर कक्षाओं के लिये अण्डरग्रेजुएट शिक्षक-प्रशिक्षण महाविद्यालय । इनके 
“लिये समय-समय पर रिफ शर कोस की भी व्यवस्था आवश्यक होगी, ऐसा भी 

रिपोर्ट में कहा गया। सभी प्रकार की शिक्षा की प्रभावोत्पादकता शिक्षकों पर 
निर्भर है अतः उनको उचित वेतन और सुविधायें देने की आवश्यकता की ओर भी 
“रिपोर्ट में ध्यान आक्ृष्ट किया गया । द 


केन्द्रीय शिक्षा-सलाहकार बोर्ड ने सार्जेण्ट योजना को स्वीकार कर लिया _ 
'और उसको क्रियान्वित करने का काम आरम्भ हो गया। प्रान्तों ने भी अपनी 


'प्रथम पंचवर्षीय योजना में शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया। स्वीकृत योजनाओं पर 
केन्द्रीय सरकार ने भी प्रान्तों को आधा व्यय देता स्वीकार कर लिया | 


इधर राष्ट्रीय नेता भी निष्क्रिय न थे। सन्‌ १९४५ में हिन्दुस्तानी 


'तालीमी संघ की बैठक हुई जिसमें बेसिक शिक्षा की प्रगति पर विचार किया गया । 
इसी बैठक में बेसिक शिक्षा का नाम बदलकर “नई तालीम” कर दिया गया। नई 
'तालीम के निम्नलिखित चार भाग कर दिये गये :--(१) बेसिक-पूर्व वर्ती, 


(२) बेसिक, (३)बेसिकोत्तरवर्ती, (४)प्रौढ़-शिक्षा । कांग्रेस की राष्ट्रीय योजना 


'समिति ने भी बेसिक शिक्षा का समर्थन किया । सन्‌ १९४७ में हिन्दुस्तानी तालीमी 
संघ, वर्धा ने बेसिक शिक्षा का एक पूर्ण विस्तृत पाठ््षक्रम प्रस्तुत किया । स्वतन्त्रता- 
, प्राप्ति के बाद सभी प्रान्तों में प्रायः यह पाठ्यक्रम लागू कर दिया गया। इस प्रकार 


भारत की वत्तमान प्राथमिक शिक्षा की आधारशिला बेसिक शिक्षा हो गई । 


स्वातन्त्रयोत्तर-काल में--सार्जण्ट योजना की साधारण रूपरेखा स्वीकार 


“करते हुए भी भारत के नेता उसमें निश्चित ४० वर्ष की लम्बी अवधि से सन्तुष्ट 
. न थे। इसलिये जनवरी सन्‌ १९४८ में श्री बी० जी० खेर की अध्यक्षता 
में एक समिति नियुक्त की गई। इस समिति ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि सर्वव्यापी 
अनिवाये बेसिक शिक्षा देश में सोलह वर्षों के भीतर दो पंचवर्षीय तथा एक षड़- 
“वर्षीय योजनाओं द्वारा लागू की जा सकती हूँ। उसने यह भी सुझाव दिया कि 
'पहले दो पंचवर्षीय योजनाओं द्वारा छः वर्ष से ग्यारह वर्ष तक के बच्चों के लिये 
बेसिक शिक्षा अनिवाये-कर दी जाये और फिर अन्तिम षड़वर्षीय योजना द्वारा 
'अनिवायता की सीमा चौदह वर्ष तक बढ़ा दी जाये । इस प्रकार चालींस वष के 
स्थान पर सोलह वर्ष में ही सवव्यापी प्राथमिक शिक्षा के उद्देश्य को पूरा करने 
'की दिशा में योजना-आयोग प्रयत्नशील हो रहा हें। आशा की जाती हू कि प्रथम 
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पंचवर्षीय योजना की समाप्ति पर देश में छ: वर्ष से ग्यारह वर्ष तक की आयु के: 
बच्चों के साठ प्रतिशत के लिये कम-से-कम प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था हो जायेगी | 


 स्वतन्त्रता-प्राप्ति के बाद देश में प्राथमिक शिक्षा की प्रगति आशातीत रूप 
में हुई है और आगे भी हो रही है। सभी राज्य प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य तथा 
निःशुल्क बनाने की योजना को कार्यान्वित करने में लगे हुये हें। वर्तमान प्राथमिक 
विद्यालयों को बेसिक विद्यालयों का रूप दिया जा रहा है। भारत के संविधान में 
भी छ: से चौदह वर्ष तक के बालक-बालिकाओं के लिये दस वर्ष में अनिवाये प्राथ- 
मिक शिक्षा देने का प्रबन्ध करने की बात स्वीकार की गई है और भारत सरकार ने: 
भी अपनी शिक्षा-नीति में घोषित कर दिया हे कि देश की प्राथमिक शिक्षा बेसिक 
प्रकार की होनी चाहिये । फलत: देश में नये-नये बेसिक विद्यालय भी खुलते जा: 
रहे हैं। प्राथमिक बेसिक शिक्षा पर होनेवाले व्यय में भी पर्याप्त वृद्धि हुई है। 
अध्यापकों के प्रशिक्षण पर भी पर्याप्त ध्यान दिया जा रहा हे। सन्‌ १९५५ के' 
कांग्रेस अधिवेशन में भी बेसिक शिक्षा को देश की आवश्यकताओं के स्वंथा उपयुक्त 
मानकर केन्द्र और राज्य सरकारों से सिफारिश की गई कि ग्रामीण एवं शहरी 
क्षेत्रों में शीघ्र इसे छागू कर दिया जाये। प्रथम पंचवर्षीय योजना में भारत सर-. 
कार ने पर्याप्त धन बेसिक शिक्षण-पद्धति के सुधार में व्यय किया है। केन्द्रीय" 
सरकार राज्य सरकारों को भी प्रचलित प्राथमिक विद्यालयों को बेसिक विद्यालयों 
में बदलने तथा नये बेसिक विद्यालय खोलने के लिये पर्याप्त सहायता दे रही हे । 
बेसिक कक्षाओं के अध्यापकों के वेतन-क्रम में भी सुधार किया जा रहा हे और' 
इसके लिये भी केन्द्रीय सरकार आवश्यक प्रेरणा एवं सहायता दे रही है।. 


प्रत्येक राज्य में कुछ चुने हुए स्थानों पर जूनियर बेसिक विद्यालय से लेकर' 
स्नातकोत्तर बे सिक-प्रशिक्षण महाविद्यालय तक के बे सिक-शिक्षालयों को खोलने 
की योजनायें चल रही हैं। इनमें स्नातकोत्तर बेसिक-प्रशिक्षण महाविद्यालय, 
उच्चबेसिक प्रदर्शन विद्यालय, बेसिक-प्रशिक्षण महाविद्यालय, बेसिक अभ्यास 
विद्यालय, सामुदायिक-सेवा-केन्द्र, समन्वित पुस्तकालय-सेवा तथा जनता महा-- 
विद्यालय आदि सम्मिलित किये जायेंगे। 


प्राथमिक शिक्षा की समस्यायें--प्राथमिक शिक्षा का इतना विस्तार एवं' 
_ विकास हो रहा है परन्तु उसकी कतिपय समस्‍यायें भी हैँ जिन पर ध्यान देना 
आवश्यक हूँ। संक्षेप में उन पर भी विचार कर लेना उचित होगा । 
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हे किक 


प्राथमिक शिक्षा... १०५ 


(१) वत्तमान समय में प्राथमिक शिक्षा के प्रसार एवं विकास के लिये 
पर्याप्त प्रयत्व किया जा रहा है। सभी राज्य शीघ्ातिशीध्य अपने-अपने क्षेत्रों 
में सर्वव्यापी अनिवार्य शिक्षा' को सफल बनाने की ओर ध्यान दे रहे हैं। किन्तु 
विभिन्न राज्य अलग-अलग मार्गों पर चल रहे हैं और प्राथमिक शिक्षा में सम्पूर्ण 
देश के लिये कोई सुसंगठित योजना नहीं है। आवश्यकता इस बात की हूँ कि 
स्थानीय आवश्यकताओं के लिये कुछ स्वतन्त्रता और सुविधा प्रदान करते हुए,. 
सम्पूर्ण देश के लिये एक सुनियोजित योजना हो। योजना की अनुपस्थिति में 
श्रम तथा परिश्रम का अपव्यय' होने की आशंका हे । 

(२) प्राथमिक शिक्षा का भार मुख्यतः जिला वोर्ड और म्यूनिसिपल बोर्डों 
पर है। किन्तु कुछ सरकारी तथा गैरसरकारी प्राथमिक स्कूल भी हैं। इनका 
व्यय भी अनुदान, स्थानीय संस्थाओं द्वारा लगाये गये कर, शुल्क और व्यक्तिगत 


 प्रसाधनों द्वारा चलता है । इन विभिन्न साधनों में समुचित सहयोग न होने के कारण 


अधिकांश धन और परिश्रम व्यर्थ जाता है। स्वतन्त्रता से पूर्व भारत सरकार की 
प्राथमिक शिक्षा की नीति उदासीनता की थी अतः इसके प्रसार, प्रसाधन एवं 
उन्नति पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया और देश में निरक्षरता व्यापक रही।. 
अब राज्य अपना हें अतः प्राथमिक शिक्षा का प्रयत्न करनेवाले अभिकरणों में 
पूर्ण सहयोग होना चाहिये। 

(३) देश की जन-संख्या का अधिकांश ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करता हे। 


उनकी प्राथमिक शिक्षा के संगठन, निरीक्षण आदि में अनेक बाधायें हें। इन' 


बाधाओं को दूर करने के लिये पर्याप्त धन की आवश्यकता है। इसमें सन्देह नहीं 
कि भारतीय सं विधान में प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य बनाने का सिद्धान्त स्वीकार 
किया गया है और राज्य सरकारें अथक प्रयत्न कर भी रही हैं किन्तु धन की 
समस्या बड़ी प्रबल हो । विशेषतया तब जब कि अनिवार्य शिक्षा के कार्यक्रम को 
दस वर्ष में पूरा करने का लक्ष्य बना लिया गया हे । 

(४) प्राथमिक शिक्षा पर दोहरा नियंत्रण हें। इस पर बोर्डों का नियंत्रण 
भी रहता है और साथ ही साथ सरकारी शिक्षा-विभाग भी अपने निरीक्षकों द्वारा 
इस पर अधिकार रखता है । इस प्रकार का दोहरा नियंत्रण अनेक समस्‍यायें 
उत्पन्न करता है और प्राथमिक शिक्षा की प्रगति में इससे भी अनेक, बाधायें उठ: 
खड़ी होती है। सरकारी शिक्षा-विभाग तथा बोर्डों के पारस्परिक सम्बन्ध प्राय: 
सुखद नहीं हैं। द 








१०६ भारतीय शिक्षा का संक्षिप्त इतिहास 


(५) प्राथमिक शिक्षा-विकास की गति अत्यन्त मंद है। प्रथम पंचवर्षीय 
योजना समाप्त हो रही है किन्तु जो उद्देश्य प्राथमिक शिक्षा के लिये निर्धारित 
हुये थे वह सफल नहीं हुये । बेसिक शिक्षा के सिद्धान्तों को लोग' पुणतः समझ 


नहीं पाये हैं और न उसकी मौलिक शिक्षण-प्रणाली को ही ग्रहण कर सके हूं। 


अतः विभिन्न राज्यों में इसका रूप भी विभिन्न प्रकार से बढ़ रहा हैं। बेसिक शिक्षकों 
के प्रशिक्षण की योजना का आरम्भिक रूप कार्यान्वित नहीं किया गया हैँ फल- 
स्वरूप अनेक प्राथमिक स्कूल केवल नाम के ही बेसिक स्कूल हें । गत सौ वर्षो से 
प्राथमिक शिक्षा का जो स्वरूप बन गया है उसमें अभी विशेष परिवतंन नहीं छाया 
'जा सका हैं। 


(६) बेसिक शिक्षा-योजना में कुछ त्रूटियाँ भी हैं। देश में सभी वर्ग इस 
शिक्षा के विषय में सहमत नहीं हैं। कुछ का विचार हे कि यह शिक्षा सभी बालकों 
के लिये उचित नहीं हैं। उदाहरण के लिये कौशल का विषय प्रधान बन जाने से 
अन्य देशों की भाषायें तथा आधुनिक विज्ञान का उचित स्थान इस शिक्षा में नहीं 
आ पाता है। नगरों और ग्रामों में भी इस शिक्षा के कारण एक खाई बन जायेगी । 
सभी के लिये एक ही प्रकार की शिक्षा का सिद्धान्त ( 9ष्टी० 7.,040७/ 8५80०77 ) 
'अभी मान्य नहीं है अतः कुछ लोगों को इस शिक्षा के कारण वे सुविधाएँ प्राप्त न 
प्रकार प्रजातन्त्रीय देश में भी सबको समान अवसर (॥0पका॥ए ० ०एए9ए०प- 
आा09) शिक्षा में न सिल सकेगा। बेसिक शिक्षा को सभी त्रूटियों एवं आरोपों से 
मुक्त करना हमारे शिक्षा-शा स्त्रियों के लिये एक समस्या हैं जिसे हल किया जाना 
चाहिये । 
उपसंहार--प्राथमिक शिक्षा के विस्तार एवं विकास के लिये जिस गति एवं 
“निष्ठा के साथ प्रयत्न हो रहा है उसे देखते हुए आशा हूं कि निकट भविष्य में सभी 
'समस्याये हल हो जायेंगी और देश से निरक्षरता का नाम बिलकुल मिट जायेगा। 
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अध्याय २१० 


माध्यमिक शिक्षा 
अध्याय-संक्षेप:--- 
प्रारम्भिक प्रयास सन्‌ १८१३ ई० तक। २. सन्‌ १८१३ ई० 
सन्‌ १८५४ ई० तक ३ ३. सन्‌ १८४५४ से सन्‌ १९२० ई० तक । ४. सन्‌ १६२१ 
'ई० से सन्‌ १९४७ ई० तक । ५. स्वातन्त्योत्तर-काल में । ६. उपसंहार । 

: प्रारस्थ्िक प्रयास सन्‌ १८१३ ई० तक--जसा कहा जा चुका हैं, योरोपीय 

जातियों के भारत आगभन के साथ-साथ पाइचात्य शिक्षा-प्रणाली भी इस देश में 
आई। योरोपीय मिशनरियों का उद्देश्य भारत में ईसाईबर्म का प्रचार करना 
था। इस उद्देश्य की पूति का सर्वसुलभ साधन योरोपीय शिक्षा का प्रचार था। 
इस प्रकार भारत में आधुनिक शिक्षा का सूत्रपात हुआ। ईस्ट इण्डिया कम्पनी 
'ने भी आरम्भ में इसी नीति को अपनाया। कम्पनी ने भारत में पादरी भेजे। 
इन पादरियों ने अंग्रेजों की व्यापारिक कोठियों में धर्म और शिक्षा का प्रचार 
आरम्भ किया। कम्पनी के डायरेक्टरों की सन्‌ १६५९ की आज्ञा के अनुसार 
'इस वात पर जोर दिया गया कि भारतीयों में ईसाईधर्म का प्रचार किया जाय और 
अँग्र जी जहाज पर भारत में धर्मं-प्रचारक भेजे जायें। किन्तु कम्पनी ने अपने 
स्वार्थों का ध्यान रखकर इस नीति को नहीं अपनाया और वह धामिक तटस्थता 
की नीति पर चलने लगी। मद्रास में अंग्रंज और योरोपियन बच्चों के लिये 
'प्रथम अंग्र जी स्कूल सन्‌ १६७० में खोला गया। 

सन्‌ १६९८ के अआज्ञापत्र में कम्पतती को आज्ञा दी गई कि वह अपने भारतीय 
“कारखानों और कोठटियों में पादरी (धर्मगुरु) तथा अध्यापक रखे और ५०० टन 
'तथा इससे अधिक वजन का त्रत्येक जहाज भारत में एक पादरी को लाने की व्यवस्था 
'करे। साथ-साथ यह भी आज्ञा दी गई कि कम्पनी अंग्र ज तथा भारतीय सैनिकों 
'तथा कम्पनी के अन्य कर्मचारियों के लिये स्कूल खोले। फिर भी कम्पनी ने अपनी 
धार्मिक तटस्थता की नीति को बनाये रखा। किन्तु अपने केन्द्रों में उसने दातव्य 
'स्कूलों की स्थापना को प्रोत्साहित किया और उन्हें उदारतापूर्वक अनुदान भी दिया । 
इस प्रकार के दातव्य स्कूल सन्‌ १७१५ और '१७ के बीच मद्रास में, सन्‌ १७१८ 
'में बम्बई में और सन्‌ १८३१ में कलकत्ता में खुले। इन स्कूलों में सैनिकों, ऐग्लो- 
*इण्डियन बालकों तथा कुछ गरीब, अनाथ बच्चों को लिखना-पढ़ना, हिसाब तथा 
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श्ग्द भारतीय शिक्षा का संक्षिप्त इतिहास 


ईसाईधर्म की शिक्षा दी जाती थी। इनका खर्च चन्दा, दान और कम्पनी के 
अनुदान से चलता था । 


प्रायः अठारहवीं शताब्दी के उत्तरार्ध तक कम्पनी ने भारत में शिक्षा का 
कोई स्पष्ट उत्तरदायित्व ग्रहण नहीं किया। किन्तु इस बीच में विभिन्न मिशनरियों 
ने मद्रास, बंगाल, बम्बई, उत्तर-पर्चिमप्रान्त में अनेक स्कूल यो रोपीय ढंग पर खोले 
जिनमें अंग्रेजी, हिसाब, स्थानीय भाषा, ईसाईधर्म आदि का शिक्षण होता था। 
इन स्कछों में विभिन्न प्रकार के स्कूल थे । किन्तु तब तक इनकी शिक्षा का किसी 
प्रकार का मापदण्ड न था। वास्तव में ये ही विभिन्न प्रकार के स्कूल आधुनिक 
माध्यमिक शिक्षालयों के पूवंज एवं जन्मदाता थे। 


सन्‌ १८१३ ई० से सन्‌ १ ८5५४ ई० तक-वास्तव में वत्तेमान माध्यमिक शिक्षा 


का आरम्भ उन्नीसवीं शताब्दी के आरम्भ से हुआ। सन्‌ १८१३ ई० के आज्ञापत्र में 


बृटिश संसद ने भारतीय शिक्षा के लिये एक विशेष धारा जोड़ दी। इसके अनु- 
सार मिशनरियों को भारत में शिक्षा-प्रसार की स्वतन्त्रता दे दी गई तथा कम्पनी 


को 'कम-से-कम १ लाख रु० प्रतिवर्ष भारत में साहित्य के पुनरुद्धार तथा उन्नति, 


भारतीय विद्वानों के प्रोत्साहन तथा बृटिशभारतीय क्षेत्रों में भारतवासियों में . 
विज्ञानों क। आरम्भ' करने तथा उनकी उन्नति में” लगाने में प्रतिबद्ध कर दिया 


गया। इस प्रकार कम्पनी सरकार भारत में शिक्षा के उत्तरदायित्व को स्वीकार 


करने के लिये बाध्य हो गई। किन्तु अभाग्यवश इसी समय से प्राच्य-पाइचात्य 


शिक्षा का विवाद आरम्भ हो चला और परिणामस्वरूप सन्‌ १८३५ तक विक्षा 
को प्रगति अवरुद्ध रही। कम्पनी सरकार ने तत्कालीन बृटिश भारत के क्षेत्रों 


में (मद्रास में सन्‌ १८२२ ई० में सर टामस मुनरो द्वारा; बम्बई में सन्‌ १८२९ ई०. 


में श्री एलफिन्स्टन द्वारा, तथा बंगाल में सन्‌ १८३५-३८ ई० में श्री ऐडम द्वारा) 


देशी शिक्षा के विस्तार, संगठन और विशेषताओं की जाँच-पड़ताल इस विचार 
से कराई कि देश में शिक्षा का पुन:संगठन किया जा सके। किन्तु इस समय तक 
_ अनेक अंग्रेजी स्कूल बृटिश भारत में खुल चुके थे और देश का धनिकवर्ग 
अंग्रेजी शिक्षा की ओर झुक चुका था। यहाँ तक कि सन्‌ १८३० ई० में कम्पनी के. 
डायरेक्टरों ने से कर लिया था कि भारतीयों को अंग्रेजी शिक्षा दी जाय, ताकि 
“इस प्रकार का एक वर्ग तैयार किया जा सके जो अपनी बुद्धि और नैतिकता के: 


कारण भारत के उच्च-प्रशासकीय पदों पर नियुक्त किया जा सके ।” 


ड़ ली मा 
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 झाध्यमिक शिक्षा ०. 


. सन्‌ १८३५ में ला्ड मैकाले ने अपनी प्रसिद्ध शिक्षा-नीति उद्घोषित की 


और छाड बेन्टिक ने इसी नीति को स्वीकार करते हुए भारत में सरकार की भावी 


शिक्षा-नीति की घोषणा करते हुए कहा, 'बुटिश सरकार का मुख्य ध्येय भारतीयों 


में योरोपीय साहित्य एवं विज्ञान का प्रचार होना चाहिये” और “शिक्षा के लिये 


'निर्वारित सम्पूर्ण घन-राशि का सर्वश्रेष्ठ सदुपयोग, उसे केवल अंग्रेजी शिक्षा पर 
व्यय करना होगा ।” इसके पश्चात्‌ सम्पूर्ण बुटिश भारत में अंग्रेजी स्कूल खुलने 
'लगे। सन्‌ १८३७ में अंग्रेजी, बुटिश भारत की, अदालती भाषा बना दी गई। 
सन्‌ १८४४ में लार्ड हांडिज की घोषणा के अनुसार सरकारी नौकरियों में 
'इस प्रकार के स्कूलों में शिक्षित नवयुवकों को प्राथमिकता दी जाने लगी । शिक्षित 
"भारतीय समाज में राजा राममोहन जेसे लोग' भी अंग्रेजी शिक्षा के पक्ष में थे 
अतः समस्त बूटिश भारत में माध्यमिक शिक्षा तथा उच्चशिक्षा के लिये अंग्रेजी 


संस्थाओं की संख्या बढ़ने लगी। इन स्कूलों में अंग्रेजी भाषा के शिक्षण पर विशेष 


'ध्यान दिया जाता था और इनका मुख्य उद्देश्य सरकारी नौकरियों के लिये योग्य 


व्यक्तियों को उत्पन्न करना था। यह दोष अब भी शिक्षा>क्षेत्र में चला जा रहा 


सन्‌ १८५४ ई० से सन्‌ १६२० ई० तक-सन्‌ १८५३ तक बटिश भारत के 
विक्षा-क्षेत्र में अनेक समस्‍यायें उठ खड़ी हुई । कम्पनी सरकार को इस बात की 
आवश्यकता प्रतीत होने लगी कि भारत में शिक्षा का समुचित संगठन हो और 
'उच्चशिक्षा प्रसार के लिये कोई संस्था हो। बृटिश संसद ने कम्पनी का आज्ञापत्र 
'बदलने के अवसर पर सन्‌ १८५३ में एक संसदीय समिति नियुक्त कर उसे भारतीय 
शिक्षा की प्रगति की जाँच तथा भारतीय शिक्षा के लिये कोई स्थायी नीति ढू ढने 
'का कार्य सौंप दिया। इस समिति का प्रतिवेदन 'वुड घोषणा” के नाम से भारतीय 
शिक्षा के इतिहास में एक अत्यन्त महत्त्वपूर्ण प्रतिवेदन है । इसकी मुख्य सिफारिशों 


'का वर्णन पहले किया जा चुका है। प्रतिवेदन में कहा गया कि समय आगया है 


जब कि भारत में विश्वविद्यालयों की स्थापना की जाय और उनका कर्त्तव्य हो पाठ्य- 
क्रम निर्धारित करना, परीक्षा लेता एवं उपाधि (4७27७०) प्रदान करना।” 
घोषणा में यह भी सिफारिश की गई कि बहुत-से हाईस्कूल खोले जायें। प्रतिवेदन 
में की गई “सरकारी अनुदान-प्रथा” की सिफारिश का भी माध्यमिक शिक्षा पर 
वड़ा प्रभाव पड़ा। उसके कारण अनेक गेरसरकारी हाईस्कूल भी क्षेत्र में आ गये । 

प्रतिवेदन की सिफारिश के अनुसार बृटिश भारत में तीन प्रमुख प्रदेशों--- 


'कलकत्ता, बम्बई और मद्रास-में सन्‌ १८५७ तक विश्वविद्यालय खुल गये। 











११० भारतीय शिक्षा का संक्षिप्त इतिहास 


ड्न विश्वविद्यालयों ने शीघ्र ही सम्पूर्ण माध्यमिक शिक्षा पर अपना नियंत्रण 


कर लिया। माध्यमिक शिक्षा का पाठ्यक्रम, परीक्षा, शिक्षण का माध्यम, तथा 
. नीतियाँ विश्वविद्यालयों द्वारा नियन्त्रित होने छगीं। इस व्यापक नियन्त्रण के 
फलस्वरूप माध्यमिक शिक्षा का मुख्य उद्देश्य होगया विश्वविद्यालय अथवा 
विश्वविद्यालयों से सम्बन्धित कालेजों के लिये विद्यार्थी तैयार करता। माध्यमिक 
शिक्षा स्वतस्त्र रूप से कोई ऐसी इकाई नहीं रह गई जो जीवन के व्यावहारिक क्षेत्र 
के लिये विद्याथियों को तैयार करती । वह तो केवल कालेजों में प्रवेश पाने की एक' 
सीढ़ी बन गई। 

प्रतिवेदन की सिफारिशों के अनसार प्रत्येक प्रान्त में शिक्षा-विभाग की स्थापना 
हो गई। सरकारी शिक्षा-विभागों ने माध्यमिक शिक्षा पर विशेष ध्यात दिया। 
इस कारण अनेक राजकीय माध्यमिक स्कूलों की स्थापना हुई। 

बुड घोषणा के पश्चात्‌ भारत में माध्यमिक शिक्षा की प्रगति अत्यन्त संतोष-- 
जनक हुई। इस क्षेत्र में तीन प्रकार के हाईस्कूल प्रचलित हुये:--( १) राजकीय, 
(२) मिशन, तथा (३) भारतीयों द्वारा खोले हुये । सरकारी शिक्षा-विभागों ने 
उदारतापूर्वक राजकीय हाईस्कूल खोले। इनकी संख्या सन्‌ १८५४ में १६९ 
थी किन्तु सन्‌ १८८२ में बढ़कर १,३६३ हो गई । भारतीय गैरसरकारी 
माध्यमिक स्कूलों को उदारतापूर्वक सहायता दी गई और सन्‌ १८८२ तक 
उनकी संख्या १,३४१ हो गई। सन्‌ १८५७ के विद्रोह के पश्चात्‌ भिशनरियों के 
प्रति भारत सरकार की नीति कड़ी हो गई। मिशन स्कलों की सहायता कम कर 
. दी गई तथा उनको किसी प्रकार का प्रोत्साहन नहीं दिया गया। फिर भी सन्‌ १८८२ 
में गैरसरकारी मिशनरी माध्यमिक संस्थाओं की संख्या ७३५ थी। इस प्रकार 
इस काल में माध्यमिक शिक्षा में एक बाढ़-सी आ गई। किन्तु उसे एक स्तर तक 
पहुँचाने तथा उनके निरीक्षण एवं मान्यता देने का भार विश्वविद्यालयों पर रहा।' 

मेट्रिकुलिशन की परीक्षा द्वारा विश्वविद्यालय इन पर पूरा नियन्त्रण रखते थे ।' 

द सन्‌ १८५४ से १८८२ तक माध्यमिक शिक्षा का पर्याप्त विकास हुआ। 


किन्तु इसी काल में माध्यमिक शिक्षा के क्षेत्र में अनेक दोष आ गये जो अब तक 


इस क्षेत्र में शिक्षा-शास्त्रियों के सरदद्द बने हुये हैं। ये दोष प्रमुखतया इन क्षेत्रों में 


.. हं:--उद्देश्य, पाठ्यक्रम,भाषा-समस्या, अधिकार एवं संगठन, परीक्षा, प्रशासन और 


अनुशासन । है 
माध्यमिक शिक्षा का उद्देश्य विद्यार्थियों को या तो विश्वविद्यालयों के लिये 
तैयार करना अथवा दफ्तरों में क्लकों के योग्य बना देना हो गया। वास्तविक 
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जीवन की दृष्टि से यह शिक्षा उद्देश्ययहित हो गई। पाठ्यक्रम में पस्तकीय' 
ज्ञान पर अधिक ध्यान दिया गया और औद्योगिक शिक्षा का अभाव रहा। वास्त- 

विक जीवन के विभिन्न व्यवसायों का इसमें ध्यान नहीं रखा गया। शिक्षा के 
माध्यम के रूप में अंग्रेजी का प्रयोग अत्यधिक प्रमुख हो गया और भारतीय 
भाषाओं की पूर्णतः उपेक्षा की गई। आरम्भ में माध्यमिक शिक्षा पर विश्वविद्या- . 
लय तथा सरकारी शिक्षा-विभागों का दोहरा अधिकार था। अब भी इस क्षेत्र में 
बोर्ड, सरकार तथा गैरसरकारी नियन्त्रण के कारण अनेक समस्‍यायें उपस्थित: 
हो जाती हं। बहुत दिनों तक मेट्रिकुकेशन तथा स्कूल-लीविग सर्टिफिकेट परीक्षायें 
माध्यमिक शिक्षा पर हावी रहीं। परीक्षाओं की यह प्रधानता अब भी माध्यमिक 
शिक्षा में बनी हुई है । गैरसरकारी शिक्षा-संस्थाओं में फैली हुई वर्तमान बुराइयों 
तथा छात्रवर्ग की अनुशासन-हीनता की जड़े भी इस काल में माध्यमिक शिक्षा 
के अनियमित विकास से ही सम्बन्धित हैं । 

सन्‌ १८८२ में बृटिश सरकार ने. भारतीय शिक्षा की जाँच-पड़ताल करने 

के लिये “इण्टर कमीशन” की नियुक्ति की थी। कमीशन की सिफारिशों में माध्य-- 
'मिक शिक्षा के लिये कहा गया था :--- 

(१) सरका। हाईस्कलों को खोलने और चलाने में बहुत व्यय होता है 
अतः सरकार के लिये बाञ्छनीय है कि वह प्राथमिक शिक्षा का पूर्ण उत्तरदायित्व : 
अपने कन्धों पर ले और माध्यमिक शिक्षा को सार्वजनिक प्रयासों पर छोड़ दे और 
उन्हें केवल अनुदान द्वारा प्रोत्साहित करे | “जहाँ .तक सम्भव हो माध्यमिक 
शिक्षा में केवल अन॒दान द्वारा सार्वजनिक संस्थाओं की स्थापना को प्रोत्साहन दिया 
जाये और सरकार क्रमशः इस क्षेत्र में प्रत्यक्ष उत्तरदायित्व से अछूग हो जाये । 

(२) गेरसरकारी स्कछ पहले खुल जायें और उनका निरीक्षण करने के 
उपरान्त सरकार उनको मान्यता एवं सहायता प्रदान करे।.. 

(३) गेरसरकारी स्कूल जिस जिले में सम्भव न हों और जहाँ पर आवश्य-.. 
कता हो, उस प्रत्येक जिले में सरकार एक-एक हाईस्कूल आदर्श रूप में रखे । 


६४) माध्यमिक शिक्षा के प्रकार के विषय में भी कमीशन ने कुछ अति 
महत्त्वपूर्ण सुझाव दिये । उसने कहा कि माध्यमिक शिक्षा में दो प्रकार के पाठ्यक्रम 
रखे जायें :---"'क'-कोर्स--जो साधारण रूप में साहित्यिक पाठ्यक्रम हो 
और जिसका उद्देश्य विश्वविद्यालयों में प्रवेश पानेवाले छात्रों को तैयार करना 
हो। :--ख'-कोसें--यह व्यावहारिक तथा औद्योगिक पाठ्यक्रम हो और 








१९३ भारतीय शिक्षा का संक्षिप्त इतिहास 


'इसमें व्यापारिक, व्यावसायिक तथा असाहित्यिक विषयों की शिक्षा दी जाये। 
शिक्षा के माध्यम के विषय में कमीशन ने कोई स्पष्ट बात नहीं कही | सर- 
कार ने कमीशन की कुछ सिफारिशों को मान लिया। क्रमशः पीछे हटने की _ 
'नीति पर शिक्षा-विभागों ने अधिक ध्यान नहीं दिया । सन्‌ १८८२ से सन्‌ १९०२ 
'तक माध्यमिक शिक्षा में पर्याप्त वृद्धि हुई। इसके मुख्य कारण भारतीयों का 
'शिक्षाविषयक उत्साह तथा सहायता-अनुदान प्रथा थे । सन्‌ १८८२ के बाद माध्य- 
'मिक शिक्षा-क्षेत्र में दो प्रमुख परीक्षायें रखी गई:-( १) मेद्रिकुलेशन परीक्षा, तथा 
(२) स्कूल-लीविंग सर्टिफिकेट परीक्षा । विश्वविद्यालय इन परीक्षाओं को चलाते 
'थे। सन्‌ १८८७ में इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना हुई और उत्तर- 
भारत में मैट्रिकुलेशन की परीक्षा इलाहावाद विश्वविद्यालय द्वारा चलाई जाने 
लगी। दो प्रकार के कोर्स रखने को सिफारिश को मान्यता नहीं दी गई और मुख्य 
रूप में साहित्यिक पाठ्यक्रम ही माध्यमिक शिक्षा में प्रमुख स्थान ग्रहण किये 
रहा। साथ ही कुछ टेकनीकल स्कूल भी खुले । हा 
इस काल में माध्यमिक शिक्षा की प्रगति का अनुमान उनकी संख्या से किया 
'जा सकता हू । सन्‌ १८८२ में हर प्रकार के माध्यमिक स्कूलों की संख्या ३,९१६ 
“थी और उनमें २,१४,०७७ विद्यार्थी शिक्षा पा रहे थे। सन्‌ १९०२ में उनकी 
संख्या ५,१२४ हो गई और उनमें ५,९०,१२९ विद्यार्थी शिक्षा पाने छगे। व कोसे 
के अनसार औद्योगिक और व्यावसायिक शिक्षा की भी व्यवस्था की गई। 
“किन्तु यह कोसे स्वप्रिय न हो सका। माध्यम के रूप में अंग्रेजी की प्रधानता 
“ रही। सरकारी विभागों ने भी इसी नीति को अपनाया। सरकारी स्कूलों में 
औद्योगिक शिक्षण पर ध्यान नहीं दिया गया और गैरसरकारी सकल निर्धनता के 
कारण इस कोस के लिये आवश्यक साज-सज्जा न जुटा सके। बम्बई, इलाहाबाद, 
'पंजाब तथा कलकत्ता विश्वविद्यालयों में इस प्रकार के औद्योगिक पाठ्यक्रम रखे 
गये किन्तु स्थिति यह रही कि सन्‌ १९०२ में औद्योगिक कोर्स में केवल २,००० 
विद्यार्थी परीक्षा में बैठे जब कि उसी वर्ष मेट्रिकुलेशन परीक्षा में २३,००० विद्या- 
'थियों ने भाग लिया। द 
द जसा पिछले अध्यायों में कहा जा चुका हूँ ला्ड कजन भारतीय शिक्षा की 
प्रगति और स्तर से संतुष्ट न थे। वे शिक्षा-क्षेत्र में समुचित सुधार करना चाहते 
'थे। किन्तु उनका स्वेच्छाचारी स्वभाव भारतीयों की भावनाओं से मेल न खा 
“सका। शिमला कान्फू न्‍स (१९०१) में एक भी भारतीय नहीं बुलाया गया। 
“स्वाभाविक था कि भारतीय जनता उनकी नीति से असन्तुष्ट और सशंकित होकर 
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उनसे सहयोग न करती | सन्‌ १९०२ में लार्ड कर्जन ने भारत में उच्चशिक्षा की 
जाँच-पड़ताल करने के लिये भारतीय विश्वविद्यालय कमीशन की नियुक्ति की | 
इस कमीशन की सिफारिशों के फलस्वरूप माध्यमिक शिक्षा पर विश्वविद्यालयों 
का अधिकार और नियंत्रण और भी बढ़ गया। सन्‌ १९०४ में लाड कर्जेन 
ने सरकार की शिक्षा-नीति को प्रस्ताव रूप में घोषित किया। द 
प्रस्तावों में माध्यमिक शिक्षा की प्रगति पर संतोष प्रकट किया गया किन्तु 
माध्यमिक शिक्षाजक्षेत्र में विद्यमान दोषों का सृक्ष्म विसलेषण करके कहा गया कि 
निम्न कोटि के स्कूलों को बन्द कर दिया जाये और मैट्रिकुलेशन परीक्षा के लिये 
कम-से-कम आय १६ वर्ष की रखी जाये । माध्यमिक शिक्षालयों में योग्य प्रशिक्षित 


शिक्षक, साजसज्जा, पुस्तकालय आदि की उचित व्यवस्था भी जोर दिया गया। 


यह स्वीकार किया गया कि इन शिक्षालयों का शिक्षा-स्तर भी बहुत गिरा 
हुआ है और उचित निरीक्षण, नियंत्रण एवं आ्थिक सहायता द्वारा इनके स्तर 
को ऊँचा बनाने का प्रस्ताव रखा गया। सरकारी नियंत्रण को सख्त करने की 
सिफारिश की गई और कहा गया कि सहायता अनुदान देले से पूर्व विद्यार्थी-संख्या, 
फीस, छात्रावास, साजसज्जा, तथा योग्य शिक्षक आदि के नियमों का पूर्णतः 
निरीक्षण कर लिया जाया करे। 


भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम, सन्‌ १९०४ के अनुसार माध्यमिक 
शिक्षालयों को मान्यता देने का अधिकार विश्वविद्यालयों को सौंप दिया गया। 
पाठ्यक्रम में भी सुधार का सुझाव दिया गया । औद्योगिक तथा व्यावसायिक पाठ्य- 
क्रमपर फिर ध्यान दिलाया गया। मातृभाषा का शिक्षण महत्त्वपूर्ण बतलाया 
गया और शिक्षा के माध्यम के विषय में कहा गया कि १३ वर्ष की आय से पूर्व विद्या 
थियों को अंग्र जी भाषा न पढ़ाई जाये । माध्यमिक शिक्षा के शिक्षकों के प्रशिक्षण 
की सुव्यवस्थित संस्थाओं की आवश्यकता पर भी विशेष जोर दिया गया। “इस 
क्षेत्र से पीछे हटने” की सरकारी नीति को स्वीकार करते हुये भी सुझाव दिया 
गया कि सरकार आदर्श रूप में अपनी संस्थाओं को बनाये रखे। माध्यमिक- 


शिक्षा क्षेत्र में अंग्रेजी के स्तर को ऊँचा बनाने का भी प्रस्ताव किया गया। इस 


प्रकार की नीति के परिणामस्वरूप भारतीय शिक्षा के प्रत्येक स्तर पर सरकारी 
अधिकार और नियंत्रण बढ़ गये । भारतीय जनता इससे असंतुष्ट हो उठी । इस प्रकार 
शिक्षा की उन्मुक्त नीति समाप्त हो गई परल्तु शिक्षा का स्तर तथा उसकी कुश- 
लता बढ़ गई। 
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सन्‌ १९०५ में राजनीतिक कारणों से भारत में स्वदेशी आन्दोलन आरम्भ 


हो गया। उसका शिक्षा पर व्यापक प्रभाव पड़ा । बंगाल में राष्ट्रीयशिक्षा-परिषद्‌ 
स्थापित हुई। देश में अनेक राष्ट्रीय संस्थाओं एवं गुरुकुलों की स्थापना की गई। 
समस्त भारत में शिक्षासुधार की लहर फैल गई । टेकनिकल शिक्षा की अधिक 
माँग की गई। इसी समय की खोली गई राष्ट्रीय संस्थायें जादवपुर इंजीनियरिंग 


तथा टैकनिकल कालेज आज भी उपयोगी काम कर रही हैँ। किन्तु थोड़े दिनों 


बाद स्वदेशी आन्दोलन के शिथिल होने पर अनेक राष्ट्रीय संस्थायें बन्द हो गई । 


लाई क्रज न की शिक्षा-तीति के परिणामस्वरूप माध्यमिक शिक्षा आगे बढ़ती 
रही यद्यपि माध्यमिक शिक्षालयों की संख्या अधिक नहीं बढ़ी । कई कारणों से 
सन्‌ १९१३ में भारतीय सरकार को पुनः आवश्यक जात पड़ा कि वह अपनी 


'शिक्षा-नीति को घीषित करे । इस शिक्षा-नीति में माध्यमिक शिक्षा के प्रति निम्न- 
लिखित सिफारिशें की गई :-: 


("माध्यमिक शिक्षा के क्षेत्र से सरकार का पलायन उचित नहीं होगा। 
सरकारी स्कूलों की संख्या बढाई न जाये किन्तु मौजूदा सरकारी स्कूलों को आदर्श 
बनाया जाये और इसके लिये निम्न सुधार सुझाये गये :-- 

(अ) सरकारी स्कूलों में केवल स्नातक (ग्रेजुएट) अथवा प्रशिक्षित शिक्षक 

ही रखे जायें। क्‍ 

(आ) अंग्रेजी के शिक्षकों का ग्रेड हो जिसमें न्यूनतम ४० रु० मासिक और 

उच्चतम वेतन ४०० रु० मासिक तक हो। 

(इ) स्कूल के विद्यार्थियों के लिये उचित छात्रावासों का प्रबन्ध हो । 

(ई) हाईस्कूल का पाठ्यक्रम इस प्रकार का रखा जाये कि वह स्वतः 

एक पूर्ण इकाई बन जाये । मैन्युएल ट्रेनिंग और विज्ञान जैसे 
 आधुनिकतम विषयों के शिक्षण की उचित व्यवस्था हो । ह 
२--स्वास्थ्य-विज्ञान का शिक्षण आरम्भ किया जाये तथा विद्यार्थियों का 


उचित प्रकार से आयुर्वेज्ञानिक (७१०७) निरीक्षण हुआ करे। 


३--शिक्षक-प्रशिक्षण की अधिक संस्थायें खोली जायें और प्रशिक्षण का 
सुधार हो। पा द है के 7 ॥ 
. ४--माध्यमिक शिक्षा-क्षेत्र में स्कूल फायनल परीक्षाएँ रखी जायें और क्‍ 


. उनका अधिकार विद्वविद्यालय से भिन्‍नत संस्थाओं को दे दिया जाये। 


५-..इस क्षेत्र में गैरसरकारी प्रयासों को अधिक उदार सहायता-अनुदान 





हा 
है क्र पा फके ५ ः मम इक 
ह हब हा 
5 ज्ु;ु 


अत यकल- 
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द्वारा प्रोत्साहित किया जाये ताकि वे भी सरकारी स्कूलों के समान नये मार्ग पर 
'उन्नतिशील बन सकें । द 


६--माध्यमिक शिक्षा की उत्तमता एवं कुशलता के लिये कड़े नियंत्रण 


"का आवश्यकता हू । 


इस प्रकार सरकारी नीति में माध्यभिक शिक्षा-दक्षे त्र से सरकारी पलायन और 


सरकारी संस्थाओं को गरसरकारी संस्थाओं के हाथों में सौंप देने की नीति का 


जेसा कि सन्‌ १८८२ में और सन्‌ १९०४ में कहा गया था, सिद्धाल्तत: विरोध 
किया गया। माध्यमिक शिक्षालयों पर दोहरा नियंत्रण काम कर रहा था 


“उन्हें सहायता-अनुदान के लिये सरकारी शिक्षा-विभागों से स्वीकृति लेनी पड़ती 
'थी और मैट्रिक परीक्षा में विद्यार्थियों को भेजने के लिये विश्वविद्यालयों से। 
'शिक्षालयों पर कड़े नियंत्रण की समस्या को लेकर सरकारी शिक्षा-विभागों और 


विश्वविद्यालयों में कुछ तनाव हो चला था। सन्‌ १९१३ के प्रस्तावों में सुझाव 


“दिया गया क्रि प्रारम्भिक स्वीकृति देने का अधिकार स्थानीय सरकार को ही होना 
'चाहिये, विश्वविद्यालयों को नहीं। 


शिक्षा के माध्यम का प्रश्न पहले ही जैसा बना रहा । इस पर कोई निर्णय 


'शिक्षा-नीति में नहीं किया गया। फलस्वरूप अंग्रेज़ी ही मुख्यतः माध्यमिक 


शिक्षा का माध्यम बनी रही। 
सन्‌ १९१३ के शिक्षा-प्रस्तावों का महत्त्वपूर्ण प्रभाव माध्यमिक शिक्षा- 


क्षेत्र पर पड़ा। स्कूलों की संख्या में पर्याप्त वृद्धि हुई। किन्तु सन्‌ १९१४ 
प्रथम विश्व-महायुद्ध छिड़ जाने के कारण अनेक प्रस्तावों पर अमल नहीं किया 
जा सका। 


 महायुद्ध की समाप्ति के साथ-साथ भारत सरकार यह अनुभव करने लगी 


“कि भारत में राजनीतिक तथा शिक्षा-विषयक्र सुधारों की आवश्यकता हैँ अत: 
'सन्‌ १९१७ में भारत सरकार ने कलकत्ता विश्वविद्यालय की अवस्था की जाँच- 
'पड़ताल करने के लिये सर माइकेल सेडलर की अध्यक्षता में “कलकत्ता. विश्व- 
विद्यालय कमीशन'की नियुक्ति की। यद्यपि कमीशन की नियुक्ति कलकत्ता विश्व- 


विद्यालय से सम्बन्धित थी फिर भी तुलनात्मक अध्ययन के आधार पर कमीशन 

अखिलभा रतवर्षीय शिक्षा की जाँच-पड़ताल करके बड़े परिश्रमपूर्वक सन्‌ १९१९ 
में अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। कमीशन की राय थी कि विश्वविद्यालय की 
'शिक्षा में सुधार के लिये माध्यमिक शिक्षा में सुधार होना आवश्यक है । इसलिये 
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११६ भारतोय शिक्षा का संक्षिप्त इतिहास 


कमीशन ने माध्यमिक शिक्षा का पूर्ण विश्लेषण किया और इस क्षेत्र में निम्त-- 
लिखित सुझाव रखें:-- 

१--विश्वविद्यालय तथा माध्यमिक शिक्षा का विभाजन पूब॑माध्यमिक' 
(४७४१०) की अपेक्षा उच्चतर माध्यमिक ( पशा०ण्णाव्वां॥४० ) परीक्षा द्वारा, 
होना अधिक उचित हैं । 

२--अत: सरकार को चाहिये कि वह इण्टरमीडिएट कालेजों की स्थापना 
करे जिनमें कला, विज्ञान, चिकित्सा, इंजीनियरिंग, प्रशिक्षण आदि के शिक्षण 
की सुविधा हो। ये संस्थायें स्वतंत्र-रूप से अस्तित्व में आयें अथवा श्रेष्ठ हाई- 
सस्‍्कलों के साथ जोड़ दी. जायें । माध्यमिक शिक्षा के उपरान्त दो परीक्षायें ली जायें:- : 

हर (अ ) हाईस्क्ल ( ब् ) हुण्टरमीडिएट । 

३इ--इण्टरमीडिएट की परीक्षा पास करने ही पर विश्वविद्यालयों में 
प्रवेश दिया जाये। बी० ए० का पाठयक्रम ३ वर्ष का कर दिया जाये और विश्व- 
विद्यालयों से इण्टरमीडिएट की .कक्षाएँ अलग कर दी जायें। 

४--माध्यमिक शिक्षा के लिये प्रान्तों में परिषदों की स्थापना की जाये 
जिनमें सरकार, विश्वविद्यालय, हाईस्कूल और इण्टरमीडिएट कालेजों के प्रति- 
निधि हों। इन परिषदों के हाथों में माध्यमिक शिक्षा का प्रबन्ध, प्रवेश एवं परीक्षण 
सौंप दिया जाये। ः 

कमीशन ने माध्यमिक शिक्षा के दोषों की भी पूर्ण विवेचना की थी। उन्होंने 
स्पष्टतः कहा कि अधिकांश हाईस्कलों में साधनों की कमी है, शिक्षक प्रशिक्षित 
नहीं ह तथा शिक्षकों का वेतन अत्यन्त कम है; सम्पूर्ण माध्यमिक शिक्षा को मैद्रि- 
कुलेशन परीक्षा प्रभावित किये हुये है; यह परीक्षा स्वयं निम्नस्तर की है और 
देश-कल्याण के आवश्यक विषयों की शिक्षा को प्रोत्साहित नहीं करती; माध्यमिक 
शिक्षा के निरीक्षण, तथा मार्गप्रदर्शत के लिये कोई उचित प्रबन्ध नहीं है; स्पष्ट 


कि कमीशन के सुधार-सम्बन्धी सुझाव अत्यन्त महत्त्वपूर्ण तथा मौलिक थे। 
सन्‌ १९२१ ई० से सन्‌ १६४७ ई ०--यद्यपि कमीशन का प्रतिवेदन मुख्यत 
कलकत्ता विश्वविद्यालय के सुधार के लिये था, फिर भी वह इतना विस्तृत एवं 
उपयोगी था कि अन्य विश्वविद्यालयों ने उसके सुझावों को कार्यान्वित करना: 
आरम्भ कर दिया। माध्यमिक शिक्षा का प्रसार अति तीज गति से हो चला। 
माध्यमिक शिक्षालयों की संख्या ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में शीक्रता से बढ़ने रूगी ।: 
जनता की झूचि शिक्षा में बढ़ चली और अनेक धरनी-मानी व्यक्ति शिक्षा के लिये 
उद्दारतापुवक दान देने छग। 








माध्यमिक शिक्षा ११७ 


जैसा कि पहिले कहा जा चका है सन्‌ १९२१ रत में मांटेग्य-चेम्स- 
'फोड्सुधार लागू कर दिये गये और प्रान्तों में दोहरा शासन स्थापित हो गया । 
'शिक्षा हस्तानतरित विषय होने के कारण प्रान्तीय मन्त्रियों को सौंप दी गई। भार- 


'तीय मन्त्रियों के उत्साह के कारण शिक्षा में पर्याप्त उन्नति होने छगी। यद्यपि 
'सन्त्रियों ने प्राथमिक शिक्षा पर अधिक ध्यान दिया, फिर भी गैरसरकारी प्रयासों 
के फलस्वरूप माध्यमिक शिक्षा की प्रगति संतोषजनक रही। किन्तु माध्यमिक 
शिक्षा के शिक्षकों के अशिक्षण, वेतन, तथा नौकरी की अवस्था में उन्नति आदि 
समस्याओं का कोई संतोषजनक हल नहीं निकला। पाठ्यक्रम में भी साहित्यिक 


शिक्ष। का हा प्रभुत्व रहा और औद्योगिक शिक्षा का समुचित प्रबन्च न हो पाया। 


कमीशन ने अंग्र जी तथा गणित विषयों को छोड़कर माध्यमिक शिक्षा के 
माध्यम के लिये मातृभाषा के प्रयोग की सिफारिश की थी। किन्तु परीक्षार्थियों 


के लिये यह वेकल्पिक था कि यदि वे चाहें तो समस्त प्रश्तपत्रों के उत्तर अंग्र जी 
'में ही लिख सकते हैं। फछुत: अंग्र जी का स्थात माध्यमिक शिक्षा में ययापूर्व 
बना रहा। 


कमीशन ने “माध्यमिक शिक्षा-परिषद्‌' की स्थापना का सुझाव देते हुए कहा 
बोर्ड में १५ से १८ तक मेम्बर हों। गेरसरकारी मेम्बरों की संख्या अधिक 


: होनी चाहिये। बोड में कम-से-कम ३ हिन्दू और ३ मुसलमान मेम्बर अवश्य 


हों। बोर्ड उन विभिन्न पाठ्यक्रमों को निर्धारित करे जो हाईस्कूल और इण्टर- 
मीडिएट कक्षाओं में पढ़ाये जायें। बोर्ड हाईस्कूल तथा इण्टरमीडियेट परीक्षाओं 


'का संचालन करे। हाईस्कूल तथा इण्टरमीडिएट कालेजों को मान्यता देने का कार्य 
भी बोर्ड ही करे। बोर्ड सरकार को माध्यमिक शिक्षा की आवश्यकताओं से परिचित 
'करे तथा सरकारी रुपये को इस क्षेत्र में उपयोगी ढंग से खर्च करने का सुझाव 


2० 0 
द। 


इन सिफारिशों की प्रतिक्रिया विभिन्न प्रान्तों में सिन्न-भिन्न रूपों में हुई। 


'सवप्रथम उत्तरत्रदेश ने इस दिशा में कदम उठाया। इलाहाबाद विश्वविद्यालय 
के का्यंभार को कम करने के लिये सन्‌ १९२१ में इस प्रान्‍्त को विधाव सभा ने 
एक अविनियभ पास किया। यह अधिनियम 'बोर्ड आँव हाईस्कूल एण्ड इण्टर- 
'मीडिएट ऐक्ट” कहलाया। अधिनियम का उद्देश्य एक परियद्‌ को स्थायना करना 
था जो इलाहाबाद विश्वविद्यालय के स्थान पर हाईस्कूल तथा इण्टरमीडिएट 
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११८ भारतीय शिक्षा का संक्षिप्त इतिहास 


शिक्षा का नियंत्रण तथा निरीक्षण कर सके । अप्रैल सन्‌ १९२२ में बोर्ड का उद्‌-- 
घाटन हुआ। इसके कुछ सदस्य चने गये और कुछ मनोनीत हुए। माध्यमिक-- 
शिक्षा-क्षेत्र में यह सर्वप्रथम बोर्ड था और इसका क्षेत्र बड़ा व्यापक था। तब से यह 
डे हाईस्कूल तथा इण्टरमीडिएट की शिक्षा का प्रबन्ध करता चला आ रहा हू । 

बाद में मध्यभारत, मध्यप्रदेश, राजपूताना, अजमे र,दिल्ली, पूना, बम्बई, त्रावनकोर,. 
हैदराबाद, मद्रास, बिहार, पश्चिमी बंगाल आदि में भी बोर्डो की स्थापना हो गई 
है और ये बोर्ड माध्यमिक शिक्षा के संचालन तथा परीक्षण की व्यवस्था कर रहे 
हैं। कुछ विद्वबिद्यालयों से सम्बन्धित माध्यमिक हशिक्षालय भी हैं जिनका. 
संचालन और परीक्षण उन विश्वविद्यालयों द्वारा ही होता है। 

सन्‌ १९२९ में साईमन कमीशन की एक उपसमिति-हर्टाग समिति ने-भार-- 
तीय शिक्षा पर अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया । माध्यमिक शिक्षा के विषय में 
समिति ने कहा कि “इसकी उन्नति संतोषजनक हुई हैं किन्तु माध्यमिक शिक्षा 
के संगठन में अनेक दोष हैं ।” समिति ने दिखाया कि माध्यमिक शिक्षा पर अब भी 
परीक्षाओं का बंड़ा प्रभत्व हैँ ॥ इस परीक्षा के बाद प्रत्येक छात्र उच्चशिक्षा की 
प्राप्ति के लिये उच्चविद्याल्यों में प्रवेश पाने का ही प्रयत्त करता है । इस दोष को. 
दूर करन के लिये समिति ने सुझाव दिया कि मिडिल स्कूलों का पाठ्यक्रम स्वतः 
पूर्ण हो और विभिन्न व्यवसायों के लिये जानेवाले बालकों की शिक्षा मिडिल 
स्कूल तक ही समाप्त हो जानी चाहिये । समिति ने स्कूलों में विभिन्न पाठ्यक्रमों 
को चाल करने का प्रस्ताव किया और कहा कि औद्योगिक एवं व्यापारिक शिक्षा 
की संस्थाओं में मिडिल परीक्षा के बाद अधिक बालकों को भेजा जाय । 

माध्यमिक शिक्षालयों के शिक्षकों के विषय में समिति ने रिपोर्ट में कहा कि 


. नौ महीनों के प्रशिक्षण में उस प्राचीन शिक्षण-प्रणाली की जड़ नहीं काटी जा सकती 


है जिसका अभ्यास विद्यार्थियों को रहता है । कम वेतन तथा नौकरी की असंतोष- 

जनक दशाओं के कारण शिक्षण-व्यवसाय में उचित प्रकार के लोग नहीं आते हैं । 
समिति ने प्रशिक्षण की अवधि बढ़ाने तथा शिक्षकों की आर्थिक दशा को सुधारने 
का प्रस्ताव किया। 


हर्टांग समिति के प्रतिवेदन के पदचात भारतीय शिक्षा के विकास की गति 


में कुछ शिथिकतता आगई। सरकारी शिक्षा-विभागों ने शिक्षा को ठोस बनाने 
तथा उसकी कुशलता बढ़ाने की आड़ में शिक्षा की प्रगति में रुकावर्टे डालीं॥ 
सन्‌ १९३१-३२ की विश्वब्यापी आर्थिक मंदी का भी प्रभाव पड़ा और शिक्षा: 


माध्यमिक शिक्षा क्‍ ११९ 


विशेष उन्नति न कर सकी । फिर भी माध्यमिक शिक्षा स्थिर गति से आगे बढ़ती 
रही । समिति की सिफारिशों तथा आथिक संकट का अधिक घातक प्रभाव ब्राथ- 


. मिक शिक्षा पर पड़ा। माध्यमिकशिक्षा-प्रसार की गति अवश्य मंद हो गई किन्तु 


फिर भी इस क्षेत्र में सरकार ने पर्याप्त ध्यान दिया और व्यय भी इस पर अधिक 
हुआ। माध्यमिक स्कूलों की संख्या सन्‌ १९३१-३२ में बृुटिश भारत में (बर्मा 
सहित) १३,७४१ थी और यह सन्‌ १९३६-३७ में १४,४१४ हो गई। इस 
काल में माध्यमिक शिक्षालयों की शिक्षा का माध्यम भी मातृभाषा हो गया। 
प्रशिक्षित अध्यापकों की संख्या में भी संतोषजनक प्रगति हुई। 

सन्‌ १९३४ में उत्तरप्रदेश सरकार ने प्रदेश में फेली हुई बेकारी की समस्या 
की जाँच-पड़ताल करने के लिये सप्र्‌ समिति की नियुक्ति की। इस समिति 
ने कारणों का विश्लेषण करते हुए कहा कि वत्तंमान शिक्षा-प्रणाली दोषपूर्ण हे । 
यह शिक्षा-प्रणाली विद्यार्थियों को केवल परीक्षाओं तथा उपाधियों के लिये तेयार 
करती है, जीवन के किसी व्यवसाय के लिये नहीं । अतः समिति ने सुझाव दिया 
कि माध्यमिक स्तर पर विभिन्न प्रकार के पाठ्यक्रमों के शिक्षण की सुविधा की 
जाये, माध्यमिक स्तर को अधिक व्यावहारिक एवं स्वत:पूर्ण बनाया जायें तथा 
विभिन्न व्यवसायों में प्रवेश करनेवालों की व्यावसाथिक आवश्यकताओं के अनुरूप 
उसे ढाला जाये। विश्वविद्यालयों में प्रवेश के हेतु साधारण पाठ्यक्रम के साथ 
टेकनिकल, व्यापारिक, औद्योगिक तथा अन्य व्यवसायसम्बन्धी पाठ्यक्रम भी 
माध्यमिक स्तर पर रखे जाये। 

समिति के मुख्य प्रस्ताव निम्नलिखित थे:-- 

१---माध्यमिक स्तर पर विभिन्न पाठ्यक्रम चाल किये जायें, इनमें केवल 
एक पाठ्यक्रम विश्वविद्यालयों में प्रवेश पाने के इच्छुक छात्रों के लिये हो । द 

२--इण्टरमीडिएट को समाप्त कर दिया जाये। माध्यमिक शिक्षालयों 
की कक्षाओं में एक कक्षा बढ़ा दी जाये | माध्यमिक शिक्षा की अवधि ६ बर्षों 
की हो जिसके ३-३ वर्षो के दो भाग रहें। प्राथमिक शिक्षा की अवधि ५ वर्ष की 


हो तथा माध्यमिक शिक्षा की जूनियर कक्षाओं के ३ वर्षों को मिलाकर ८ वर्षों 


का सामान्य पाठ्यक्रम हो। 
३--व्यावसायिक शिक्षा. का आरम्भ इस जूनियर माध्यमिक स्तर के बाद 


ही हो। 


४-विव्वविद्यालयों का डिग्री कोर्स एक साल बढ़ाकर ३ वर्ष का कर 
दिया जाये । 
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जैसा कहा जा चका है केन्द्रीय शिक्षा-सलाहकार परिषद्‌ की स्थापना 
सन्‌ १९२१ में हुई थी। किन्तु आर्थिक कारणों से यह सन्‌ १९२३ म बन्द कर 
दिया गया था। हर्टाग समिति की सिफारिशों के फलस्वरूप यह सन्‌ १०३५० म 
पुन: स्थापित किया गया। परिषद्‌ में सभी प्रान्तों के सदस्य थे। दिसम्बर 
सम्‌ १९३५ में अपनी प्रथम बैठक में परिषद्‌ ने देश की शिक्षा में क्रान्तिकारी 
परिवतेन लाने के विचार से अनेक प्रस्ताव पास किये। शिक्षा के विभिन्न स्तरों 
के संगठन में परिवर्तत का सुझाव करते हुये परिषद्‌ ने माध्यमिक शिक्षा पर 
निम्नलिखित प्रस्ताव पास किये :-- 


१--माध्यमिक शिक्षा के दो भाग कर दिये जायें--निम्न माध्यमिक 
तथा उच्चतर माध्यमिक । 


२--निम्तन माध्यमिक स्तर--..इसमें सामान्य शिक्षा का पाठ्यक्रम पर्याप्त 
तथा स्वतःपूर्ण हो । यह पाठ्यक्रम उच्चतर शिक्षा तथा विशेष व्यावसायिक शिक्षा 
के लिये लोगों को तैयार करे । ग्रामीण क्षेत्रों में बहू पाठ्यक्रम ग्रामीण आवश्यक- 
ताओं के अनुसार हो। इस स्तर पर कुछ हस्तकाय॑ (ऋद्काप& ६ए॥7४ ) 
अनिवाय कर दिया जाये। क्‍ 
३--उच्चतर माध्यमिक स्तर--इसमें वे शिक्षाहऊ॒य सम्मिलित हों जिनमे 
विभिन्न अवधि के पाठ्यक्रम रखे जायें। इनमें मुख्य निम्नलिखित हों :-- 
(अ) कला और विज्ञान में विद्यार्थियों को विश्वविद्यालय में प्रवेशयोग्य 
बनाने वाले । 
(आ) ग्रामीण क्षेत्रों के लिये अध्यापकों का प्रशिक्षण करनेवाले । 
(इ) क्रषि-प्रशिक्षणवाल्ले। 
(ई) कलर्कों का प्रशिक्षण करनेवाले । 
(उ) विभिन्न प्रबन्धकों के परामर्श से चुने गये कुछ प्राविधिक विषयों में 
प्रशिक्षण करनेवाले । 
. ४--जहाँ भिन्न-भिन्न शिक्षालय सम्भव न हों, वहाँ एक ही उच्चतर शिक्षा- 
. छय में कुछ विषयों को एकत्रित किया जा सकता है । 


. ए--निम्न माध्यमिक स्तर के अन्त में प्रथम सावंजनिक परीक्षा हो । 


६--शिक्षा की उपरोक्त पुनस्संगठन-योजना को कार्यान्वित करने के पूर्व 
सरकार को इस विषय में शिक्षा-विशेषज्ञों से परामर्श लेना उचित होगा 


ड् 
के 2.2 हे 
कल | हि ञु हु 
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परिषद्‌ के प्रस्ताव के अनुसार भारत सरकार ने सन्‌ १९३६ में इंग्लैण्ड की 
शिक्षा-परिषद्‌ से प्रार्थना की कि वह भारत में १० शिक्षा-विश्ेषज्ञों के भेजने का 
प्रबन्ध करे। किन्तु वहाँ की शिक्षा-परिषद्‌ केवल दो विज्ेषज्ञों को भेज सकी। 
ये श्री ए० एबट और श्री यच० वुड थे । इन्होंने सन्‌ १९३६-३७ में भारतीय शिक्षा 
का अध्ययन किया और मार्च सन्‌ १९३७ में अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जो 
बुड-ए बट रिपोर्ट के नाम से प्रसिद्ध है । इस प्रतिवेदन में सामान्य शिक्षा तथा व्याव- 
'सायिक और औद्योगिक शिक्षा के संगठन के सुझाव दिये गये । सामान्य शिक्षा की 


रिपोर्ट में साध्यसिक शिक्षा पर निम्नलिखित सुझाव रखे गये :--- 


१--म्रामीण मिडिल स्कूलों का पाठ्यक्रम बालकों के वातावरण से पूर्णतः 


_ सम्बन्धित हो। शिक्षा का माध्यम मातृभाषा हो । अगर अंग्रे जी पढ़ाई भी जाये 


'तो उस पर विशेष समय न दिया जाये । 

२--माध्यमिक स्तर पर शिक्षा का माध्यम यथासम्भव मातुभाषा हो। 
अंग्र जी को एक आवद्यक विषय कर दिया जाये । 

३--हस्तकलछा, कछा तथा कौशल के शिक्षण को प्रोत्साहित किया जाये । 
प्रत्येक स्कूल के पाठ्यक्रम में इन्हें स्थान दिया जाये और इनके लिये योग्य शिक्षक 
रखे जायें। शारीरिक व्यायाम तथा शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया जाये । 


४--शिक्षकों के प्रशिक्षण पर विशेष ध्याव दिया जाये तथा रिफूशर कोर्सों 
'की व्यवस्था की जाये । 


व्यावसाथिक और औद्योगिक शिक्षा पर प्रस्तुत रिपोर्ट में समस्या का पूर्ण विवे- 
'चन किया गया और विभिन्न प्रकार के व्यावसायिक तथा औद्योगिक माध्यमिक 
स्कूलों के खोलने की सिफारिश की गई। यथास्थान इनका वर्णन किया जाझेगा। 
इनकी सिफारिशों के फलस्वरूप एक नये प्रकार का औद्योगिक शिक्षालय, जिसे 
बहुउद्योगीय (209॥००४०४० ) स्कूल कहते हैं, अस्तित्व में आया। अनेक औद्यो- 
गिक, वाणिज्य तथा कृषि स्कूल भी खुले। द 

राजनीतिक उथरू-पुथल के कारण बुड-एबट रिपोर्ट की सिफारिशों को पूर्णतः 
कार्यान्वित नहीं किया जा सका। सन्‌ १९३७ में कई प्रान्तों में कांग्रेस सन्त्रिमण्डल 
बने । किन्तु वे बेसिक योजना में इतने व्यस्त थे कि माध्यमिक शिक्षा पर अधिक 
ध्यान नहीं दिया जा सका। फिर भी माध्यमिक शिक्षा में संतोषजनक प्रगति 
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में भी सुधार हुआ किन्तु व्यावसायिक एवं औद्योगिक शिक्षा म संतोषजनकः 


वृद्धि न हुई। 


सन्‌ १९३९ में द्वितीय विश्वयुद्ध आरम्भ हो गया और कांग्रेस मन्त्रि-. 
मण्डलों ने त्यागपत्र दे दिया। शिक्षा की प्रगति रुक गई। सन्‌ १९४४ में युद्ध 
में विजय का आभास पाते ही सरकार ने युद्धोत्तर विकास-योजनाएँ बनानी आरम्भ 


कर दीं। जैसा कहा जा चुका है सन्‌ १९४४ में केन्द्रीय-परामर्श-परिषद्‌ 


के प्रयत्नों से सार्जेण्ट शिक्षा-योजना प्रकाशित हुई। यह समस्त भारत के राष्ट्रीय 
शिक्षा-प्रसार की प्रथम विशद योजना थी। केन्द्रीय शिक्षा-परामर्श-परिषद्‌ ने इस 
योजना को स्वीकार कर लिया। माध्यमिक शिक्षा के विषय में योजना में निम्त- 


लिखित बातें कही गई :-- 


(--वत्तमान इण्टरमीडिएट की एक कक्षा हाईस्कूल में मिलाकर हाई- 
स्कूल की शिक्षा ६ वर्ष की कर दी जाये । इसमें ११ वर्ष से १७ वर्ष की आयु 


के विद्यार्थी-शिक्षा प्राप्त करें। 
२--जूनियर बेसिक पाठ्यक्रम समाप्त करने के पश्चात्‌ चुनाव द्वारा 


छाँटकर केवल २० प्रतिशत विद्यार्थी हाईस्कूलों में प्रवेश पायें। अन्य विद्यार्थी 


१४ वर्ष की आंयु तक चलनेवाले सीनियर बेसिक शिक्षालयों में प्रविष्ट हों। हाई- 
स्कूलों में वही विद्यार्थी आयें जो शिक्षा में विशेष रुचि दिखलायें । 


३--चेनाव के साधन बहुत सोच-विचारकर रखे जायें जिससे उचित' 
प्रकार के विद्यार्थी ही आ सकें। सीनियर बे सिक में जो विद्यार्थी योग्यता दिखलायें 


उनके प्रवेश के लिये भी हाईस्कलों में स्थान रखा जायें।... 

४--हाईस्कूछ मुख्य रूप से दो प्रकार के हों--(१) साहित्यिक, और 
(२) व्यावसायिक (7७०४४४०७ ) । दोनों का उद्देश्य विद्यार्थी को एक उत्तम 
ठोस शिक्षा देना हो तथा अ्रन्तिम कक्षाओं में उन उद्यमों की कुछ तंयारी कराई 
जाये जिसमें विद्यार्थी स्कूली शिक्षा समाप्त करके जाने को हों । 


५--प्रत्यक दशा में पाठ्यक्रम विभिन्न प्रकार का हो और उस पर विश्व-- 


विद्यालय अथवा सावंजनिक परीक्षण-संस्थाओं का अनावश्यक प्रभाव न रहे। 

... ६>-नयोग्य निर्धन विद्यार्थी भी शिक्षा पा सकें इसके लिये ५० प्रतिशत 
विद्यार्थी निःशुल्क रहें और छात्रवृत्ति आदि का भी पर्याप्त प्रबन्ध हो । 

७--योग्य शिक्षकों को आकर्षित करने के लिये सभी स्वीकृत स्कलों में 


.. चेतन केन्द्रीय शिक्षा-परामर्श परिषद द्वारा निर्धारित दर से दिया जाये। 








घर 
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८--हाईस्कूलों में प्रवेश पा जानेवाले प्रत्येक बालक को १४ वर्ष की आयु: 
तक रहना अनिवार्य होगा। द 


९-.शारीरिक शिक्षा, डाक्टरी जाँच, भोजन एवं स्वच्छता आदि कौ: 
व्यवस्था बेसिक स्तर के समान ही रहे। द 


. आश्थिक कठिनाइयों के कारण यह योजना कार्यान्वित न हो सकी। किन्तु 
सिद्धान्त रूप में यह स्वीकार करली गई और इसके अनुसार भारतीय शिक्षा का 
पु्ननिर्माण आरम्भ हो गया। सन्‌ १९४५ से आगे शिक्षा की प्रगति फिर बढ़ चली । 
सन्‌ १९४० मे केन्द्रीय शिक्षा-विभाग अलग कार्य करने रगा। १५ अगस्त 
सन्‌ १९४७ को भारत स्वतन्त्र हो गया और देद में शिक्षा का उत्साह बढ़ चला । 

सन्‌ १९३७-४७ के दशक में माध्यमिक शिक्षा का विकास साधारण रहा। 
सन्‌ १९३७-३८ में माध्यमिक स्कूलों की संख्या १३,३०५ थी और सन्‌ १९४५० 
४६ में १७,०३१ हो गई। मंद विकास का मुख्य कारण यद्ध की कठिनाइयाँ तथा 
राजनीतिक हलचलें थीं । हि क्‍ 

स्वातन्त्योत्तर काल में--सन्‌ १९४८ में-केन्द्रीय शिक्षा-परामर्श परिषद्‌ 
ने अपनी बैठक में माध्यमिक शिक्षा के प्रनन पर विचार किया। माध्यमिक 
शिक्षा के महत्त्व पर ध्यान देते हुए परिषद्‌ ने प्रस्ताव रखा कि-- 

भारत सरकार एक शिक्षा कमीशन नियक्‍त करे जो भारत में माध्य- 
मिक्र शिक्षा को वत्तंमान दशा की जाँच-पड़ताल करे और माध्यमिक शिक्षा से 
सम्बन्धित समस्याओं पर सुझाव प्रस्तुत करे। 

इस प्रस्ताव के समर्थन पर भारत सरकार ने अपने तत्कालीन शिक्षा-: 
सलाहकार डॉ० ताराचन्द की अध्यक्षता में एक समिति की नियक्ति कर दी। 
इस समिति ने माध्यमिक शिक्षा पर कुछ महत्त्वपूर्ण प्रस्ताव किये । इन प्रस्तावों 
पर केन्द्रीय शिक्षा-परामर्श परिषद्‌ ने सन्‌ १९४९ में अपनी इलाहाबाद की बठक 
में विचार किया। परिषद्‌ ने ते किया कि डॉ० ताराचन्द समिति के प्रतिवेदन 
के कुछ निष्कर्षों की जाँच तथा माध्यमिक शिक्षा के उद्देश्य, लक्ष्य तथा तात्पये 
एवं संगठन की स्पष्ट करने के लिये एक माध्यमिकशिक्षा-कमीशन की नियुक्ति 
के लिये भारत सरकार से प्राथना की जाये। डॉ० ताराचन्द समिति की मख्य 
सिफाररशें निम्न थीं--- 

प्राथमिक तथा माध्यमिक शिक्षा का अवधि-काल १२ वषे का हो । इसमें 
५ वर्ष जनियर बे सिक, ३ वर्ष सीनियर बे सिक तथा ४ वर्ष उच्चतर माध्यमिक का; 
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'पाठ्यक्रम हो। इस सम्पूर्ण पाठ्यक्रम को समाप्त कर ही विद्यार्थी विश्वविद्यालयों 
में प्रवेश पायें। सीनियर बेसिक स्तर की सभी कक्षाओं में राष्ट्रभापा हिन्दी 
अनिवार्य कर दी जाये और उच्चतर माध्यमिक स्तर पर बेकल्पिक हो सकती 
हैं। अंग्रेजी, सीनियर बेसिक कक्षाओं में बेकल्पिक रहे किन्तु पुर्व-उच्चतर तथा 
उच्चतर माध्यमिक कक्षाओं में तब तक अनिवार्य रहे जब तक कि विश्वविद्यालयों 
में शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी रहे । अंग्रेजी माध्यम समाप्त हो जाने पर राष्ट्र- 
भाषा अंग्रेजी का स्थान ले छे। साधारण तया उच्चतर माध्यमिक्र शिक्षालय 
'बहुमुखी हों किन्तु स्थानीय आवश्यकतानुसार एकमुखी भी हो सकते हूँ। माध्य- 
'मिक शिक्षा के उपरान्त एक सावंजनिक परीक्षा हो। विश्वविद्यालय अपने प्रवेश 
के लिये अलग नियम बना सकते हैं। माध्यमिक शिक्षालयों के शिक्षकों के वेतन- 
क्रम एवं नौकरी की अवस्था केन्द्रीय शिक्षा-परामर्श परिषद्‌ के प्रस्तावों के अनुसार 
हो। योग्य विद्याथियों को आ्थिक सहायता दी जाये । विद्यार्थियों के सामाजिक 
जीवन को ऊँचा बनाने के लिये शिक्षालयों में बालचर संस्था सरीखी संस्थाओं को 
प्रोत्साहित किया जाये । माध्यमिकशिक्षा-सम्बन्धी समस्याओं पर शिक्षा- 
अधिकारियों को परामशं देने के छिये एक प्रान्तीय बोर्ड की स्थापना की जाये । 
इसी बीच में, भारत सरकार ने सन्‌ १९४८ में केन्द्रीय शिक्षा-परामशे- 
'परिषद्‌ तथा अन्तविश्वविद्यालय परिषद्‌ की सिफारिशों के फलस्वरूप एक विश्व- 
विद्यालय कमीशन की नियुक्ति डॉ ० सर्वपल्ली राधाकृष्णन की अध्यक्षता में की। 
अगस्त नन्‌ १९४९ में इस कमीशन ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। उच्च- 
शिक्षा के सम्बन्ध में कमीशन ने माध्यमिक शिक्षा का भी विश्लेषण किया और 
'उस पर कुछ सुझाव दिये। कमीशन ने कहा कि हमारी माध्यमिक शिक्षा, 
शिक्षा-क्षेत्र की सबसे कमजोर कड़ी हू और उसका शीघ्र सुधार होना आवदश्यक है । 


'कमीदन ने इण्टरमीडिएट कालेजों को बनाये रखने और उनके स्तर को ऊँचा _ 


उठाने का प्रस्ताव क्रिया । कमीशन की राय में विश्वविद्यालयों में प्रवेश इण्टर- 
मीडिएट परीक्षा पास करने के पश्चात्‌ ही होना चाहिये | कमीशन ने माध्यमिक 
शिक्षा के अध्यापकों तथा परीक्षण आदि के सुधार पर भी जोर दिया । 


./ सन्‌ १९५०१ में केन्द्रीय शिक्षा-परामश परिषद्‌ न माध्यमिक शिक्षा के लिये 
'एक कमीशन नियुक्‍त करने के अपने प्रस्ताव को पुनः दोहराया | इसलिये सरकार 
ने सितम्बर नन्‌ १९५२ मे डॉ० लक्ष्मणस्वामी मुदलियार की अध्यक्षत, में एक 
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माध्यमिक शिक्षा १२५ 


माध्यमिक शिक्षा कमीशन को नियुक्ति की । साध्यसिक शिक्षा पर यह प्रथम” 
शिक्षा कमीशन था अतः इसके विषय में विस्तृत वर्णन अपेक्षित है। 

कमीशन की जाँच के विषय निम्नलिखित थे:--- 

(अ) भारत में माध्यमिक शिक्षा की वत्तंमान अवस्था की सभी दृष्टिकोणों' 
से जाँच करना और उसकी रिपोट देना। 

(आ) इसके पुनस्संगठन एवं सुधार के लिये विशेषतः निम्नांकित के. 
सम्बन्ध में सुझाव देना:-- द द 

(7) माध्यमिक शिक्षा के उद्देश्य, संगठन और विषय-वस्तु। 

(7४) प्राथमिक, बेसिक तथा उच्चशिक्षा से इसका सम्बन्ध । 

(77) विभिन्न प्रकार के माध्यमिक शिक्षालयों का पारस्परिक सम्बन्ध | 

(४9) तत्सम्बन्धी अन्य समस्यायें। । 

६ अक्टूबर सन्‌ १९५२ को शिक्षा-मन्त्री माननीय मौलाना आजाद ने इस 
कमीशन का उद्घाटन नई दिल्‍ली में किया। छीघ्र ही कमीशन अपने कार्य में व्यस्त 
हो गया । अगस्त सन्‌ १९५३ को कमीशन ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया। 
रिपोर्ट में माध्यमिक शिक्षा के इतिहास, संगठन, दोष आदि अनेक बातों का 
पूर्ण विवेचन किया गया है । उसके कुछ प्रमुख प्रस्ताव निम्नलिखित हैं :-- 

१--वत्तमान शिक्षा में उपस्थित दोषों का निराकरण आवश्यक है। ये 
दोष मुख्यतः: ये हैं:--- 

(अ) हमारे स्कूलों की शिक्षा जीवन से असम्बद्ध है। 

(आ) यह शिक्षा संकुचित तथा एकांगी है और विद्यार्थी के सम्पूर्ण व्यक्तित्व 

को शिक्षित करने में असमर्थ है । 

(इ) अभी हाल तक अंग्रेजी माध्यमिक शिक्षा का माध्यम और एक अनि- 

..वाय॑ विषय रही है अतः अन्य महत्त्वपूर्ण विषयों पर उचित ध्यान 
नहीं दिया गया हैं। पल 
_(ई) प्रयुक्त शिक्षण-प्रणाली विद्यार्थियों में विचार-स्वातन्त्र्य और स्वेच्छा 
से कार्यारम्भ की प्रवृत्ति का विकास नहीं कर पाती है। 

(उ) कक्षाओं में विद्यार्थियों की संख्या अधिक रहने के कारण अध्यापक 
और शिष्य का व्यक्तिगत सम्पक नहीं रह पाता; अतः चरित्र एवं 
अनुशासन की शिक्षा ठीक प्रकार नहीं हो पाती । द 

(ऊ) परीक्षा-प्रणाली का अत्यधिक प्रभुत्व माध्यमिक शिक्षा पर अत्यन्त 
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घातक सिद्ध हुआ है। इसने शिक्षक, पाठ्यक्रम, शिक्षण- णाली 
सभी को दोषपूर्ण बना रखा हूं । 
चाहिये--- 

(अ) विद्यार्थियों में एक प्रजातस्त्री राज्य की सुयोग्य नागरिकता का विकास 
करना, उनमें सामाजिक, आथिक तथा राजनीतिक क्षेत्रों में स्वतन्त्र 
रूप से सोचने तथा कार्य करने की क्षमता उत्पन्न करना, जिससे वे 
समाज के कल्याणकारी अंग बन सकें । 

(आ) विद्यार्थियों की व्यावसायिक एवं उत्पादक क्षमता को विकसित 

करना | 

(इ) विद्याथियों की शारीरिक, मानसिक, सामाजिक एवं भावात्मक 
शक्तियों का अभिवर्द्धन करते हुए उनके व्यक्तित्व के पूर्ण विकास में 
सहायता करना । 

(ई) विद्यार्थियों में अनुशासन एवं पथप्रदर्शन की शक्ति विकसित करना 
अर्थात्‌ ऐसे व्यक्ति उत्पन्न करना जो सामाजिक, राजनीतिक, 
औद्योगिक तथा सांस्कृतिक क्षेत्रों में पथप्रदर्शन का उत्तरदायित्व 


संभाल सकें । द 
३--माध्यमिक दिक्षा का पुनस्संगठन निम्नलिखित रूप में करना 


“चाहिये:--- | द 

(अ) माध्यमिक शिक्षा का आरम्भ चार अथवा पाँच वर्ष की प्राथमिक 
अथवा जूनियर बेसिक शिक्षा के पश्चात्‌ होना चाहिये । इसके दो भाग 
हों--प्रथम तीन वर्ष का मिडिल, अथवा सीनियर बेसिक अथवा 
जूनियर माध्यमिक स्तर और अन्तिम चार वर्ष का उच्चतर 
माध्यमिक स्तर । द 

(आ) उच्चतर माध्यमिक के चार वर्ष के पाठ्यक्रम में एक वर्ष इण्टरमीडिएट 
का भी सम्मिलित हो और उच्चतर माध्यमिक स्तर वत्तमान इण्टर- 
मीडिएट का स्थान ले ले। विश्वविद्यालयों का डिग्रीकोर्स -तीन 
वष का कर दिया जाये । द 

(इ) उच्चतर माध्यमिक शिक्षा की समाप्ति के पश्चात्‌ किसी भी व्याव- 

..._ सायिक (77० %४४०४७) ) शिक्षण में प्रवेश दिया जा सके। हा" 
(ई) विभिन्न उद्देश्य, रुचि तथा योग्यता के विद्यार्थियों के लिये, जहाँ 
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सम्भव हो, बहुमुली पाठ्यक्रमवाले बहुद्देशीय (४घ४४-७घा-9०8०) 
द शिक्षालय खोले जायें । 
. (उ) बहुमुःत शिक्षालयों में सफलता-प्राप्त विद्यार्थियों के लिये बहुद्योगीय _ 
(पालिटेकनिक ) अथवा औद्योगिक (टेकनोलॉजिकल ) संस्थाओं 
.. में वशेष उच्च-शिक्षा का प्रबन्ध हो। हु 
. (ऊ) सभी राज्य अपने ग्रामीण स्कूलों में कृषिशिक्षा, वृक्षविज्ञान, पशु- 
विज्ञान और कुटीरोद्ोगों के शिक्षण का विशेष प्रबन्ध करें। 
(ए) अधिक संख्या में विभिन्न प्रकार के औद्योगिक शिक्षालय (प७०मां- 
८७] 80॥008 ) खोले जायें। 
(ऐ ) पब्लिक स्कूल तथा सावास विद्यालय (छ८०छंत०7४्नं# 807008 ) 
बनाये रखे जायें । द 
(ओ) लड़कियों के और सहशिक्षावाले स्कूलों में लड़कियों के लिये गृह- 
विज्ञान के शिक्षण की सुविधा प्रदान की जाये । 
४--भाषाध्ययनं के विषय में निम्नलिखित नीति बरती जाये:--- 
(अर) माध्यमिकशिक्षा-स्तर पर मातृभाषा अथवा स्थानीय भाषा शिक्षा का 


माध्यम हो | मिडिल स्कूल स्तर पर प्रत्येक बालक को क्रम-से-कम दो भाषायें 
'पढ़ाई जायें। अंग्रेजी और हिन्दी का. आरम्भ जूनियर बेसिक स्तर के अन्त में 
“विभिन्न वर्षों में होना चाहिये | उच्चतर स्तर पर भी कम-से-क्रम दो भाषायें 


पढ़ाई जायें जिनमें एक मातृ भाषा अथवा स्थानीय भाषा हो। 
(०५) विभिन्न स्तरों पर पाठ्यक्रम निम्नलिखित रहे:-- । 
(अ) माध्यमिक मिडिल स्तर पर पाठ्यक्रम में निम्न विषय सम्मिलित 


“क्रिये जाये--- 


(१) भाषायें, (२) सामाजिक ज्ञान, (३) सामान्य विज्ञान, (४) गणित, 

(५) कला एवं संगीत, (६) क्राफ्ट, (७) शारीरिक शिक्षा। 

(ब) उच्चतर माध्यमिक स्तर पर बहुमुखी पाठयक्रम रखे जायें। इनमें 
'अनिवाये विषय भाषायें,सामान्य विज्ञान,सामाजिक ज्ञान तथा क्राफ्ट रहें। बहुमुखी _ 
'पाठ्यक्रम में निम्न सात समूह हों:--(१) सामाजिक अध्ययन, (२) विज्ञान, 

(३) औद्योगिक विषय, (४) वाणिज्य, (५) कृषि, (६) ललितकला, और 
(७) गृहविज्ञान। बहुमुखी पाठ्यक्रम उच्चतर स्तर के द्वितीय वर्ष से. आरम्भ 


'किये जायें । 
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६--पाठयपुस्तकों के चुनाव के विषय में निम्नलिखित व्यवस्था रहे :-- 

(अ) पाठ्यपुस्तफें चुनने का काम एक स्वतन्त्र, शक्तिशाली समिति को सौंप 
दिया जाये | समिति अभीष्ट पुस्तकों का माप-दंड का स्पष्टत: निर्णय 
कर ले। 

(आ) एक विषय के लिये एक ही नहीं वरन्‌ कई पुस्तकें रखी जायें । 

(इ) निर्धारित पाठ्य-पुस्तकों को प्रायः परिवर्तन करते रहने की प्रवृत्ति 
को रोका जाये । 

७--शिक्षण-पद्धति का निर्णय करने में निम्नलिखित विचार सम्मुख रखे 

जाये :-- 

(अ) शिक्षण-पद्धति का उद्देश्य केवल ज्ञान प्रदान करना न हो वरन्‌ विद्या- 
थियों में वांछनीय गुण, स्वभाव तथा अभिरुचि विकसित करना 
भीहो। 

(आ) विशेष रूप से उसका उद्देश्य बालकों में कार्य के प्रति प्रेम तथा उसे 
कुशलतापूर्वक ईमानदारी के साथ और पूर्णरूपेण करने की अभिलाषा 
विकसित करने का हो । 

(इ) सोह श्य, ठोस एवं वास्तविक परिस्थितियों एवं क्रियात्मक सिद्धान्तों 
द्वारा शिक्षा दी जाये। 

(ई) प्रत्येक विषय के शिक्षण में स्पष्ट मनन करने तथा वाणी एवं छेखनी 
द्वारा भावाभिव्यंजन करने की स्पष्टता पर जोर दिया जाये। 

(उ) स्वाध्याय की प्रवृत्ति को उत्तेजित किया जाये । 

(ऊ) व्यक्तिगत विशेषताओं पर ध्यान देते हुए शिक्षण विद्यार्थियों की योग्यता 
के अनुसार किया जाये । 

(ए) प्रत्येक शिक्षालय में पुस्तकालयों का पर्याप्त प्रबन्ध किया जाये। 

८--चरित्र-निर्माण की दिक्षा के लिए इन सुझावों को क्ियान्वित 


किया जाये :- 
(अ) चरित्रनिर्माण की शिक्षा को प्रत्येक अध्यापक का उत्तरदायित्व समझा 


जावे और सकल के प्रत्येक कायक्रम में इस शिक्षा के लिये अवसर 
दिये जायें। 
(आ) अध्यापक और शिष्य का व्यक्तिगत सम्पक मजबूत किया जाये। 
विद्याथियों को स्वशासन का अवसर प्रदान किया जाये । 
.. (इ) सामूहिक खेलों तथा अन्य पाठदयान्तर कार्यों को अधिक महत्त्व दिया 
जाये । द 
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(ई) अभिभावकों एवं प्रबन्धकों की आज्ञा लेकर स्कूल समय के अतिरिक्त 


. समय में किसी विशेष धर्म के बालकों को धामिक एवं नृतिक शिक्षा 
दे सके। 


(उ) स्काउटिंग, एन. सी. सी., प्राथमिक चिकित्सा तथा अन्य पाठ्य- 

 सहगामिनी प्रवृत्तियों को स्कलों में उचित प्रोत्साहन मिलना चाहिये 

और सभी अध्यापकों को कुछ निश्चित समय इसमें देना चाहिये। 

(९) वशिक्षोपरान्त विद्यार्थी किन-किन व्यवसायों में जा सकते हैं इस बात 

का शिक्षा-अधिकारियों को विशेष ध्यान रखना चाहिये | इसके मार्ग-प्रदर्शन के 

लिये पथ-प्रदर्शनाधिकारी ( 6घंंत&00०० 0#००४8 ) और व्यवसाय-निर्देशक 

(0876०० श७४४८०४ ) प्रशिक्षित किये जायें। चलचित्रों द्वारा भी बालकों को 

व्यवसायों के विषय में ज्ञान कराना चाहिये और उनके स्थानों पर ले जाकर 
वास्तविक कार्यप्रणाली का भी अध्ययन कराना चाहिये। 

(१०) प्रत्येक राज्य में विद्यार्थियों के स्वास्थ्य-सुधार पर ध्यान दिया जाये । 
उनके स्वास्थ्य की जाँच-पड़ताल तथा चिकित्सा आदि का एक विभाग होना 
चाहिये | कुछ अध्यापकों को भी प्राथमिक चिकित्सा का प्रशिक्षण दिया जाये । 
छात्रावासों आदि म॑ पौष्टिक भोजन की व्यवस्था हो और स्वच्छता आदि पर 
ध्यान दिया जाय । 

(११) विभिन्न प्रकार की शारीरिक शिक्षा दी जाये। अध्यापक भी इसमे 
भाग लें। उन्हें स्वास्थ्य-सम्बन्धी सब प्रकार की शिक्षा इसमें दी जाये । शारीरिक 
शिक्षा के अध्यापकों को प्रशिक्षण की अधिक सुविधायें प्रदान की जायें। द 

(१२) वाह परीक्षाओं की संख्या कम कर दी जाये। माध्यमिक 
पाठ्यक्रम समाप्त होने पर केवल एक ही सार्वजनिक परीक्षा हो। परीक्षा 


में नवीन परीक्षण-प्रणाली के प्रश्नों का समावेश किया जाये। स्कूलों में विद्यार्थियों 


की उल्नयतिविषयक रेकार्ड रखे जायें। परीक्षा-फल में आन्तरिक परीक्षाएँ, स्कूल 

रेकार्ड तथा सालभर किये गये कार्य पर भी विचार किया जाये। प्रमाण पत्र 

में भी स्कूल परीक्षा. आदि का सारांश दिया जाये। पूरक परीक्षाएँ भी हों। 
(१३) अध्यापकों के चुनाव और नियुक्ति का उचित ढंग होना चाहिये। 


प्रत्येक मैरसरकारी संस्था में एक चनाव-समिति होनी चाहिये जिसका अध्यक्ष संस्था 


का प्रधानाध्यापक हो। माध्यमिक शिक्षा के अध्यापक ग्रेजुएट तथा प्रशिक्षित 
हों। उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में अधिस्नातक (एम० ए० ) अध्यापक हों | 
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अध्यापकों को उचित वेतन-क्रम, पेंशन, प्राविडेण्ट फण्ड तथा इन्शोरेन्स आदि दिया 
जाये । उनके बच्चों को स्कूल में निःशल्क शिक्षा दी जाये । अध्यापकों को निवास- 
गृह, स्वास्थ्य, चिकित्सा, श्रमण, तथा अध्ययन आदि की सुविधायें प्रदान की 
जायें। 

.. (१४) शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिये केवल दो प्रकार की संस्थायें हों:-- 
(१) उच्चतर माध्यमिक उत्तीर्ण करके आनेंवालों के छिये दो वर्ष का 
प्रशिक्षण पाठ्यक्रम, ( २) स्नातदों दे लिये प्रथमतः एक वर्ष का तथा बाद में बढ़ा- 
कर दो वर्ष का पाठ्यक्रम । प्रथम प्रकार के शिक्षाऊ॒य एक अलग बोड के अधीन 
हों तथा द्वितीय प्रकार के विश्वविद्यालयों से सम्बन्धित हों । प्रशिक्षण-विद्यालयों 
में रिफ्र शर कोर्सो तथा विशेष विषयों के पाठ्यक्रम आदि की व्यवस्था की जाये । 
प्रशिक्षणकाल में छात्राध्यापकों को वजीफा दिया जाये और उनका प्रशिक्षण 

निःशुल्क हो। उनके लिये पर्याप्त छात्रावासों का प्रवन्ध हो। 

(१५) प्रशासन को अधिक कार्यक्षम बनाया जाये। माध्यमिक शिक्षा का 
एक बोड हो जिसमे २५ सदस्य से अधिक ने हों और शिक्षा-संचालक इसका 

व्यक्ष हो। यह बोड माध्यमिक-शिक्षा-सम्बन्धी मामलों को ते करे और उसकी 
नीति को निर्धारित करे। अध्यापक प्रशिक्षण का भी एक बोड हो । द 

(१६) स्कूलों में निरीक्षण की पर्याप्त व्यवस्था होनी चाहिये। निरीक्षक 
अध्यापकों को सुझाव दे और उनका मार्ग-प्रदर्शन करें । विशेष विपयों के लिये 
दक्ष निरीक्षकों की नियुक्ति हो। निरीक्षकों की सहायता के लिये योग्य स्टाफ 
की व्यवस्था होनी चाहिये । द 

(१७) स्कूलों को मान्यता प्रदान करते समय इस बात पर ध्यान दिया जाये 
कि वे भविष्य में उचित रूप से तथा उचित मापदण्ड पर कार्य कर सकेंगे। स्कलों 
के प्रबन्धक बोर्ड रजिस्टर्ड हों। बोड शिक्षालय के संचालन के लिये निश्चित 
नियम निर्धारित करले। शिक्षा विभाग द्वारा ये नियम स्वीकृत करा लिये जाये । 
शिक्षालयों में जातीय भंद न हो। 

(१८) माध्यमिक शिक्षालय ग्रामीण क्षेत्रों में केन्द्रीय स्थानों पर होने 
चाहिये और शहरों में भीड़-भाड़ से अलग। स्कूलों के साथ क्रीड़ाक्षेत्र भी हों। 
स्कूल-भवन आधनिक ढंग के, हवादार तथा स्वच्छ हों। किसी कक्षा में ४० विद्या- 
थियों से अधिक न हों। स्कूलों में ५०० से ७५० तक विद्यार्थी हों। आध्रनिक _ 
ढंग के फर्नीचर आदि से स्कूल सुसज्जित हों । पी 
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(१९) स्कूलों के कार्य-कालछ के निश्चित करने में प्रधानाध्यापक को पर्याप्त 
स्वतन्त्रता हो ताकि स्थानीय आवश्यकताओं का ध्यान रखा जा सके। नियमानु- 
सार साधारणतः कार्य-दिवस वर्ष में २०० से कम न हों। सप्ताह में ३५ घंटे 


कम-से-कम काम हो और प्रत्येक अन्तर ४५ मिनट का हो। ग्रीष्मावकाश दो 
_भाह का तथा बीच में दो छुट्टियाँ १०-१० या १५-१५ दिन की हों। 


(२०) माध्यमिक शिक्षा के लिये पर्याप्त धन की व्यवस्था विभिन्न साधनों 


. से की जाये तथा केन्द्रीय एवं राज्य सरकार दोनों ही इसमें सहयोग करें । 


इस विवेचन से स्पष्ट है कि कमीशन ने माध्यमिक शिक्षा पर विस्तृत एवं सर्वा- 
गीण प्रतिवेदन प्रस्तुत किया था । रिपोर्ट के अध्ययन से ज्ञात होता है कि मुख्य 
'बल सुधार पर ही दिया गया। कोई क्रान्तिकारी मौलिक योजना प्रस्तुत नहीं की 
गईं। माध्यमिक शिक्षा के वत्तंमान स्वरूप में उपस्थित अनेक समस्याओं का 
समाधान इन प्रस्तावों द्वारा नहीं होता है। फिर भी रिपोर्ट सुधार की दिल्ला 
में एक अत्यन्त महत्त्वपूर्ण कदम है । 

इधर सन्‌ १९४७ ई० में स्वतन्त्रता-प्राप्ति के बाद भारत में माध्यमिक 
'शिक्षा में पर्याप्त विकास हुआ है। शहरों, गाँवों और पिछड़े हुए इलाकों में भी 
माध्यमिक शिक्षालयों की संख्या बढ़ी हे और विद्यार्थियों की संख्या तो दुगनी हो 
गई है । शिक्षा का माध्यम माध्यमिक स्तर पर प्रायः सभी प्रान्तों में मातृभाषा 
(हो गयी है। पाठ्यक्रम को भी बहुमुखी बनाने का प्रयत्न किया गया है। माध्य- 
इमक शिक्षा की उन्नति के लिये केन्द्रीय तथा राज्य सरकारें दोनों ही प्रयत्तशील 
हैं। केन्द्रीय शिक्षा-पराम्श परिषद्‌ द्वारा स्वीकृत प्रस्तावों के आधार पर दिल्ली 
राज्य ने अपने यहाँ उच्चतर माध्यमिक-शिक्षा-योजना को लागू कर दिया है। 


डुण्टर की ११वीं कक्षा माध्यमिक स्कूलों में जोड़ दी गई हँँ। माध्यमिक शिक्षा - 


६टीं से ११वीं कक्षा तक ६ वर्ष की अवधि की कर दी गई है । यह शिक्षा ५ वर्ष की - 


प्राथमिक अथवा बेसिक शिक्षा के उपरान्त आरम्भ होती है। सन्‌ १९४८ में. 

उत्तरप्रदेश ने भी इस योजना को अपनाया और इस दिशा में परीक्षण आरम्भ कर 

“दिया। कुछ स्कूलों में ११वीं कक्षा खल गई। सभी हाईस्कलों को उच्चतर 

माध्यमिक (हायर सेकेण्डरी) का नाम दे दिया गया और उनके प्रधान को हेंड- 
_ आस्टर के स्थान पर प्रिन्सीपल का नाम दिया गया। किन्तु अभी तक उत्तरप्रदेश 
में यह योजना पूर्णरूपेण लागू नहीं हो पाई है । 


माध्यमिक-शिक्षा-कमीशन की रिपोर्ट निकलने पर केन्द्रीय शिक्षा-परामरश 


' परिषद्‌ ने कमीशन की सिफारिशों पर विचार करने के लिये एक विशेषज्ञ 
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समिति नियुक्त कर दी। समिति ने कमीशन की प्रायः सभी सिफारिशों को मान 
लिया और सम्मिलित राय दी कि बेसिक शिक्षा पाठ्यक्रम ८ वर्ष का हो, माध्य- 
मिक शिक्षा पाठ्यक्रम ४ वर्ष का तथा डिग्री पाठ्यक्रम ३ वर्ष का। समिति ने 
बहुउद्देशीय पाठ्यक्रम की महत्ता स्वीकार करते हुये सुझाव दिया कि अधिकांश 
माध्यमिक शिक्षालयों को क्रमशः बहुउद्देशीय स्कूलों में परिवर्तित कर दिया जाये । 

फरवरी १९५४ में केन्द्रीय शिक्षा-परामर्श परिषद्‌ ने इस विशेषज्ञ समिति 
की रिपोर्ट पर विचार किया। शिक्षामन्त्री मौलाना आजाद ने उनमें से निम्न--. 
लिखित बातों को स्वीकार कर लिया:-- 


(१) भारत की राष्ट्रीय शिक्षा का आधार प्राथमिक स्तर पर बेसिक शिक्षा 
है अतः माध्यमिक शिक्षा को इस प्रकार का बनाया जाये कि बेसिक पाठ्यक्रम को 
आगे चलकर पूरा बनाने में माध्यमिक शिक्षा योग दे सके और देश के लिये 
सुयोग्य नागरिक उत्पन्न कर सके। फलत:ः माध्यमिक शिक्षा में भी किसी क्राफ्ट 
का होना उचित हैं । 

(२) माध्यमिक शिक्षा अधिकांश विद्यार्थियों के लिये एक स्वतःपूर्ण शिक्षा 
हो। 


(३) माध्यमिक शिक्षा में विभिन्न प्रकार के पाठ्यक्रम हों ताकि विभिन्न 
रुचियों के विद्यार्थियों की आवश्यकतायें पूरी हो सकें। 


केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकारों को भी इस दिशा में प्रोत्साहित किया। 
राज्य सरकारें भी अपने क्षेत्र में पहले से सतक॑ थीं। उत्तरप्रदेश में भी माध्यमिक 
शिक्षा पुनस्संगठन समिति” की नियुक्ति आचार्य नरेन्द्रदेव की अध्यक्षता में मार्च 
९५२ में हुई थी और मई १९५३ में समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी थी 
इसका विस्तृत वर्णन आगे किया जायेगा। इसी प्रकार अन्य राज्य भी शिक्षा की 
उन्नति के लिय जागरूक थे। केन्द्र और राज्य-सरकारों के सहयोग से अनेक 
शिक्षा-योजनाएँ आरम्भ हो गई हैं। इन योजनाओं को प्रथम पंचवर्षीय योजना 


_ के अंतिम वर्षों में भी स्थान दिया गया है। योजना में भारत में ५०० बहु-उद्देशीय 


माध्यमिक स्कूलों को खोलने का तथा अन्यों को बहु-धंधी बनाने का सुझाव है। 


_ अनेक पोलिटेकनिक तथा औद्योगिक शिक्षालय भी खोले जायेंगे । प्रत्येक माध्य- 
मिक शिक्षालय में सामान्य विज्ञान पढ़ाने की व्यवस्था पर भी जोर दिया गया है । 


पुस्तकालय, हस्तकला तथा साज-सज्जा के निमित्त भी विशेष अनुदान की योजना: 


..._ रखी गई है। 
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केन्द्रीय शिक्षा-परामर्श परिषद्‌ का २२वाँ अधिवेशन १२-१३-१४ जनवरी 


५ + कई १९५५ को दिल्‍ली में हुआ। इस अधिवेशन में परिषद्‌ ने निम्नलिखित प्रस्ताव 
«..... - पास किये:-- 
हर .. * :: (अ) विश्वविद्यालयों का प्रथम डिग्री कोर्स ३ वर्ष का हो और १७ वर्ष की 
क् . आयु विश्वविद्यालय प्रवेश के लिये न्यूनतम आयु मानी जाये । 

हम (आ) माध्यमिक शिक्षा की समाप्ति १७ वर्ष की आयू पर हो और यह एक 


 *'स्वतन्त्रस्तर के रूप में बालकों को जीवन के लिये तैयार करे। साथ ही यह एक 


ऐसा स्तर हो जो विद्यार्थियों को ३-वर्षीय डिग्री पाठ्यक्रम से लाभ उठाने योग्य 
बना दे।. 


(इ) भारत सरकार से प्रार्थना की जाये कि वह एक समिति नियुक्त करके 
माध्यमिक शिक्षा के लिये एक स्वत:पूर्ण पाठ्यक्रम निर्धारित कराये ताकि उपर्युक्त 
“उद्देश्य की पत्ति हो सके। 

(६) माध्यमिक शिक्षा की अन्तिम कक्षा को ११वीं कक्षा कहा जाये और 
'कम-से-कम १० वर्ष की स्कूल शिक्षा के उपरान्त विद्यार्थी उसमें पहुँचे | स्कूल शिक्षा 
'की वास्तविक अवधि विभिन्न राज्य सरकारें ते करें। 

(उ) इन प्रस्तावों को कार्यान्वित करने के लिये केन्द्र तथा राज्य सरकारें 
'उदारतापूर्वक व्यय का प्रबन्ध करें; अतः बोड प्रार्थना करता हें कि केन्द्र तथा 
“राज्य सरकारें एवं आयोजन आयोग-ह्वितीय पंचवर्षीय योजना में इन 
प्रस्तावों को कार्यान्वित करने के लिये आवश्यक व्यय की सुविधा प्रदान करें। 

भारत सरकार ने इन प्रस्तावों को स्वीकार कर लिया है । इनके अनुसार 
'भविष्य में शिक्षा का ढाँचा साधारणतया इस प्रकार का होगा-- 

(१) आठ वर्ष की अवधि का बेसिक पाठ्यक्रम--इसमें प्रायः ६ वर्ष से १४ 
वर्ष की आय्‌ तक की शिक्षा का समावेश होगा । इसके अन्तिम वर्ष में विद्यार्थियों 
की रुचि और योग्यता का पता लगाया जा सकेगा। 

(२) तीन वर्ष की अवधि का माध्यमिक शिक्षा पाठ्यक्रम जिसमें विभिन्न 
बहुमुखी पाठ्यक्रम की व्यवस्था होगी। इसमें १४ वर्ष से १७ वर्ष की आयु के 
हक विद्यार्थी होंगे । 
कूघ '....... (३) माध्यमिक स्तर के उपरान्त विश्वविद्यालयों में प्रथम डिग्री कोर्स 
'तीन वर्ष का होगा। 
पा माध्यमिक शिक्षा-कमीशन ने माध्यमिक शिक्षा की अवधि को अनिर्णीत 

' काता जोड़ दिया था। बोर्ड ने अनेक समित्तियों के प्रस्तावों का विचार करते हुये तथा 
० , . ... अहुत सोच-समझकर भविष्य का यह ढाँचा निश्चित किया हे अतः माध्यमिक 
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शिक्षा-कमीशन के प्रस्तावों से कुछ अन्तर आ गया हैं। माध्यमिक शिक्षा में एक 
वर्ष और जड़ जाने से माध्यमिक शिक्षा की क्षमता बढ़ जायेगी । उधर विश्व- 


विद्यालयों म॑ भी भीड़ का प्रवेश कम हो जायेगा तथा इण्टरमीडिएट का स्तर 


समाप्त हो जायेगा। बहु-उद्दशीय शिक्षालयों की स्थापना पर विशेष ध्यान दिया 


जा रहा हैं अतः माध्यमिक शिक्षा केवछ विद्वविद्यालय प्रवेश की सीढ़ी न होकर 
विद्याथियों को जीवन मे प्रवेश के लिये तयार करेगी। 


किन्तु यह संक्रमण काल हं। परिवर्तेन एक दिन में ही सम्भव नहीं है अतः 


इस समय भी माध्यमिक शिक्षा को अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है । 
ये समस्‍यायें उद्देश्य, पाठ्यक्रम, संगठन, साधन, परीक्षण एवं शिक्षक आदि 


सम्बन्धी हैं, माध्यमिक-शिक्षा-आयोग तथा अन्य समितियों ने इन समस्याओं 
का विद्वद विवेचन किया है और उनके दोषों का निराकरण करने के सुझाव रखे 
हैं, किन्तु गत सौ वर्षों से माध्यमिक शिक्षा का जो ढाँचा चल रहा है और इ 

जो कमियाँ हैँ उतमें आवश्यक परिवर्तन नहीं हुआ है। इसके लिये सतत 
प्रयत्त और अत्यधिक व्यय की आवश्यकता है। देश की जन-संख्या के अनुपात 


से अभी माध्यमिक शिक्षा का विकास बहुत कम हैं । आशा है नवीन योजनाओं 


के परिणामस्वरूप इस दिशा में कुछ संतोषजनक प्रगति हो सकेगी । 


भारत सरकार इधर स्वतन्त्रता-प्राप्ति के बाद एक अखिलभारतीय माध्य- 
मिक शिक्षा परिषद्‌ की नियुक्ति की आवश्यकता अनुभव कर रही थी। कई 
समितियों तथा कमीशनों ने भी इस प्रकार की परिषद्‌ की स्थापना का समर्थन 
किया था। इसलिये अभी सितम्बर १९५५ में भारत सरकार ने माध्यमिक 
शिक्षा के लिये २२ सदस्यों की एक अखिलभारतीय परिषद्‌ बना दी है। परिषद 
एक विशेषज्ञ संस्था के रूप में काय करेगी और सरकार को माध्यमिक्त शिक्षा के 
सम्बन्ध में सलाह देगी। केन्द्रीय शिक्षा विभाग के सचिव परिषद्‌ के अध्यक्ष है। 


. इसका संगठन इस प्रकार है-- 


. २ सदस्य केन्द्रीय शिक्षामंत्रा्य से । 

३ » केन्द्रीय शिक्षा-परामशेमण्डल से । 

५» राज्यों के शिक्षाविभागों से। 

» नामजद प्रमख शिक्षाशास्त्रियों 

» प्रतिनिधि प्रशिक्षण कालेजों के आचार्यों में से 
» टेक्‍्नीकल शिक्षा-परिषद्‌ 
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१ सदस्य अन्तविश्वविद्यालय मण्डल से । 
९ » सामुदायिक योजना प्रशासन से। 
इस समय सरकार का माध्यमिक शिक्षा के सुधार का कार्यक्रम आगे वढ रहा. 


- हैं। यह परिषद्‌ माध्यमिक शिक्षा में आनेवाली समस्याओं को हल कर सकेगी 
.. और उसकी प्रगति पर भी समय-समय पर विचार कर सकेगी। इसकी एक स्थायी 
कार्यकारिणी समिति भी बन गई है। 


अखिलभारतीय माध्यमिक शिक्षा परिषद की प्रथम बेठक २ आक्टबर १९५५० 
को हुई। मौलाना आजाद के उद्घाटन भाषण के पश्चात्‌ परिषद्‌ ने माध्यमिक 
शिक्षा-स्तर में सुधार करने के उद्देश्य से माध्यमिक शिक्षा आयोग की सिफारिशों 
को क्रियान्वित करने की कार्रवाइयों पर विचार किया। सरकार ने दौरा करने- 
वाला एक मण्डल भी शिक्षापरामशंदाता और दौरामण्डल के नाम से नियुक्त 
कर दिया हूँ । यह मण्डल अखिलभा रतीय माध्यमिक शिक्षा परिषद्‌ की प्रशासनिक 
शाखा के रूप में काम करेगा तथा अखिलभारतीय माध्यमिक शिक्षा परिषद्‌ की 
योजनाओं को क्रियान्वित करने में सहायता देगा। यह शाखा केन्द्रीय तथा राज्य 
सरकारों को विशेषज्ञतापूर्ण सलाह देगी। यह शिक्षा की प्रगति से सम्पर्क 
स्थापित रखेगी और केन्द्र तथा राज्यों को प्रगति की रिपोर्ट देगी । 


दूसरी शाखा माध्यमिक शिक्षालयों के लिये अध्यापकों के प्रशिक्षण से सम्ब- 
न्धित होगी और तीसरी का सम्बन्ध शिक्षा-विशेषज्ञों के एक समह से होगा । इस 
प्रकार अंखिलभारतीय माध्यमिक शिक्षा परिषद्‌ अपने कार्य के लिये तीन शाखायें 
रखेगी । माध्यमिक शिक्षा की पुनव्य॑वस्था-सम्बन्धी अपनी योजना के लिये केन्द्रीय 
शिक्षा-मंत्रालय ने १६ राज्यों को सन्‌ १९५०-८६ के लिये ३,८३,२९,५४७ रुपये 
अनदान के रूप में स्वीकृत किये हैं। 

इस परिषद्‌ ने भारत सरकार के शिक्षा-मंत्रालय की माध्यमिक शिक्षा-योजना 

पर विचार किया। इसने सुझाव दिया है कि-- 

(१) प्राथमिक शिक्षा की अवधि पाँच वर्ष और माध्यमिक शिक्षा की छ 
वर्ष कर दी जाये। 

(२) सभी हाईस्कलों को हायर सेकेण्डरी स्कूलों में बदल दिया जाये और 
माध्यमिक शिक्षा ग्यारहवीं कक्षा तक पूरी हो। इस प्रकार इण्टरमीडिएट का 
प्रथम वर्ष हाईस्कूलों में जोड़ दिया जाये । द 
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(३) इण्टरमीडिएट का द्वितीय वर्ष डिग्री कोर्स में जोड़कर उसे तीन वर्ष का 
कोर्स बनाया जाये। 

(४) सन्‌ १९५६ के शिक्षासत्र से कालेजों में इण्टरमीडिएट के प्रथम वर्ष 
में भरती बन्द कर दी जाये और सन्‌ १९५८ में इण्टर की अन्तिम परीक्षा हो। 
इस प्रकार माध्यमिक शिक्षा-प्रणाली सन्‌ १९५८ तक सारे देश में छागू हो सकेगी । 

(५) स्कूलों में नया पाठ्यक्रम आरम्भ कर दिया जाये। बहु-उद्देशीय 
शालाओं की स्थापना पर अधिक ध्यान दिया जाये । 

इस प्रकार माध्यमिक शिक्षा के स्तर को उठाने का प्रयत्न किया जा रहा है 
जिससे हायर सेकेण्डरी प्रमाण-पत्रवाला विद्यार्थी अधिक उत्तरदायित्व की भावना 
से विभिन्न व्यवसायों में जा सके या विश्वविद्यालयों में उच्चशिक्षा जारी रख 
सके । 

उपसंहार--जैसा कहा जा चुका हे कि प्रथम पंचवर्षीय योजना में शिक्षाक्षेत्र 
में दो बातों को प्रमुखता दी गई थी । शिक्षा-संस्थाओं की संख्या बढ़ाना और शिक्षा- 
प्रणाढ्ली में सुधार करना । माध्यमिक शिक्षा में सन्‌ १९५०-५१ में ११ से १७ वर्ष 
के १०३ प्रतिशत छड़के-लड़कियों की पढ़ाई का प्रबन्ध था । सन्‌ १९५५-५६ तक 
१५ प्रतिशत का लक्ष्य रखा गया हैं। आशा है यह लक्ष्य पुरा ही जायेगा। माध्य- 
मिक स्कूलों की संख्या २१ हजार से बढ़कर ३० हजार और विद्यार्थियों की 
संख्या ४८ छाख से बढ़कर ७७ लाख हो जायेगी। वहुधंधी स्कूलों के खोलने का 
कार्य प्रगति कर रहा हैं, पुराने स्कूलों को भी बहुधंधी स्कूलों में परिवर्तित करने का 
कार्य हो रहा है । स्कलों में विज्ञान की शिक्षा की सुविधा बढ़ाई जा रही है, तथा 
स्कूलों में पुस्तकालय बनाने तथा उद्योग सिखाने का कार्य भी बढ़ाया जा रहा 
हूँ। कुछ शिक्षा एवं व्यवसाय गाइडेस ब्यूरो भी स्थापित हो रहे हैं। इस प्रकार 
माध्यमिक शिक्षा में निरन्तर प्रगति और सुधार हो रहे हैं। 


... ग्रध्याय ११ 
विश्वविद्यालयीय शिक्षा 

अध्याय-संक्षेप:-- का सका ही 

१. प्रस्तावना। २. सन्‌ १८१३ तक । ३. सन्‌ १८१३ से १८५४ तक । 
४. सन्‌ १८५४ से १९२० तक । ५. सन्‌ १६२० से १६४७ तक। ६. स्वातंत्र्योत्तर 
काल में । ७. उपसंहार। 

प्रस्तावना--विश्वविद्यालयीय शिक्षा भारत के लिये कोई नवीन वस्तु नहीं 
है । प्राचीन काल में आरयों ने अपनी शिक्षा-प्रणाली को अत्यन्त उच्चकोटि तक 
पहुँचा दिया था। प्राचीन शिक्षा के प्रसंग में आश्रमों और परिषदों का वन 
आचुका हँ । ये उच्चशिक्षा के केन्द्र.थे । परिषद्‌ तो कई अर्थों में आधुनिक विद्व- 
विद्यालयों के समकक्ष थे । परिषदों में अनेक विषयों के प्रकाण्ड विद्वान्‌ होते थे । 
"बेदिक युग से ही कुरु, पांचाल, विदेह, काशी, तक्षशिल्ा आदि में उच्चशिक्षा के 
केन्द्र स्थापित हो चुके थे। बौद्ध युग में बौद्ध विहार शिक्षा के केन्द्रों के रूप में 
संगठित होने लगे। क्रमशः अनेक बौद्ध विहारों में उच्चशिक्षा के केन्द्र विकसित 
हो गये । बौद्ध विहारों की संगठित शिक्षा-व्यवस्था को ही आधुनिक पाइचात्य 
 विश्वविद्याल्य-व्यवस्था की जननी समझना चाहिये । बोद्ध धर्म भारत के बाहर 
भी फैला अतः अन्य देशों के लोग भी अध्ययन के लिये प्रसिद्ध बौद्ध शिक्षा-केन्द्रों 
'में आने लगे । इतिहास में प्रथम वार अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर शिक्षा-विषयक आदान- 
प्रदान बौद्धयूग की ही देन हैं। बौद्धकालीन तक्षशिला, नालन्दा, विक्रमशिला, 
.. ओदनन्‍्तपुरी, ताम्नलिप्ति, एवं वललभी आदि बौद्धशिक्षा-केन्द्र विश्वविद्यालय के 

 'समकक्ष ही थे। 

.. सध्य यूग में भी नवद्वीप और मिथिला आदि हिन्दू शिक्षा-केन्द्र उच्चशिक्षा 
के स्थान थे । मुसलिम शिक्षाकाल में मदरसा कालेज का समकक्ष था तथा प्रमुख 
स्थानों पर मदरसे विश्वविद्यालय के ही रूप थे। दिल्ली, आगरा, जौनपुर, बीदर, 
लाहौर, रामपुर, तथा लखनऊ आदि स्थानों पर स्थित मदरसे आधुनिक विश्व- 
विद्यालयों की समता में आ सकते हैं। मध्ययगीन यूरोप के विद्यालय भारत के इन 
शिक्षा-केन्रों से अधिक उन्नत न थे। 

सन्‌ १८१३ तक--किन्तु भारत में आधुनिक विश्वविद्यालयों का विकास 
यहाँ के प्राचीन अथवा मध्ययुगीन शिक्षा-केन्द्रों के आधार पर नहीं हुआ है । भारत 
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में योरोपीय जातियों के राजनीतिक उदय के समय भारत की प्राचीन शिक्षा-प्रणाली 


तथा शिक्षा-संस्थाएँ अस्तव्यस्त हो गई थीं । उनके स्थान पर क्रमशः योरोपीय 
शिक्षा की स्थापना का इतिहास पूर्व अध्यायों में दिया जा चुका हैं। आरम्भ में 
बृटिश ईस्ट इण्डिया कम्पनी शिक्षा के प्रति उदासीन रही। किन्तु कुछ व्यक्ति- 
गत प्रयासों के फलस्वरूप प्राच्यशिक्षा को आगे बढ़ाने का प्रयत्न किया गया। 
प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिग्ज ने सन्‌ १७८१ ई० में कलकत्ता मदरसा की 
स्थापना की जिसका उद्देश्य “प्रतिष्ठित मुसलिम सज्जनों के लड़कों को राज्य में 
उत्तरदायित्व के उच्चपदों पर नियुक्ति के योग्य बताना” था । इसी प्रकार 


तन १७९१ में बनारस संस्कृत कालेज की स्थापना का उद्देश्य “हिन्दू पण्डितों को 


इस प्रकार की योग्यता प्रदान करना” था कि वे अंग्रेज जजों की सहायता कर सकें | 
किन्तु ये दोनों ही संस्थाएं प्राच्यशिक्षा-प्रणाली के अनुसरण पर थीं। 

सन्‌ १८१३ ई० से सन्‌ १८५४ ई० तक--सन्‌ १८१३ के चार्टर में शिक्षा- 
विषयक धारा के जुड़ जाने के पश्चात्‌ भी कम्पनी बहुत दिनों तक प्राच्यशिक्षा के ही 
प्रोत्साहन की नीति को ग्रहण किये रही | सन्‌ १८१८ में आगरा काछेज, १८२१ 
में पूता कालेज तथा १८२४ में कलकत्ता संस्कृत कालेज आदि संस्थाझ्रों की' 
स्थापना प्राच्यशिक्षा के ही समर्थन की साक्षी हैं। 


किन्तु भारतवर्ष में मिशनरियों, व्यक्तिगत अंग्रेज अफसरों तथा स्वयं भारत- 
वासियों के प्रयत्न के फलस्वरूप पाश्चात्य शिक्षा का विकास एवं प्रसार होता रहा। 
मिशनरी प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा में अधिक रुचि ले रहे थे। किन्तु राजा 


राममोहन राय जेसे भारतीय उच्च पाइ्चात्य शिक्षा के पक्ष में थे। सन्‌ १८१७: 


में कलकत्ता में स्थापित हिन्दू कालेज आधूनिक अर्थ में पाइचात्यः ढंगः का पहला 
कालेज था। मिशनरियों ने भी सिरामपुर तथा मद्रास आदि स्थानों पर कुछ 
कालेज खोले। सन्‌ १८३५ तक उच्चशिक्षा की प्रगति अत्यन्त मन्द रही। छाड़े 
मेकाले के प्रसिद्ध निर्णय तथा लार्ड बेंटिक की सरकारी शिक्षा-नीति के पाश्चात्य 


शिक्षा के पक्ष में घोषित हो जाने के बाद भारत में कालेजों की संख्या मे वृद्धि होने 


लगी। सन्‌ १८३५ से सन्‌ १८५४ तक देश में अनेक स्थानों पर कालेज खुल गये 
और उच्च पाइचात्य शिक्षा का प्रचार हो चछा। इस बीच में कलकत्ता (१८३५), 
बम्बई (१८५४) तथा मद्रास (१८५२) में मेडिकल कालेज भी खुल गये। 


कक. हु के 


कलकत्ता, बम्बई, मद्रास, तथा रुड़की (१८४७) में इंजीनियरिंग तथा कुछ 


कानून की कक्षाएँ भी खुलीं। 


पलक 


माल डी मनन पूबछ-+यभाकव्यककाकिक:कत एलन व कम, पिन मोटो 
ःल्ट्टत १ दे हे 





'पनउतासभकका 4३० पनाफपपरकफन्डर नमन मिलान नायर म कमा +- नजर नर» कप रन भतकमरनसाशर नव वनरताल्‍्कात थाना परम “तक तने न पलपताणण गए अभय 7 


कट 





विश्वविद्यालयीय शिक्षः १३६: 


पहला प्रयत्न असफल 
सन्‌ १८४५ से पूर्व भारत में आधुनिक विश्वविद्यालय जैसी किसी संस्था 


की स्थापना का कोई विचार नहीं था। सबसे पहला प्रस्ताव सन्‌ १८४५ में 


हुआ। सन्‌ १८४४ में छा हाडिआड्ज ने घोषित किया कि अंग्रेजी शिक्षालयों 
में शिक्षाप्राप्त यवकों को सरकारी नौकरी में प्राथमिकता दी जायेगी अत: बंगाल 
की शिक्षा परिषद्‌ ने सरकारी नौकरियों के लिये सूची बनाने के विचार से वाषिक 
परीक्षा लेनी आरम्भ कर दी। मिशनरियों ने इसका विरोध किया अतः शिक्षा 
परिषद्‌ ने कलकत्ता में एक केन्द्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना का प्रस्ताव रंखा। 
यह भी सुझाव दिया गया कि यह विश्वविद्यालय लन्दन विश्वविद्यालय के ढाँचे पर 
खोला जाये । किन्तु बोर्ड आफ डाइरेक्टर्स ने इस विचार को असामयिक कहकर 
अस्वीकृत कर दिया। 

बृटिश संसद ने सन्‌ १८५३ में कम्पनी का चार्टर बदलने के अवसर पर इस 
ओर ध्यान दिया । बोर्ड ऑफ डाइरेक्ट्स ने भी स्वीकार किया कि भारत में विश्व-. 
विद्यालयों की स्थापना का अवसर आ गया है। अतः सन्‌ १८५४ की वुड घोषणा 
में यह प्रस्ताव रखा गया कि --- द क्‍ 

“कलकत्ता, बम्बई और मद्रास में लन्दन विश्वविद्यालय के आदर्श पर विद्व- 
विद्यालय खोले जायें, जो अपने से सम्बन्धित शिक्षालयों के परीक्षण की व्यवस्था 
करें और उपाधि प्रदान करें। विश्वविद्यालय के लिये एक चांसरकर और एक वाइस 


 चांसलर और एक सिनेट होगी। सिनेंट विश्वविद्यालय के कोष का प्रबन्ध करेगी 


तथा विश्वविद्यालय के नियम बनायेगी जिन्हें सरकार स्वीकृत करेगी। सिने 
ही कला तथा विज्ञानों के परीक्षक नियुक्त करेगी। विश्वविद्यालयों की परीक्षा 
में कोई धामिक विषय नहीं होंगे किन्तु धामिक संस्थाएँ भी, जिनमें विश्वविद्यालय 
के पाठ्यक्रम को पढ़ाने की व्यवस्था हो और जो विश्वविद्यालय से सम्बन्धित हों, 
अपने विद्यार्थियों को विश्वविद्यालय की परीक्षाओं में भेज सकेंगी। पाठ्यक्रम में 
ऑनस कोर्स की भी व्यवस्था होगी । विश्वविद्यालय विभिन्न विषयों में और विशेष- 
कर कानन, इंजीनियरिंग, अरबी, फारसी, संस्कृत, देशी भाषायें आदि उन 
विषयों में जिनकी उच्चशिक्षा का प्रबन्ध सम्बन्धित कालेजों में न होगा, प्रोफेसरों . 
की नियुक्ति भी करेंगे । 

सन्‌ १८५४ ई० से सन १९२० ई० तक--इन प्रस्तावों के अनुसार लॉड: 
डलहौजी ने जनवरी सन्‌ १८५५ मं विश्वविद्यालयों की विस्तुत योजना बनाने 
के लिये एक समिति नियुक्त करदी। सन्‌ १८५६ में समिति ने अपनी रिपोर्ट में: 
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कला, चिकित्सा, कानून और सिविल इंजीनियरिंग में साधारण तथा आऑनर्से 
डिग्री देने की योजना पेश की । कुछ साधारण अन्तरों के अतिरिक्त योजना पूर्णतः 
लन्दन विश्वविद्यालय के ढाँचे पर ही थी। 

जनवरी सन्‌ १८५७ में गवर्नर-जनरल की स्वीकृति सिल जाने पर सर्वप्रथम 
कलकत्ता विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। उसी वर्ष क्रमशः बम्बई और मद्रास 
के विश्वविद्यालयों की भी स्थापना हुई। तीनों का ढाँचा और उनके अधिनियम 
प्रायः समान ही थे। गवनर-जनरल कलकत्ता विश्वविद्यालय का चांसलर तथा 
बम्बई और मद्रास के गवर्नर क्रमश: बम्बई और मद्रास विश्वविद्यालयों के चांसछर 
नियुक्त हुए। बाद में विज्ञान का विभाग और जोड़ दिया गया । इस प्रकार 
सन्‌ १८५७ में प्रथम वार भारत में आधुनिक विश्वविद्यालयों की स्थापना हुई 
और उनके ऊपर उच्चशिक्षा के संगठन का भार दिया गया । 

सन्‌ १८५७ से सन्‌ १८८२ तक के २५ वर्षों में अन्य कोई विश्वविद्यालय 
नहीं खोले गये। किस्तु इस बीच में कालेजों और विद्याथियों की संख्या में 
पर्याप्त वृद्धि हुई। सन्‌ १८५७ में भारत में कालेजों की संख्या २७ थी बिन्‍्तु सन्‌ 
१८८२ में यह संख्या प्रायः ७५ हो गई। इसी प्रकार सन्‌ १८५७ की इण्ट्रेस्स 
परीक्षा में तीनों विश्वविद्यालयों से उत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या २१९ थी किन्तु 
'सन्‌ १८८२ में उत्ती्ण छात्रों की संख्या २,७७८ हो गई। प्रथम' १४ वर्षों मे 
इण्टर, बी० ए० तथा एम० ए० उत्तीर्ण छात्रों की संख्या क्रमश: २,६६६, ८५०, 
तथा १५१ थीं किन्तु अगले ११ वर्षों में इनकी संख्या ऋ्रमशः: ५,९६९, २,४३४ 
और ३८५ हो गई। 

इस अवधि में विश्वविद्यालयों की अन्य बातों में भी कुछ परिवर्तन हुआ। 
_ आरम्भ में चांसलर, वाइस चांसलर तथा फैलो को मिलाकर सिनेट बनता था 
' जो विश्वविद्यालय का प्रबन्ध करता था। रजिस्ट्रार का पद आरम्भ से ही उत्तर- 
दायित्व का था। क्रमश: प्रतिदिन के कार्यों का संचालन करने के लिये वाइस चांस- 
लर तथा कुछ चुने हुए फेलोओं की एक सिडीकेट बना दी गई और यह मुख्य कार्य- 
कारिणी संस्था बन गई। 


विश्वविद्यालयों द्वारा ली जानेवाली परीक्षाओं में पहली इण्ट्रेस्स अथवा मैद्िकु-.... 


लेशन परीक्षा थी। इसे उत्तीर्ण करने के उपरान्त ही विश्वविद्यालयों में प्रवेश 
मिल सकता था अथवा इसके बाद ही सरकारी नौकरियाँ प्राप्त हो सकती थीं । 
'सन्‌ १८६० में एफ० ए० (इण्टरमीडिएट) परीक्षा का अधिकार भी विशृव- 
“विद्यालयों को मिल गया था। ऑन कोर्स की व्यवस्था कलकत्ता में थी किन्तूं 
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बम्बई और मद्रास में न थी। डिग्री कोसं में साहित्यिक तथा वैज्ञानिक पाठ्यक्रमों 
की व्यवस्था थी। तीनों विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रम तथा अवधि में कुछ अन्तर 
था। कला-विभाग अधिक सर्वेप्रिय था। कानून विभाग भी अधिक लोगों को 
आकर्षित करता था किन्तु चिकित्सा तथा इंजीनियरिंग में अपेक्षाकृत कम छोग- 
जाते थे। विज्ञान बीसवीं सदी के आरम्भ से पूर्व लोगों में अधिक प्रिय न हो सका। 
विश्वविद्यालय इण्ट्रेन्स या मैद्रिकुलेशन परीक्षाएँ लेते थे। जो भी हाईस्कूल 


इन परीक्षाओं के लिये छात्रों को तैयार करते थे उनको विश्वविद्यालय मान्यता 


दे देते थे। इस क्षेत्र में विश्वविद्यालयों के अधिकार का स्पष्टीकरण नहीं हुआ था. 
अत: अनेक गैरसरकारी हाईस्कूल इन परीक्षाओं के लिये छात्रों को तैयार करते 
थे। कुछ शिक्षालय सरकारी अनुदान की अपेक्षा नहीं करते थे और फीस से ही 
उनकी आय पर्याप्त हो जाती थी। ऐसी दशा में उन पर सरकारी शिक्षाविभागों 
का उचित नियन्त्रण भी नहीं हो पाता था अतः शिक्षा विभाग और विश्वविद्यालयों: 
में आपसी मनोमालिन्य एवं कटुता भी आते लगी। 
विश्वविद्यालय केवल परीक्षा लेने तथा प्रमाण-पत्र वितरण करने का ही काम 
करते रहे। इनमें न तो सीधे पढ़ाने का कार्य आरम्भ हुआ और न इनमें घोषणा 
के अनुसार प्रोफेसरों की ही नियुक्ति की गई। सरकारी कालेजों की संख्या भी 
कम होने के बजाय बढ़ती ही गई। द 
इस अवधि में भारत में बुटिश राज्य का पर्याप्त विस्तार हो गया था। कालेजों' 
की संख्या अधिकाधिक बढ़ रही थी। कलकत्ता, बम्बई और मद्रास के विश्वविद्या-: 
लयों से पंजाब तथा उत्तरप्रदेश आदि के कालेज भी सम्बन्धित थे किन्तु दूर 
होने के कारण इन कालेजों को बड़ी असुविधा होती थी। इस कारण विद्व-.... 


कक 


विद्यालयों की माँग स्वाभाविक थी। पंजाब ने सन्‌ १८६५ में एक प्राच्य 


_विद्वविद्यालय खोलने की माँग की । इसमें प्राच्य भाषाओं-संस्क्ृत, अरबी. 
 फारसी, तथा आधृनिक भारतीय भाषाओं-के शिक्षण की विशेष व्यवस्था 


करने की योजना थी। इसी प्रकार सन्‌ १८६७ में उत्तरपश्चिमी प्रान्त (उत्तर- 
प्रदेश ) में भी विश्वविद्यालय की माँग की गई। किन्तु सन्‌ १८८२ से पहले कुछ: 
नहीं हो सका । 

. लाहौर में सन १८६९ में एक यूनीवर्सिटी कालेज की स्थापना हुई थी। सन्‌ 
. १८८२ में अधिनियम बनाकर पंजाब विश्वविद्यालय की स्थापना कर दी गई। . 
. इस विश्वविद्यालय का विधान भ्ञी अन्य तीन विश्वविद्यालयों के समान ही था 
किन्तु इसकी एक धारा हारा प्रोफेसरों तथा लेक्चरारों की नियुक्ति करके शिक्षण-- 
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कार्य करने की भी व्यवस्था की गईं। इस विश्वविद्यालय की एक विशेषता 
प्राच्य साहित्य--संस्क्ृत तथा अरबी आदि का अध्ययन और देशी भाषा का 
माध्यम-थी । इसमें पाइचात्य ज्ञान-विज्ञान के बी० ए० तथा एम० ए० के समकक्ष 
ही प्राच्य साहित्य के लिये भी बी० ए० तथा एम० ए० की उपाधियाँ रखी गई 
किन्तु इनका माध्यम देशी भाषाएँ थीं। 

जैसा कहा जा चुक्रा हे सन्‌ १८८२ में प्रथम भारतीय शिक्षा-कमीशन 
की नियुक्ति हुई। यद्यपि स्पष्ट रूप से उच्चशिक्षा कमीशन की जाँच का विषय 
न थी, फिर भी कमीशन ने अपनी सिफारिशों में उच्चशिक्षा के विषय में कहाः--- 

(१) उच्चशिक्षा के क्षेत्र से सरकार सावधानी से हट जाये और इसका 
उत्तरदायित्व गैरसरकारी प्रयासों पर छोड़ दे। यदि शिक्षा के क्षेत्र में हानि होने 
की सम्भावना न हो तो सरकारी कालेजों को भी भारतीयों के प्रबन्ध में दे दिया 
जाये । ह 
(२) कालेजों को साधारण तथा विशेष अनुदान दिये जायें। 
(३) बड़े कालेजों में विभिन्न पाठ्यक्रमों की व्यवस्था की जाये। 

(४) कालेजों में फीस तथा स्कॉलरशिप आदि के नियम बना दिये जायें। 

सरकार ने कुछ मुख्य प्रस्तावों को स्वीकार कर लिया और कार्ेजों की जाँच- 
पड़ताल का कार्य आरम्भ हो गया | सन्‌ १८८६ में इनकी प्रथम रिपोर्ट प्रकाशित 
हुई | इसमें कालेजों का वर्गीकरण क्रिया गया और उनके आय-व्यय का विवरण 
दिया गया। 

उत्तर-पश्चिमप्रान्त (उत्तरप्रदेश) में भी विश्वविद्यालय की माँग बराबर 
दोहराई जा रही थी। भारतीय कमीशन ने भी अपनी रिपोर्ट में इस प्रान्त में 


>फक 


की स्थापनां हो चुकी थी। भारत सरकार ने एक कानून द्वारा सन्‌ १८८७ में 
इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना की। इसका विधान भी अन्य विश्व- 
विद्यालयों के समान ही था और इसका आरम्भ भी एक परीक्षक विश्वविद्यालय 
के रूप में हुआ। इस प्रकार भारतवर्ष में अब तक पाँच विश्वविद्यालय स्थापित हो 
चुके थे और उच्चशिक्षा की माँग बढ़ने के कारण कालेजों की संख्या में भी बहुत 
वृद्धि हो रही थी। सन्‌ १८८२ में उच्चशिक्षा के कालेजों की संख्या ५९ थी किन्तु 
नन्‌ १९०२ तक यह संख्या १४० हो गई । किन्तु उन्नीसवीं शती के अन्त तक 
विश्वविद्यालयों की संख्या में वृद्धि नहीं हुई । विश्वविद्यालय, केवल कालेजों को 
मान्यता देते थे, उनके विद्यार्थियों की परीक्षाएँ लेते थे और उनको उपाधियाँ 
वितरण करते थे । ते आओ क्‍ 





. विश्वविद्यालयीय शिक्षा... . हछ३ 


कक थम जेसा ऊपर कहा जा चुका है सन्‌ १८९९ में छार्ड कर्जन भारत के वाइस- 
राय होकर आये। उन्होंने यहाँ की शिक्षा का पुनस्संगठन करने का प्रयत्न किया। 
८ शिमला कान्फूँस में भारतीय शिक्षा के सभी अ्ज्भों पर विचार किया गया। इन 
+.. विचारों के फलस्वरूप लार्ड कर्जन ने सन्‌ १९०२ में प्रथम भारतीय विश्वविद्या- 
.. लय कमीशन की नियुक्ति की। इस समय तक विश्वविद्यालयों का कार्यभार बहुत 
|... बढ़ गया था। संख्या सीमित न होने के कारण विश्वविद्यालयों के सिनेटों के 
..... सदस्यों की संख्या अनावश्यक रूप से बढ़ गई थी। सिनेट में शिक्षकों का उचित 
प्रतिनिधित्व नहीं था। सम्बन्धित कालेजों पर विश्वविद्यालय का परीक्षा के 
अंतिरिकत अन्य किसी प्रकार का नियन्त्रण नहीं था अतः कालेजों के शिक्षा-स्तर, 
छात्रावास तथा अध्यापन आदि की व्यवस्था संतोषजनक न थी। विश्वविद्यालयों 
में अपनी ओर से शिक्षण के विभाग न थे। सन्‌ १८९८ में छन्दन विश्वविद्यालय 
का भी विधान बदल दिया गया था और उसमें शिक्षण का प्रत्यक्ष कार्य भी शामिल 
कर दिया गया था। 
हे अत: सन्‌ १९०२ के कमीशन की जाँच का विषय रखा गया:-- बृटिश 
है, भारत में स्थापित विश्वविद्यालयों की दशा तथा उनके भविष्य की जाँच करना 
और उनके विधान एवं कार्य-प्रणाली में सुधार के प्रस्ताव प्रस्तुत करना और ऐसे 
सुझाव रखना जिससे विश्वविद्यालयों की शिक्षा का स्तर ऊँचा हो और शिक्षा 
उन्नति करे।” कमीशन ने सभी विश्वविद्यालयों का भ्रमण किया: और अत्यन्त 
छानबीन के पश्चात्‌ निम्नलिखित मुख्य प्रस्ताव रखे:-- 


(१) विश्वविद्यालयों के विधान इस प्रकार परिवर्तित कर दिये जायें जिससे 
वे निश्चित सीमा में शिक्षण-कार्य आरम्भ कर सकें। 

।]॒ द (२) सिनेट, सिंडीकेट तथा विभिन्न विभागों का पुनस्संगठन किया जाये। 
.+ . -  अत्येक के सदस्यों की संख्या नियत कर दी जाये और उन्हें अधिक प्रति- 
निध्यात्मक बनाया जाये । क्‍ क्‍ 

(३) सम्बन्धित कालेजों को मान्यता देने के नियमों में अधिक कड़ाई रखी 

. जाये और विश्वविद्यालय द्वारा सम्बन्धित कालेजों का अधिक नियमित निरीक्षण 

#>». किया जाये। क्‍ । द 

(४) प्रत्येक कालेज की एक समुचित संगठित प्रबन्धक-समिति हो जो 

+ विद्यार्थियों के अनृशासव और रहने, तथा कार्य करने क्री अवस्थाओं पर विशेष 
6... - च्यानदे। द द 


। 
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(५) पाठ्यक्रम और परीक्षाविधियों में प्रस्तावित सुझावों के अनुसार 
परिवर्तत किया जाये। 

इन्हीं प्रस्तावों के आधार पर २१ मार्च सन्‌ १९०४ में भारतीय विश्व- 
विद्यालय विधेयक कानून बन गया। इसकी मुख्य धाराएँ निम्नलिखित हैं :-- 

(१) सिनेट में कम-से-कम ५० और अधिक-से-अधिक १०० सदस्य हा । 
उनकी सदस्यता-अवधि आजीवन न होकर ५ वर्षों के लिये हो। कलकत्ता, बम्बई 
तथा मद्रास विश्वविद्यालयों में २० और अन्यों में १५ चुने हुए सदस्य हों। 

(२) सिण्डीकेटों को काननी स्वीकृति दी जाये और उनमें विश्वविद्यालय के 
शिक्षकों का उचित प्रतिनिधित्व हो। 


(३) कमीशन की रिपोर्ट के अनुसार क्रालेजों को मान्यता देने के नियम 
निर्धारित कर दिये जायें और उनमें कड़ाई कर दी जाये। सम्बन्धित कालेजों 
में सिष्डीकेट द्वारा तियमित निरीक्षण की व्यवस्था हो जिससे शिक्षा-स्तर ऊंचा 
उठ , 
डी (४) विश्वविद्यालय प्रोफेसर तथा लेक्चरर की नियुक्ति करके शिक्षण 
और अनुसन्धान के कार्य का श्रत्यक्ष भार प्रहग करें और शिक्षा का स्तर ऊँचा करें। 

(५) सिनेट द्वारा प्रस्तावित नियमों में सरकार स्वीकृति के अतिरिक्त 
संशोधन भी कर सकती है और आवश्यकता पड़ने पर नियम बना भी सकती है । 

(६) सपरिषद्‌ गवनेर-जनरल विश्वविद्यालयों की प्रादेशिक सीमा निर्धा-. 
रित कर देगा। द द 

इसी वर्ष ११ मार्च सन्‌ १९०४ में छार्ड कर्जन ने जो सरकारी शिक्षा-नीति 
के प्रस्ताव प्रकाशित किये थे उनमें भी उच्चशिक्षा-विषयक यही बातें कही गई 
थीं। यह पूर्णतः स्पष्ट कर दिया गया था कि भारत में विश्वविद्यालयों के विधान 
और प्रबन्ध में आवश्यक सुधार अत्यन्त आवश्यक हो गये हैं । 

.._ आरतीय जनमत ने इस विश्वविद्यालय विधेयक का, धारासभा में तथा बाहर, 
: सर्वत्र विरोध किया। छार्ड कर्जन की नीति के प्रति भारतीय सशंक हो चुके थे। 
भारतीय मत था कि कालेजों की शिक्षा को सरकारी नियन्त्रण तथा कडाई की नीति 
से आघात पहुँचेगा और शिक्षा-क्षेत्र में गरसरका री प्रयत्न हतोत्साहित हो जायेंगे । 
सिनेट में चुने हुए सदस्यों की संख्या अत्यन्त नगण्य थी। इन सभी बातों के कारण 
: भारतीयों में असन्तोष की वृद्धि होने लगी । कुछ अंशों में उनकी शंकाएँ उचित 
थीं। कालेजों के सम्बन्ध में कड़ाई बरतने का प्रभाव अतिशीघ्र पड़ा। सन्‌ १५०९ 
में भारत में सम्बन्धित कालेजों की संख्या १९२ थी किन्तु सन्‌ १९१२ में यह न्‍ 
._ संख्या घटकर १७० के करीब रह गई। किन्तु शिक्षा की इच्छा बलवती होते के 








विश्वविद्यालयोय शिक्षा. .. शथ४ 


'कारण विद्यार्थियों की संख्या में वृद्धि होती गई। विश्वविद्यालयों में भी शिक्षण- 
कार्य आरम्भ हो गया। द 


इसमे सन्‍्देह नहीं कि इस विधेयक द्वारा विश्वविद्यालयों पर सरकारी नियन्त्रण 


'दुंढ़ ही गया। दूसरी ओर देश में राजनैतिक तथा सामाजिक जाग्रति हो चली थी । 
ला कजन की नीति के विरोध स्वरूप देश में स्वदेशी आन्दोलन (सन्‌ १९०५) 
का जन्म हुआ। अनक राष्ट्रीय संस्थायें शिक्षा के छिये स्थापित हुई जिनमें 
'गुरुकुल काँगड़ी, गुरुकुछ वृत्दावत, तथा राष्ट्रीय शिक्षा परिषद्‌, बंगाल ढारा 
'खोली गई संस्थायें प्रमुख थीं। स्वतन्त्रता तथा राष्ट्रीयता की भावनाएँ प्रबल 
हो रही थीं। मुसलमानों में भी शिक्षा का चाव बढ़ रहा था। सन १९०६ में 
'मुस।लम छीग की स्थापना हुई और मुसलमान शिक्षा के लिये अलग संस्थाओं की 
माँग करने छगे। औद्योगिक तथा व्यावहारिक शिक्षा की माँग भी देश में 


अधिक उम्र होने छगी । 
इस कारण सरकार के लिये आवश्यक हो गयी क्रि वह भारतीय शिक्षा-नीति 


का स्पष्टीकरण फिर से करे। सन १९१३ में सरकार ने एक घोषणा-पत्र द्वारा 
अपनी नीति प्रकाशित की। इसमें उच्चशिक्षा के लिये कहा गया :---. 


(१) वत्तमान विश्वविद्यालयों ने अच्छा कार्य किया हैँ किन्तु उच्चशिक्षा 


की दशा भारत में संतोषजनक नहीं है । अभी भारत में परीक्षक विश्वविद्यालयों 


की आवश्यकता रहेगी; किन्तु उनकी प्रादेशिक सीमा पूर्णतः निश्चित होनी 
'चाहिंप्र । 


(२) इनकी संख्या पर्याप्त है अतः प्रत्येक प्रांन्त में केवल शिक्षण-कार्य 


-करनवाले नये स्थानीय विश्वविद्यालयों की स्थापना का प्रयत्न किया जाये । 
“सरकार ने ढाका म॑ इस प्रकार का विश्वविद्यालय स्थापित करने का फेसला कर 
'लिया है तथा कुछ शर्तों के साथ अलीगढ़ एवं बनारस में भी विश्वविद्यालयों की 
स्थापना की स्वीकृति देने को तैयार है । आगे सरकार रंगून, पटना और नागपुर में 
भी विश्व विद्यालयस्थापित करने का विचार कर रही है। योग्य तथा साधन- 
सम्पन्न कालेजों को भी स्थानीय विश्वविद्यालयों में परिवर्तित कर देना सम्भव -: 
हो सकेगा। द द क्‍ 


.. (३) सरकार वत्तेमान विश्वविद्यालयों के शिक्षण-कार्य को उन्नत देखने 


की इच्छक् है । इनमें विद्याथियों की सामाजिक, नतिक तथा बौद्धिक शक्तियों 
के विकास का वातावरण होना चाहिये । पुस्तकालय, छात्रावास, तथा छात्रों के 
-चरित्र-निर्माण पर विशेष ध्यान देना वाऊ”छनीय 
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(४) विश्वविद्यालयों का कार्य-भार अधिक हो गया है अतः हाईस्कूलों 


को स्वीकृति प्रदान करने का कार्य विश्वविद्यालयों से हटाकर प्रान्तीय' सरकारों 


तथा देशी राज्यों को सौंप देना उचित हैं। इस प्रकार विश्वविद्यालयों को उच्च- 
शिक्षा में अधिक अच्छा कार्य करने का अवसर प्राप्त हो सकेगा। 


इस प्रकार सन्‌ १९१३ की घोषणा ने अधिक विश्वविद्यालयों की आवश्यकता 


पर जोर दिया तथा संबात्मक (#७१७८७) ) तथा एकात्मक (एए(७7"ए ) 


विश्वविद्यालयों की स्थापना का सुझाव दिया। किन्तु अगस्त सन्‌ १९१४ में 
प्रथम महायुद्ध छिड़ जाने के कारण सभी प्रस्तावों को कार्यान्वित नहीं किया जा 


सका। किन्तु सन्‌ १९१६ में पण्डित मदनमोहन मालवीय के अथंक प्रयत्नों 
के फलस्वरूप बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय की स्थापना हुई तथा सन्‌ १९१७ में 


पटना विश्वविद्यालय स्थापित हुआ। देशी राज्यों में भी विश्वविद्यालयों की 


माँग हो चली थी। सन्‌ १९१७ ई० में मैसूर राज्य में बंगलौर और मंसूर के 
कालेज्ों को मिलाकर मंसूर विश्वविद्यालय की स्थापना हो गई। 

आर सन्‌ १९१७ में कलकत्ता विश्वविद्यालय में सर आशुतोष मुकर्जी के 
: प्रयत्न से स्नातकोत्तर विभाग खोले गये । विश्वविद्यालय ने यह भी निश्चय किया 


कि जहाँ तक सम्भव हो स्तातकोत्तर शिक्षण का कार्य प्रत्यक्ष विश्वविद्यालय में ही 





केन्द्रित किया जाये । इस उद्देश्य से बहुत-से प्रोफेसरों और लेबचररों की नियुक्तित _ 


विश्वविद्यालय में हुई। इसमें अनुसन्धान-कार्य की भी सुविधाएँ प्रदान की गई । 


सरकार का ध्यान इन बातों पर गया और सरकार ने कलकत्ता विश्वविद्यालय 
की जाँच के लिये एक कमीशन नियुक्त करने का निश्चय किया। सन्‌ १९१७ 
में सरकार ने कलकत्ता विश्वविद्यालय कमीशन की नियुक्ति की। लीड्स विश्व- 
. विद्यालय के वाइस-चांसलर डॉ9..एम० ई० पैडलर, इसके अध्यक्ष थे। सर 


आशुतोष मृकर्जी और डॉ० जियाउद्दीन अहमद उसके भारतीय सदस्य थे । 
कमीशन अत्यन्त शक्तिशाली था और इसके जाँच-क्षेत्र में प्रधानतः कलकत्ता 


विश्वविद्यालय तथा उससे सम्बन्धित कालेजों तथा माध्यमिक स्कूलों की शिक्षा 


थी । 


किया और सन्‌ १९१९ में अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया। प्रतिवेदन में माध्य- 


मिक तथा उच्चशिक्षा का पूर्ण विवेचल किया गया और उन पर सुझाव दिये 
गये । प्रतिवेदन बहुत ही विस्तृत है और तेरह भागों में विभाजित हे। उसके मुख्य: 


प्रस्ताव आगे लिखे अनसार हैं :-- 


जैसा कहा जा चुका है कमीशन ने अखिऊुभारतवर्षीय शिक्षा का सूक्ष्म अध्ययन 
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(१) इण्टरमीडिएट की कक्षाएँ विश्वविद्यालयों से अछग कर दी जायें और 
विश्वविद्यालयों में प्रवेश इण्टर परीक्षा के बाद हो। डिग्री कोर्स तीन वर्षों का कर 
दिया जाये । 

(२) इण्टरमीडिएट कक्षाओं के लिये अलग इण्टरमीडिएट कालेज खोले 
जायें जहाँ चिकित्सा, इंजीनियरिंग, कृषि, वाणिज्य, अध्यापन, व्यवसाय, कला 
तथा विज्ञान आदि विषयों के पाठ्यक्रम रखे जायें । द 

(३) माध्यमिक तथा कालेज शिक्षा के निरीक्षण और नियन्त्रण के लिये 
प्रान्तों में माध्यमिक शिक्षा परिषदें (बो्ड आफ सेकेण्डरी एण्ड इण्टरमीडिएट 
एजुकेशन ) ) स्थापित की जायें। माध्यमिक शिक्षा-क्षेत्र में परिषद्‌ शिक्षा विभाग 
के नियन्त्रण से प्राय: मुक्त रहे । इन्हें हाईस्कूल और इण्टरमीडिएट इन दो परीक्षाओं 
की व्यवस्था का अधिकार रहे। | 

(४) कलकत्ता विश्वविद्यालय, केन्द्र के स्थान पर, बंगाल सरकार के अधीन 
हो। कलकत्ता की शिक्षण-संस्थाओं में सुधार कर, एक वास्तविक शिक्षण विश्व- 
. विद्यालय को संगठित किया जाये । ढाका में एक सावास-शिक्षण विश्वविद्यालय 

(#6अंतशाणकं कण 7७७४०४ांधह ऐसाए०्आए ) की स्थापना शीघ्र कर दी जाये। 

(५) विश्वविद्यालयों के शिक्षणसम्बन्धी विषयों में सरकार का नियन्त्रण 
समाप्त कर दिया जाये। विश्वविद्यालयों को अधिक स्वतन्त्रता दी जाये । सिनेट 
के स्थान पर कोर्ट, तथा सिंण्डीकेट के स्थांन पर कार्यकारिणी समिति एवं एकेडे- 
मिक समिति की स्थापना की जाये।. 

(६) सरकारी नौकरी-प्रणाली विश्वविद्यालयों के लिये उपयुक्त नहीं हे 
अतः विश्वविद्यालयों की नौकरी का संगठन अलग हो और प्रोफेसरों और लेक्चररों 
की नियक्ति विशेषज्ञों द्वारा हो । क्‍ 

(७) वाइस चांसलर का पद वेतनिक कर दिया जाये । कालेज एक ओर 
आपस में तथा दूसरी ओर विश्वविद्यालय से अधिक सहयोग करें।..... 

(८) स्त्रियों की शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया जाये और इसके लिये एक्र 
अलग ढोड्ड की स्थापना की जाये। कर 

(९) अध्यापन, कानून, इंजीनिर्यारिंग, डाक्टरी, एवं कृषि आदि की औद्यो- 
गिक तथा व्यावसायिक शिक्षा का प्रबन्ध विश्वविद्यालयों में किया जाये। 

.. (१०) माध्यमिक शिक्षा का माध्यम अधिकांश विषयों के लिये मातृभाषा 
हो किन्तु उच्चशिक्षा का माध्यम अंग्रेजी रहे । क्‍ 
. (११) परीक्षा-प्रणाली में ऋरंतिकारी परिवर्तेन किये जायें। 
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इनके अतिरिक्त कमीशन ने माध्यमिक तथा उच्चशिक्षा के किसी अंग को 


अछता न छोडा था और सभी पर कुछ सिफारिशें की थीं। उसने प्राच्य साहित्य, 


शिक्षकों का संगठन और प्रशिक्षण, औद्योगिक, व्यावसायिक, स्वास्थ्य आदि के 
सुधार के सुझाव रखे। वास्तव में रिपोर्ट अत्यन्त विशद और उपयोगी थी और 
भारतीय शिक्षा-इतिहास में इसका महत्त्वपूर्ण स्थान है। इसका व्यापक प्रभाव 
पड़ा। माध्यमिक एवं उच्चशिक्षा के पुनस्संगठन और उनकी उद्नति का श्रेय इस 
कमीशन को है । कमीशन, लन्दन विश्वविद्यालय के लिये नियुक्त हाल्डेन कमीशन 
की रिपोर्ट, जो पहले ही प्रकाशित हुई थी, से अत्यधिक प्रभावित हुआ था और भार- 
तीय शिक्षा-संगठन को ब॒टेन के अनुसार ही ढालना चाहता था। भारत सरकार 
ने जनवरी सन १९२० में प्रस्ताव प्रकाशित कर कमीशन की रिपोर्ट के प्रस्ताव 
स्वीकृत कर लिये और प्रान्तों को विचारार्थ भेज दिये । 

सन्‌ १९२० ई० से सन्‌ १९४७ ई० तक--इसके पश्चात्‌ भारत में विश्व- 
विद्यालयों की संख्या शीघ्रता से बढ़ने रगी। उसमानिया विश्वविद्यालय 
_(हंदराबाद) की स्थापना सन्‌ १९१८ में ही हो चुकी थी। इसकी विशेषता यह 


है कि उच्चशिक्षा का माध्यम उर्दू भाषा को रखा गधा था। कलकत्ता विश्व- 


विद्यालय रिपोर्ट के बाद अलीगढ़ (१९२०), रंगून (१९२०), लखनऊ 
(१९२० ), ढाका (१९२१), दिल्ली (१९२२), नागपुर (१९२३), आन्ध्र 
(१९२६), आगरा (१९२७), तथा अन्नामलय (१९२९), विश्वविद्यालय खुल 
गये। सन्‌ १९१५ तक भारत में विश्वविद्यालयों की संख्या केवल पांच थी किन्तु 
इस प्रकार सन्‌ १९३० तक यह संख्या १७ हो गई। द 

इस प्रकार इस काल में विश्वविद्यालय शिक्षा की अच्छी प्रगति हुई। इनमें 
कुछ विश्वविद्यालय केवल सम्बन्धक और कुछ केवल शिक्षक हैं और कुछ में दोनों 
ही क्रार्यों का समन्वय है। इसी अवधि में पुराने विश्वविद्यालयों के नियमों में 
भी संशोधन हुआ और उनमें शिक्षण तथा अनुसंधान की सुविधाएँ बढ़ाई गईं। 
इलाहाबाद (१९२२ में), कलकत्ता (१९२१ में), बम्बई (१९२८ में) तथा 
. मद्रास (१९२३ में ), विश्वविद्यालय परिवर्तित और परिवद्धित हुयो । नवीन 

स्थापित विश्वविद्यालय भी अपने क्षेत्र में संतोषजनक प्रगति करने लगे। 

... भारत में उच्चविक्षा की उन्नति होने तथा कई विश्वविद्यालयों के स्थापित हो 


जाने के कारण सरकार को यह आवश्यकता प्रतीत होने लगी कि विभिन्न विश्व- 


विद्यालयों में सहयोग तथा उनके कार्यों में समन्वय स्थापित करने के लिये कोई 
परिषद्‌ होनी चाहिये । कलकत्ता विश्वविद्यालय कमीशन ने भी इसकी आवश्यकता 


ही 
५ तप । 
है 
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बताई ही थी। अतः सन्‌ १९२४ में भारतीय विश्वविद्यालय सम्मेलन ने ए 


अन्तविश्वविद्यालय परिषद की स्थापना का संकल्प किया। इसका प्रधान कार्या- 


लय बंगलौर में रखा गया। परिषदों में सभी विश्वविद्यालयों के प्रतिनिधि सम्मि- 
लित रखे गये और परिषद्र के मुख्य काये इस प्रकार रहे:-- 
(अ) अन्तविश्वविद्यालय संगठन एवं सूचना केन्द्र के रूप में कार्य करना। 
(आ) प्रोफेसरों के आदान-प्रदान को सुविधापूर्ण बनाना। क्‍ 
(इ) विश्वविद्यालयों में विचार-विनिमय के मार्ग के रूप में कार्य करना तथा 
उनके कार्यों में एकरूपता उत्पन्न करना। 
(ई) भारतीय विश्वविद्यालयों को अन्य देशों में अपनी उपाधियों को मान्य 
... कराने में सहायता देना। 
(उ) अन्तर्राष्ट्रीय शिक्षा-सम्मेलनों में अपने प्रतिनिधि को भारतोय 
प्रतिनिधि के रूप में भेजना । 
परिषद्‌ की स्थापना सन्‌ १९२५ में हुई और तब से इसने अत्यन्त उपयोगी 
कार्य किया है। उच्चशिक्षाविषयक मामलों में परिषद्‌ केन्द्रीय शिक्षा-परामश- 
परिषद्‌ को सलाह देती है। परिषद्‌ की वाधिक बैठकें भिन्न-भिन्न स्थानों पर होती 
रहती हैं। पंचवर्षीय सम्मेलन भी होते हैं। परिषद्‌ की ओर से हँण्डबुक आफ 
इण्डियन यूनिवर्सिटीज़ (प्क्कात छ0०% ० एकांत एमराएथआंते०ड ) नामक 
प्रसिद्ध प्रकाशन भी निकला है; किन्तु परिषद्‌ प्रमुखतः एक परामशंदात्री संस्था 
के रूप में ही कार्य करती रही है । 


राजनीतिक क्षेत्र में असहयोग आन्दोलन के कारण इस काल में पुन: एक वार 
राष्ट्रीय शिक्षा की भावना प्रबल हो गई। गजरात विद्यापीठ, और काशी विद्यापीठ 
आ्रादि राष्ट्रीय विश्वविद्यालयों की स्थापना इसी युग में हुईं। इनमे मातृभाषा 
के माध्यम द्वारा उच्च विषयों का शिक्षण होने लगा और राजनीतिक एवं राष्ट्रीय 
भावनाएँ उत्पन्न करना इनका प्रमुख कार्य रहा । इसी प्रकार विश्वभारती (शान्ति- 
निकेतन) तथा जामिया मिलिया इस्लामिया आदि राष्ट्रीय संस्थाओं की 
स्थापना इसी काल में हुईं। इनके अतिरिक्त कुछ सरकारी तथा कुछ गैरसरकारी 
उच्चशिक्षा के केन्द्र भी स्थापित हुये जो विभिन्न विषयों में उच्चशिक्षा प्रदान करते 
प्र; किन्तु किसी विश्वविद्यालय से सम्बन्धित नहीं थे और न स्वयं विश्वविद्यालय 
जेसे इण्डियन वीमन्स यूनिवर्सिटी, बम्बई । 
..हर्टांग समिति (१९६२९) ने विश्वविद्यालय शिक्षा पर कोई विशेष सुझाव 
नहीं दिया। किन्तु समिति ने अपने प्रतिवेदन में उच्चशिक्षा के कतिपय दोधों. 
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को बतलाया। समिति ने विश्वविद्यालयों के शिक्षण-कार्य पर संतोष प्रकट किया 
और भारत के लिये सम्बन्धक विश्वविद्यालयों की उपयोगिता कुछ अधिक कार 
के लिये आवश्यक बतलाई। समि।ते ने कहा, अधिकांश भारतीय अब भी इस 
सिद्धान्त में विश्वास करते हैं कि विश्वविद्यालय का मुख्य कार्य विद्याथियों को 
परीक्षा पास करा देना है। हमारी इच्छा है कि इस बात का अधिक आभास 
मिले कि विश्वविद्यालय उदार, सहिष्णु और आत्मविश्वासी नागरिकों के निर्माण 
को अपना मुख्य कत्तंव्य मानते हैं। विश्वविद्यालयों के कार्य में, उन विद्यार्थियों 
के अन्वाधुन्ध प्रवेश से, जो उच्चशिक्षा से लाभ उठाने के अयोग्य हैं, बड़ी बाधा 
पड़ी है। वे जीवन के अन्य क्षेत्रों में अधिक सफलता प्राप्त कर सकते हैं।” इसके 
अतिरिक्त समिति ने शिक्षा-स्तर को ऊँचा करने, ऑनर्स कोर्स स्थापित करने, 
अयोग्य विद्यार्थियों की भर्ती रोकने, तथा पुस्तकालयों को उन्नत बनाने आदि के 
भी प्रस्ताव किये । 


अनेक कारणों से भारत में विश्वविद्यालय शिक्षा की माँग बढ़ती गई। प्रभुख 


कारण अब भी उच्चशिक्षा प्राप्ति के बाद अच्छी नौकरियाँ प्राप्त करने का लक्ष्य. 


था। इसके अतिरिक्त उच्चशिक्षा से होनेवाले सांस्कृतिक एवं सामाजिक लाभ 
का आकर्यण भी था। प्रत्येक भाषाभाषी प्रदेश अपनी-अपनी यूनिवर्सिटी की माँग 


क्ररने ऊछगा। द्रावनकोर विश्वविद्यालय की स्थापना सन्‌ १९३७ में त्रिवेद्धम में 


हुई । इसका मुख्य उद्देश्य केवल कला एवं संस्क्ृति का संरक्षण एवं परिवद्धन हैं। 
उड़ीसा प्रान्त के लिये उत्कल विश्वविद्यालय की स्थापना सन्‌ १९४३ में हुई। 
इस प्रकार सागर (१९४६), पूर्वी पंजाब (१९४७), राजपूताना (१९४७), 
गौहाटी (आसाम) (१९४७), पूना, रुड़की, काश्मीर (१९४८), बड़ौदा 
(१९४९) , गुजरात, कर्नाटक (१९५०), बिहार (१९५१), (8-0.0-.7.) 
(बम्बई) महिला विश्वविद्यालय (१९५१-५२), विश्वभारती १९५१ तथा 


श्री वेंकटेशवर (निरूपथी, आन्ध्र) (१९५५ ) विश्वविद्यालय अब तक खुल चुके 


हैं। सम्पूर्ण भारत में वत्तमान विश्वविद्यालयों की संख्या ३१ हे। अभी कुरुक्षेत्र 
तथा काशी में एक-एक संस्कृत विश्वविद्यालय तथा अन्य कुछ स्थानों पर नये 
विश्वविद्यालय स्थापित करने के प्रयत्न जारी हैँ। उच्चशिक्षा का प्रसार अधिका- 
धिक बढ़ता जाता है। द 


पुराने तथा नये सभी विश्वविद्यालय उन्नति कर रहे हैँं। उनमें परिवर्तन 
और परिवद्धन हुये है। सभी की अलूग-अरूग विशेषताएं हँ। नवीन विभाग, 


नवीन उपाधियाँ तथा पाठ्यक्रम आदि बढ़ते जा रहे हें। सन्‌ १९३४ में अन्त- 





हा विश्वविद्यालयीय विक्षा . १५१ 


विश्वविद्यालय परिषद्‌ ने बढ़ते हुये स्‍्नातकों की बेकारी को देखकर कहा था कि 


_माध्यमिक-शिक्षा-स्तर का पुनस्संगठन करना आवश्यक है जिससे अधिकतर विद्यार्थी 


माध्यमिक शिक्षा के बाद विभिन्न व्यवसायों में जा सकें और विश्वविद्यालयों की 
भीड़ कम हो सके और उनका स्तर ऊँचा किया जा सके। परिषद्‌ ने इस हेतु सम्पूर्ण 
शिक्षा-व्यवस्था का पुनस्संगठन और स्तरों का पुनर्निर्माण करने का सुझाव दिया। 
डिग्री कोसे तीन वर्ष का रखने का भी प्रस्ताव किया । तबसे अब तक कई समितियों 
और क्रमीशनों ने इस पुनस्संगठत की सिफारिशों की हैं। केन्द्रीय शिक्षा-परामर्श 
परिषद्‌ ने स्तरों का पुनस्संगठन स्वीकार कर लिया है और इस दिशा में कार्य हो 
रहा है। दिल्‍ली विश्वविद्यालय ने अपना डिग्री कोर्स तीव साल का कर दिया हैं । 

केन्द्रीय शिक्षा-परामर्श परिषद्‌ ने सन्‌ १९४३ में अपनी रिपोर्ट में भारतीय 
विश्वविद्यालयों के भविष्प की रूपरेखा दी और उसमें एक विश्वविद्यालय अनुदान 
समिति के संगठत का सुझाव भी दिया। सन्‌ १९४६ में यह समिति नियुक्त 
कर दी गई और विश्वविद्यालयों को अनुदान देने का कार्य इस समिति के सुपुर्द 
हो गया है । द 

सन १९४४ में सार्जेण्ट योजना ने भी उच्चशिक्षा पर अपने सुझाव .प्रकाशित 
किये । उसके मुख्य प्रस्ताव निम्नलिखित थे :-- 

..._ (१) वत्तमान भारतीय विश्वविद्यालय यथार्थ रूप में राष्ट्रीय शिक्षा-व्यवस्था 
की आवश्यकताओं को पूरा नहीं करते । इनके प्रवेश नियमों में कड़ाई होनी चाहिये 
और उन्हीं विद्यार्थियों का प्रवेश होना चाहिये जो उच्चशिक्षा से लाभ उठाने की 
क्षमता रखते हैं। इस प्रकार माध्यमिक शिक्षा से निकलनेवाले १५ विद्यार्थियों 
में से एक का प्रवेश विश्वविद्यालयों में किया जाये। 

(२) इण्टरमीडिएट कक्षाओं को हटाकर उनका एक वर्ष माध्यमिक स्कूलों 
में और एक वर्ष डिग्री कक्षाओं में मिला दिया जाये । 

(३) ट्यूटोरियल प्रथा लागू की जाये और शिक्षकों तथा विद्याथियों का 
व्यक्षितगत सम्पर्क बढ़ाया जाये। उच्चकक्षाओं में अनुर्धवान-कार्य पर विशेत 
ध्ययन दिया जाये-। 

(४) शिक्षकों की आथिक दशा, कार्य करने की अवस्थाओं तथा वेतन मे 
समुचित सुधार किया जाये । शिक्षकों की संख्या में भी वृद्धि की जाये। 

(५) एक भारतीय विश्वविद्यालय अनुदान समिति नियुक्त की जाये जो 
विश्वविद्यालयों को दिये जानेवाले अनुदानों का निर्णय: करे। समिति विभिन्न 








१४२ भारतीय शिक्षा का संक्षिप्त इतिहास 


विश्वविद्यालयों के कार्यों में साम्य तथा एकता उत्पन्न करने की कोशिश भी 
करे। विश्वविद्यालयों के लिये व्यक्तिगत दान को भी समिति उत्साहित करे और 


विदेशी विश्वविद्यालयों से भी सांस्क्ृतिक सम्बन्ध स्थापित करे। 


द्वितीय महायुद्ध की समाप्ति के बाद भारत में विश्वविद्यालयीय शिक्षा अति. 


तीत्र गति से बढ़ी। जनता ने भी उदारतापूर्वक दान दिया और सरकार ने भी 
अनुदान की राशि में पर्याप्त वृद्धि कर दी। स्वतन्त्रता-प्राप्ति के बाद से भारत में. 


बारह नये विश्वविद्यालय स्थापित हो चुके हैं और निकट भविष्य में कुछ और 


खुलनेवाले हैं। छात्रों की संख्या में भी अत्यधिक वृद्धि हुई है। सभी विश्व- 
विद्यालयों का आकार बढ़ रहा हैं और उनमें नवीन विषय तथा नवीन विभाग 


खोले जा रहे हैं । 


. स्वातन्त्योत्तर-काल में--विश्वविद्यालयों में सुधार की दृष्टि से अन्तविश्व- 
विद्यालय परिषद्‌ तथा केन्द्रीय शिक्षा-परामर्श परिषद्‌ ने सरकार के सामने एक 
अखिलभारतीय विश्वविद्यालय कमीशन नियुक्त करने का सुझाव रखा। भारत 
सरकार ने नवम्बर सन्‌ १९४८ में डॉ० सर्वपल्ली राधाकृष्णन की अध्यक्षता में 


एक कमीशन की नियुक्ति कर दी। अगस्त सन्‌ १९४९ में कमीशन ने अपना 
प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया। यह एक अत्यन्त महत्त्वपूर्ण प्रतिवेदन है । 


कमीशन की जाँच का क्षेत्र अत्यन्त व्यापक था। इसे विश्वविद्यालयों के वत्तं- 
मान तथा भविष्य की रूपरेखा के सभी अंगों पर प्रकाश डालना था। उसे विश्व- 
विद्यालयीय शिक्षा एवं अनुसंधान के उद्देश्य, उनके विधान, नियन्त्रण, कार्य तथा 


क्षेत्र में आवश्यक परिवर्तन तथा केन्द्रीय एवं राज्य सरकारों से उनका सम्बन्ध 
आश्थिक प्रश्न, शिक्षा का उच्चस्तर, प्रशिक्षण-व्यवस्था, पाठ्यक्रम, प्रवेश, शिक्षण 
का माध्यम, धामिक शिक्षा तथा अनुशासन आदि सभी पर सुझाव देना था। 

... कमीशन ने प्रथम भाग में १८ अध्यायों में अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया । 
द्वितीय भाग में आँकड़े एवं साक्षी आदि हैँ। प्रथम अध्याय में कमीशन ने अपने 


. नियुक्ति-काल से पूर्व तक का विश्वविद्यालयीय शिक्षा का संक्षिप्त इतिहास दिया हैं । 


द्वितीय अध्याय में कमीशन ने देश के निर्माण तथा उत्थान को ध्यान में रखते हुये 
विश्वविद्यालयीय शिक्षा के उद्देश्यों में प्रजातन्त्र, न्याय, स्वतन्त्रता, समानता, 
राष्ट्रीय भावना, भारतीय संस्कृति का अट्ट स्रोत, भारतीय परम्परा का संरक्षण 
तथा अन्तर्राष्ट्रीय बन्ध॒त्व के तत्त्वों पर बल दिया हूँ। तीसरे अध्याय में शिक्षकों 
की समस्याओं की समीक्षा करते हुये कमीशन ने . कहा हे कि शिक्षक के महत्त्व 
. और उत्तरदायित्व को मान्यता दी जाये। 


. विद्ववविद्यालयीय दिक्षा: आर द १५३: 


उसने सुझाया कि विश्वविद्यालयों में चार श्रेणी के शिक्षक हों--प्रौफिसर, 
रीडर, लेक्चरर, और इंस्टक्टर। इनके अतिरिक्त प्रत्येक विश्वविद्यालय में कुछ 
अनुसंधात अभिसदस्य (]२०४८७००॥ #2॥098) भी हों। इनका वेतन-क्रम इस 
प्रकार से हो द द कप 
विश्वविद्यालयों में 


प्रोफेसर . ९००-०५०-१,३५० 
रोडर ६ ००--३०--९० ० 
लेक्चरर ३००-२५-६० ० 
इंस्ट्रक्टर २७४-२५०५१६०४० 


अनु. अभिसदस्य. २५०-२५-५०० 
सम्बन्धित स्तातक-कक्षा कालेज. स्नातकोत्तर-कक्षा कालेज 


लेक्चरर २००-१५-३२ ०-२०-४०० २००-१५-३२०-२०-४० ०-- 
52 

सीनियर पद '४००--२७--६० ० ५००-२०५-८०० . 

प्रिस्चौोपल ६००--४०-८० ० . €८००-७५०--१,००० 


एकश्रेणी से उच्चश्रेणी पर उन्नति केवछ योग्यता के आधार पर होनी चाहिये । 
शिक्षकों के चुनाव में सावधानी बर्ती जाये । जूनियर और सीनियर शिक्षकों का 
अनुपात प्राय: २: १ होना चाहिये | अवकाश-ग्रहण की आयु साधारणतः ६० वर्ष 
होनी चाहिये किन्तु प्रोफेसरों को ६४ वर्ष की आयु तक अवसर दिया जा सकता 
हूं। प्राविडेेण्ट फण्ड, छुट्टियाँ और कार्य-काल की अवस्थाएँ निश्चित होनी चाहिये । 
आयथिक कठिनाइयों में पड़े हुए विश्वविद्यालयों को अनुदान देकर उन्हें क्षमता- 
शाली वनाया जाये । 
अगले अध्यायों में कमीशन ने विश्वविद्यालय के अन्य विविध अंगों की विवे- 
चना करते हुथ प्रस्ताव किये हैँ :-- 


शिक्षण मानदण्ड--विश्व विद्यालय में विद्यार्थियों का प्रवेश वत्तंमान इण्टर 
परीक्षा अथवा उसकी समकक्ष परीक्षाओं के बाद (१२ वर्ष की अवधि को स्कूछ 
तथा कालेज शिक्षा के उपरांत) ही होना चाहिये । प्रत्येक प्रान्त में अधिक संख्या में 
सावत-सम्यन्न इण्टरमीडिएट कालेज (कक्षा ९ से १२या ६ से १२ तक के ) खोले 
जायें। माध्यमिक शिक्षा के पश्चात्‌ विभिन्न उद्यमों को ओर विद्याथियों को 
, आकर्षित करने के लिये अधिक संख्या में व्यावसायिक विद्यालय खोले जायें। हाई- 
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- स्कूल तथा इण्टर कालेजों के अध्यापकों को प्रशिक्षण देने के लिये विश्वविद्यालय 
रिफ्र शर कोर्सो की व्यवस्था करें। शिक्षक विश्वविद्यालयों के कला और विज्ञान 
विभागों में ३,००० तथा सम्बन्धित कालेजों में १,५०० विद्यारथियों की उच्चतम 


संख्या निश्चित कर दी जाये। परीक्षा-दिवसों को छोड़कर वर्ष में कम-से-क्म 


१८० कार्य-दिवस हों। शिक्षण-विधि में सुधार हो, ट्यूटोरियल पद्धति को संगठित 
किया जाये, तथा पुस्तकालय में अध्ययन और लिखित कार्य को प्रोत्साहित किया 
जाये । किसी कोसे में पाठ्यपुस्तकें नियत न की जायें, प्राइवेट परीक्षाथियों के ऊपर 
अधिक नियन्त्रण हो और व्यावसायिक लोगों के लिये शाम की कक्षाओं का 
परीक्षण क्रिया जाये। पुस्तकालयों और प्रयोगशालाओं को आधुनिकतम ढंग 
से उन्नत किया जाये। 

पाठ्यक्रम (कला तथा विज्ञान)--आऑनर्स के एक वर्ष बाद तथा उत्तीर्ण 
परीक्षा के दो वर्ष बाद मास्टर डिग्री दी जानी चाहिये। संकुचित विशेषज्ञता 
को दूर करने के लिये माध्यमिक स्कूलों तथा विश्वविद्यालयों में सामान्य शिक्षा 

( (70079 ९०तंप्रट8007 ) के सिद्धान्तों और प्रयोगों का अध्ययन चाल कार देना 
चाहिये। विशिष्ट क्षेत्रों के अनुरूप सामान्य शिक्षा का पाठ्यक्रम एवं पाठ्यबस्तु 
तैयार कर लेना चाहिये जिससे बालक को व्यक्तित्व के विकास का अवसर मिले 
और वह योग्य नागरिक बन सके । 


स्नातकोत्तर प्रशिक्षण और श्रनुसंधान (कला और विज्ञान )--एम० ए० 
तथा एम० एससी० के नियमों में साम्य होना चाहिये। इनके शिक्षण का उचित 
संगठन होना चाहिये जिसमें भाषण (लेक्चर ), गोष्ठी (सेमीनार) तथा प्रयोग- 
शाला-कार्य सम्मिलित हों। पाठ्यक्रम में एक विषय का उच्च अध्ययन तथा 
अनसंधान की विधियों का प्रशिक्षण सम्मिलित होना चाहिये । पीएच० डी० का 
अनसंधान-कार्य कम-से-कम दो वर्ष का होना चाहिये । इसमें निबन्ध के अतिरिक्त 
मौखिक परीक्षा भी होनी चाहिये | अनुसं धान-क्षेत्र पर परीक्षार्थी को पूर्ण अधिकार 


होना चाहिये । विश्वविद्यालयों को विभिन्न विषयों, विशेषतः विज्ञान में अनुसंधान- 


कार्य की सुविधाएँ प्रदान करनी चाहिये । पीएच० डी० तथा उच्च अनुसंधान के 


योग्य विद्यार्थियों के लिये छात्रवृत्तियों और अभिवत्तिओं (808९87०॥ ल]०छछक) 


का पर्याप्त प्रबन्ध होना चाहिये । डी० छिट० और डी० एससी० की उपाधियाँ 
मौलिक तथा उच्चकोटि के प्रकाशित कार्यों पर ही दी जायें । विज्ञान की विभिन्न 
. शाखाओं में अनसंधान को प्रोत्साहित और संगठित किया जाये और विश्वविद्यालय 


तथा सरकार उसके लिये सभी प्रकार की आर्थिक सहायता प्रदान करें | इसके : 








- विश्वविद्यालयीय शिक्षा . १पए्‌ण्‌ 


अतिरिक्त देश की प्राचीन तथा अर्वाचीन भाषाओं, साहित्य, दर्शन, धर्म, इतिहास 


तथा छलित कला आदि में अनुसंधान के लिये विस्तृत क्षेत्र हं। इसका उपयोग 


किया जाये । पल क्‍ क्‍ 
व्यावसायिक शिक्षा--वध्यावसायिक शिक्षा वह शिक्षा हे जो मनुष्य को किसी 
व्यवसाय में परिश्रम एवं उत्तरदायित्व के साथ कार्य करने की क्षमता प्रदान करती 


बे 
हे । 


(अर) कृषि--भारतवर्य क्ृषि-प्रधान देश है अत: कृषि-शिक्षा को एक मुख्य 
राष्ट्रीय प्रश्न मानव केता चाहिये। इस शिक्षा का समावेश प्राथमिक, माध्यमिक 
तथा उच्चशिक्षा में होना चाहिये। जहाँ तक सम्भव हो कृषि-शिक्षा, कृषि-अन- 

संधान तथा कृषि-मीति-संचालून उन्हीं व्यक्तियों तथा संस्थाओं के हाथों में होना 

चाहिये, जिन्हें करषि-जीवन का घनिष्ट सम्पर्क तथा विशेष ज्ञान प्राप्त हो। कृषि- 
शिक्षण की संस्थायें यथासंभव ग्रामीण क्षेत्रों में हों। वत्तमान कृषि कालेजों को 
आशिक सहायता देकर उनके साधनों को बढ़ाया जाये, नवीन कृषि कालेज खोले 
जायें; सरकार द्वारा प्रयोगात्मक फार्म खोले जायें और कृषि-अनुसंधान तथा प्रयोग- 
शालाओं की स्थापना की जाये। इण्डियन काउन्सिक ऑफ एग्रीकल्चरल 
रिसर्च को उन्नत किया जाये और उसके संरक्षण में एक इन्स्टीटद्यूट ऑफ एग्री- 
'कल्चरल पालिसी खोला जाये । 


(आरा) वारिएज्य--अध्ययन-काल में वाणिज्य के विद्यार्थियों को तीन अथवा 


चार फर्मों में व्यावहारिक कार्य करवे का अवसर मिलना चाहिये। स्नातक 
''परीक्षा के बाद उन्हें किसी शाखा में विशेषज्ञ बनने की चेष्टा करनी चाहिये । 
 एम० काम० में भी पस्तकीय ज्ञान कम हो और कुछ ही लोगों को इस डिग्री के 


लिये प्रवेश दिया जाये। 

(इ) शिक्षा--प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों में सुधार क्रिया जाये और अध्यापना- 
भ्यास में अधिक समय दिया जाये । अभ्यास को प्रशिक्षण में अधिक महत्त्व दिया. 
जाये + उसके लिये उपयुक्त स्कूल हों। प्रशिक्षण महाविद्यालय के अधिकांश 
अध्यापफ वे हों जिन्हें स्वयं स्कूलों में पढ़ाने का अनुभव हो। शिक्षा-सिद्धान्त के 
पाठ्यक्रम लचीले तथा स्थानीय वातावरण के उपयक्‍त हों। एम० एड० डिग्री 


में प्रवेश कुछ वर्षों के शिक्षण अनुभव के पश्चात ही दिया जाये । 


(ई) इंजीनिर्यारंग तथा टेक्‍्नोलॉजी--वत्त मान इंजीनियरिंग तथा टेक्‍्नो- 
लाजिकल संस्थाओं का सुधार कर उनकी उपयोगिता को बढ़ाया जाये। विभिन्न 
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प्रकार के इंजीनियरिंग स्कूलों की संख्या में वृद्धि की जाये । इन स्कूलों और कालछेजों: 
में पढ़नेवालों को कारखानों में काये करके व्यावहारिक ज्ञान प्राप्त करने की भी 
सुविधायें प्रदान की जायें। पाठ्यक्रम में सुधार किय। जायें और उच्च टेक्‍्नोलॉ- 
... जिकल संस्थायें खोली जाये। इनको सरकारी नियन्त्रण में न रखकर विश्वविद्या- 
. लगों से सम्बन्धित कर दिया जाये । द 


(उ) कानून--कानून के कालेजों का पूर्ण पुनस्संगठन किया जाये । इनके: 


अध्यापकों की नियुक्षित भी कला तथा विज्ञान विभाग के समान विश्वविद्यालयों. 


में हो। तीन वर्ष का डिग्री कोर्स समाप्त करने के उपरांत इनमें प्रवेश दिया. 
जाये । कानून के विशेष विषयों का तीन वर्ष का पाठ्यक्रम हो। इसमें अंतिम वर्ष . 
व्यावहारिक शिक्षा में लगाया जाये । अध्यापक पूर्णकालीनत तथा अंशकालीन दोनों 


प्रकार के हों । कानून के विद्यार्थियों को अध्ययत-काल में अन्य पाठ्यक्रमों को लेने 
की आज्ञा विशेष परिस्थिति में ही दी जाये । 

.... (ऊ) चिकित्सा--एक मेडिकल कालेज में १०० से अधिक विद्यार्थी भर्ती 
ने किये जायें। इनसे सम्बन्धित अस्पताल हों जहाँ प्रति विद्यार्थी १० मरीज हों, 


ग्रामीण केन्द्रों में भी इनके प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाये। कुछ कालेजों में. 


स्नातकोत्तर शिक्षा की व्यवस्था भी हो। सार्वजनिक स्वास्थ्य, इओ्जीनियरिंग, 


सुश्रूषा (नर्सिंग) को अधिक महत्त्व दिया जाये । प्राच्रीन भारतीय चिकित्सा- 


पद्धति में अनुसंधान की सुविधा प्रदान की जाये। 

इनके अतिरिक्त कमीशन ने वाणिज्य-प्रशासन, जन-प्रशासन और औद्योगिक 
सम्बन्धों के शिक्षण की व्यवस्था की भी सिफारिशों की हैं। 

धार्मिक शिक्षा--भारत एक धर्मनिरपेक्ष प्रजातन्त्र राज्य हैँ अतः किसी 
धर्मविशेष की शिक्षा सरकारी संस्थाओं में नहीं दी जाये। सभी शिक्षालयों 
में कार्यारम्स कुछ मिनट के मौन चिन्तन के पश्चात्‌ हो। डिग्री कक्षा के प्रथम वर्ष 
में गौतमबुद्ध, कनफ्यूशस, जोरास्टर, सुकरात, ईसा, शंकर, रामानुज, माधव, 
मुहम्मद, कबीर, नानक तथा गान्धी सरीखे महान्‌ धार्मिक गुरुओं का जीवन- 
चरित्र पढ़ाया जाये। ट्वितीय वर्ष में कुछ चुने हुये विदव-प्रन्थों से सा्वभौसिक 
महत्त्व के भाग पढ़ाये जायें और तुतीय वर्ष में धर्म-दर्शन के केन्द्रीय तत्त्वों का 
अध्ययन कराया जाये । बे 
... शिक्षा का साध्यस --राष्ट्रभाषा को सम्पन्न बनाया जाये । उससें 
विभिन्न मार्गों से आये हुये शब्दों का समन्वय कर लिया जाये । अस्तर्राष्ट्रीय 
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 वद्यालयीय शिक्षा... क्‍ १५७ 


पारिभाषिक शब्दों का भारतीयकरण कर लिया जाये और भारतीय भाषाओं की 
प्रकृति के अनुसार उनमें परिवर्तन कर लिया जाये। उच्चविक्षा में अंग्रेजी के 


स्थान पर यथाशीघ्य एक भारतीय भाषा का प्रयोग किया जाये, माध्यमिक और 
विश्वविद्यालय स्तर पर विद्यार्थियों को तीव भादाओं का ज्ञान होना चाहिये- 
मातृ भाया ( प्रदेशीय ), राष्ट्रभाषा (संघीय ), तथा अंग्रेजी । उच्चशिक्षा का माध्यम 
प्रादेशिक भाषा हो और यदि विद्यार्थी चाहे तो राष्ट्रभाषा भी प्रयोग कर सकते 
हैं। राष्ट्रभाषा के लिये देवनागरी लिपि का प्रयोग किया जाये और उसमें सुधार 
'कर लिया जाये। प्रादेशीय और राष्ट्रभायषा की उच्चति के लिये ज्ञीघत्र कदम उठाये 
जायें और वैज्ञानिकों तथा भाषा-विद्येषज्ञों की एक परिषद्‌ बनाई जाये जो समस्त 
देश के लिये वैज्ञानिक शब्दकोष निर्माण करे और प्रत्येक भारतीय मापा में विभिन्न 
'विज्ञात-शाखाओं की पुस्तकें तैयार करे। प्रान्तीय सरकारें राष्ट्रभाषा का शिक्षण 


माध्यमिक तथा उच्चशिक्षा में प्रचलित कर दें। 
परीक्षायें--परीक्षाओं के उन्मूलन का समर्थन न कर कमीशन ने उन 


में सुधार वाञ्छनीय बतलाया है। कमीशन ने सिफारिश की हैं कि शिक्षा विभाग 
विशेषज्ञों द्वारा परीक्षाओं के सुधार का कार्य करे। विश्वविद्यालयों में परीक्षक 
बोर्ड की नियुक्ति हो। सरकारी नौकरियों के लिये डिग्री परीक्षा अनिवार्य न हो 
'वरन्‌ राज्य विभिन्न नौकरियों के लिये परीक्षाओं की व्यवस्था करे। वर्ष में किये 
गये कक्षा-कार्य को भी परीक्षा की सफलूता-असफलता में शामिल किया जाये । 
'प्रीक्षा के $ अंक इस कार्य के लिये सुरक्षित रखे जायें। तीन वर्ष की डिग्री कक्षाओं 
में प्रत्येक वर्ष के अन्त में एक स्वतःपूर्ण परीक्षा होनी चाहिये। परीक्षकों का 
चुनाव सावधानी से हो। कोई परीक्षक तीन वर्ष से अधिक के लिये न हो। बीच 
. में तीन वर्ष का अवकाश देकर ही फिर परीक्षक हो। प्रथम, ह्वितीय और तृतीय 


श्रेणियों के छियो ७०, ५५ और ४० प्रतिशत न्यूनतम अंक रखे जायें। आधुनिक 
वस्तुगत परीक्षाओं (009]००४ए७ ४९४४3) और निबन्धरूप परीक्षाओं को मिला 
दिय।" जाये। स्नातकोत्तर तथा व्यावसायिक परीक्षाओं में मौखिक परीक्षा 
(94 ४०८2७) भी होनी चाहिये। 

विद्यार्थी, उनके कार्य तथा कल्याण--कालेजों ओर विश्वावद्यालयों 
में प्रवेश केवल योग्यता के आधार पर दिया जाये। प्रथम डिग्री कोर्स में विभिन्न 
प्रकार के पाठ्यक्रमों की व्यवस्था हो। विश्वविद्यालय स्नातकोत्तर, व्यावसायिक 
तथा उच्च अमृसन्धान-कार्य पर अधिक ध्यान दें । परीक्षा के आधार पर योग्य 

















१५८ भारतीय शिक्षा का संक्षिप्त इतिहास 


किन्तु निर्धन विद्यार्थियों को छात्रवृत्तियाँ प्रदान की जायें। प्रवेश के समय तथा 
बाद में नियमित रूप से सभी छात्र-छात्राओं की निःशुल्क डाक्टरी जाँच की जाये 
और प्रत्येक विश्वविद्यालय में छात्रों के लिये चिकित्सालय की व्यवस्था हो। 
विद्यार्थियों के सम्पर्क में आनेवाले सभी जनों की डाक्टरी जाँच हुआ करे। शिक्षा- 
लयों की सफाई, भोजन, जल तथा छूत की बीमारी के टीके आदि की उचित 
व्यवस्था की जाये । शारीरिक शिक्षा के डायरेक्टर की नियुक्ति कालेजों और 
विश्वविद्यालयों में की जाये । खेल-कूद, जिमनैस्टिक आदि की उचित व्यवस्था हो । 
नेशनल केडिट कोर' (४. 0. 0.) की ट्रेनिंग शिक्षालयों में दी जाये । ४. 0. 0- 
सम्बन्धी सम्पूर्ण व्यय केन्द्र-सरकार वहन करे। स्वेच्छायूर्वक समाज-सेवा करने 
की प्रेरणा विद्याथियों को दी जाये। शिक्षालयों में छात्रावासों की उचित 
व्यवस्था हो। पचास छात्रों के लिये एक छात्रावास हो जहाँ भोजन, सामाजिक 
जीवन तथा स्वच्छता आदि पर विशेष ध्याव दिया जाये। विद्यार्थी यूनियन 
राजनेतिक दलदलों से स्वतन्त्र रहें और विद्यार्थियों दारा संचालित होकर उनके 
कल्याण के लिये कार्य करें। विद्याथियों को अनुशासनप्रिय बनने का प्रोत्साहन 
दिया जाये । विद्यार्थियों के लिये एक विद्यार्थीकल्याण-परामर्श-परिषद्‌' की 
स्थापना की जाये । 


स्त्री-शिक्षा--पुरुषों के जिन कालेजों में स्त्रियों को प्रवेश दिया जा 
रहा हैँ वहाँ उनको जीवन की सभी सामान्य सुविधायें और शिष्ठाचार प्रदान 
किये जायें। स्त्रियों की शिक्षा-सुविधाओं को और बढ़ाने की आवद्यकता है। 
स्त्रियाँ पुरुषों का अनुकरण न करके स्त्रियोचित शिक्षा की ओर अधिक ध्यान 
दें। स्त्रियों और पुरुषों की शिक्षा पूर्णतः: समान होना वाञुछनीय नहीं हैं । समाज 
'में स्त्रियों का विशिष्ट स्थान है और उन्हें उसके योग्य पाठ्यक्रम चुनना चाहिये । 
सहशिक्षावाली संस्थाओं में स्त्रियों के साथ उचित नम्मता एवं भद्गता का व्यवहार 
होना चाहिये । समान कार्य के छिये अध्यापिकाओं को पुरुष अध्यापकों के समान 
ही' वेतन मिलना चाहिये। 


संगठन एवं नियनन्‍्त्रण--विश्वविद्यालयीय शिक्षा का उत्तरदायित्व 
केन्द्रीय तथा राज्य सरकार दोनों पर होना चाहिये । केन्द्र सरकार विश्वविद्यालयों 
के वित्त, विशेष विषयों की सुविधाओं का समन्वय, राष्ट्रीय नीति संचालन तथा 
उचित प्रशासन आदि से मुख्यतः सम्बन्धित हो । एक केन्द्रीय विश्वविद्यालय 
' कमीशन की नियुक्ति की जाये जो अनुदान-सम्बन्धी निर्णय किया करे। इसमें 
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विभिन्न शाखाओं के विशेषज्ञ हों । केवल सम्बन्धक प्रकार का कोई विश्वविद्या- 
लय न हो। सरकारी कालेजों को भी विश्वविद्यालयों से सम्बन्धित कर दिया 
जाये। गैरसरकारी कालेजों को मान्यता देने में सावधानी बर्ती जाये । एक 
विश्वविद्यालय से सम्बन्धित कालेजों की संख्या सीमित हो और उनकी उचित 
प्रबन्धकारिणी समितियाँ हों। सम्बन्धित कालेजों का लक्ष्य एक संघीय विदव- 
विद्यालय के रूप में विकसित होने का हो। विश्वविद्यालय के अधिकारी इस 
प्रकार हों :-- द 

(अ) विजिटर (राष्ट्रपति); (आ) चांसछर (राज्यपाल) ; (इ) वाइस- 
चांसलछर (वेतनिक पूर्णकालीन); (ई) सिनेट (कोट); (ड) प्रबन्धकारिणी 
काउन्सिल (सिण्डीकेट); (ऊ) एकेडेमिक्र काउन्सिल; (ए) फैकल्टीज; 
(ए) बोर्ड ऑँव स्टडीज; (ओ) वित्त कमेटी; (औ) चुनाव समितियाँ। 

वित्त--उच्चशिक्षा के व्यय को बहन करने का उत्तरदायित्व राज्य 
को स्वीकार करना चाहिये । गैरसरकारी कालेजों को भवन तथा साजसज्जा 
के लिये अनृदान तथा सालाना व्यय का नियमानुसार कुछ भाग अनुदानस्वरूप 
दिया जाये। शिक्षा के लिये दान को प्रोत्साहित करने के लिये आय-कर नियमों में 
संशोधन किया जा सकता है। कमीशन की सिफारिशों को कार्यान्वित करने के 
लिये शिक्षालयों को अतिरिक्त अनुदान दिया जाये । विश्वविद्यालयों को विकसित 
करने के लिये सरकार प्रतिवर्ष १० करोड़ रुपयों का अतिरिक्त अनुदान दिया 
करे । द 


बनारस, अलीगढ़ और दिल्‍ली विश्वविद्यालय--बनारस और अलीगढ़ 


विश्वविद्यालयों से जातीय भेद हटा दिया जाये और उनकी कोट में सभी जाति 


और धर्म के सदस्य हों। इन विश्वविद्यालयों को अखिलभारतवर्षीय स्तर पर 


. रखा जाये और इनके कालेजों में समस्त देश के लोग प्रवेश पा सके। इण्टर 


कक्षार्ये इससे अलग कर दी जायें। इनमें मेडिकल तथा कृषि कालेज खोले जाये। 
दिल्‍ली के कालेजों को एक स्थान पर केन्द्रित कर दिया जाये । केन्द्रीय विश्वविद्या- 

लय होने के नाते दिल्ली समस्त देश के विद्याथियों को कार्य की सुविधायें प्रदात 
करे । इन तीनों विश्वविद्यालयों के शिक्षण का माध्यम संघीय (राष्ट्र-) भाषा 


हो जो क्रमश: छः वर्षों में अंग्रेजी का स्थान ग्रहण कर ले । 


ग्रन्य विध्वविद्यालय--कमीशन ने उस समय तक स्थापित भारत के सभी 
विश्वविद्यालयों की विवेचना करते हुये उनके सुधार और उनकी स्थिति को दृढ़ 
बनाने के सुझाव दिये 
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नये विश्वविद्यालय--तये विश्वविद्यालयों की स्थापना विश्वविद्यालय 
ग्राण्णट कमीशन की सिफारिशों के आधार पर राष्ट्रपति की आज्ञा द्वारा 
ही होनी चाहिये। विश्वभारती और जामिया मिलिया को विश्वविद्यालय 


 स्त्रीकार कर उन्हें अनुदान दिया जाये | नये विश्वविद्यालयों की स्थापना में देश- 


काल का ध्यान रखते हुये उनका समुचित वितरण किया जाये। 


ग्रामीण विश्वविद्यालय--भारतवर्ष एक क्रृषिप्रधान देश है और 
“इसकी अधिकांश जनता गाँवों में रहती है । अब समय आगया है कि शिक्षा का 
प्रसार गाँवों में हो । इस ध्येय से ग्रामीण विश्वविद्यालयों की स्थापना उचित होगी । 
'डेनमार्क के जनता कालेजों का आदर्श इस दिशा में सहायक हो सकता हैं । ग्रामीण 
विश्वविद्यालयों को बेसिक शिक्षा से सम्बन्धित कर दिया जाये और उनका पाठ्य- 
क्रम इस प्रकार हो:-- 


८ वर्ष बेसिक शिक्षा, ३ या ४ वर्ष उत्तरबेंसिक अथवा माध्यमिक शिक्षा । 
३ वर्ष कालेज डिग्री पाठयक्रम तथा २ वर्ष स्नातकोत्तर शिक्षा । 


इनके अतिरिक्त कमीशन ने अनेक परिशिष्टों में अत्यन्त उपयोगी सूचनाये 
दी हे। 


सन्‌ १९५० में केन्द्रीय शिक्षा-परामर्श परिषद्‌ ने कमीशन की रिपोर्ट पर 


विचार किया और कुछ संशोधनों के साथ इसके प्रस्तावों को स्वीकार कर लिया । 
मुख्य संशोधन वित्तसम्बन्धी थे। सिफारिशों के आधार पर कई विश्वविद्यालयों 


के विधानों में संशोधन हो चुका है । नवीन विश्वविद्यालयों की स्थापना का प्रसंग 
पीछे दिया जा चुका है। 


सन्‌ १९५३ में केन्द्रीय शिक्षा-परामर्श परिषद्‌ ने पुनः इन प्रस्तावों पर विचार 


'क्रिया और सिफारिशों को शीघ्रातिशीध्य कार्यान्वित करने के विषय में सुझाव 
देने के लिये श्री हुमाऊँ कवीर की अध्यक्षता में एक समिति नियक्‍्त कर दी। 
सन १९५४ में परिषद ने इस समिति की रिपोर्ट पर विचार किया। समिति 
ने न्यूनाधिक संशोधनों के साथ कमीशन के प्रस्तावों को शीकघ्रातिशीघ्र कार्यान्वित 
“करने के सुझाव रखे थे। परिषद्‌ ने समिति के अधिकांश प्रस्तावों को स्वीकार 
“कर लिया और कमीशन के सुझाव के अनुसार सन्‌ १९५३ के अन्त तक विदृव- 
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विश्वत्रि्यालयोय शिक्षा रा १६१ 


विद्यालय अनुदान समिति के स्थान पर विश्वविद्यालय अनुदान कमीशन की 
स्थापना भी कर दी गईं | कमीशन के कार्यों में से प्रमुख निम्नलिखित हैं :-- 

(१) केन्द्रीय सरकार को उच्चशिक्षा और विश्वविद्यालयों के मानदण्ड 
को ऊंचा करने के विषय में सुझाव देना। 

(२) विश्वविद्यालयों की आथिक दशा की जाँच-पड़तारू करके उनके. 
अनुदान के लिये सुझाव रखना । 

(३) नये तथा पुराने विश्वविद्यालयों की स्थापना, प्रसार, डिग्रियों को 
मान्यता देने, सुधार के मार्ग बताने अथवा किसी प्रकार की समस्या पर सलाह 
देने का कायय करना। 

इस प्रकार कमीशन एक विशेषज्ञ समिति के समान कार्य करता हें । ऊपर 
दिये हुये विवरण से स्पष्ट है कि इधर स्वतन्त्रता-प्राप्ति के बाद भारत में उच्च- 
शिक्षा की प्रगति अति संतोषजनक रही है। स्वतन्त्रता-प्राप्ति के समय भारत 
में केवल १९ विश्वविद्यालय थे किन्तु अब उनकी संख्या ३१ हो गई है । विद्याथियों 
की संख्या में भी प्रायः: ७५ प्रतिशत की वृद्धि हुई है । किन्तु संख्या की वृद्धि 
क्षमता-बृद्धि की सूचक नहीं हे । कतिपय क्षेत्रों में सुधार अवश्य हुये हे फिर भी 
अभी उच्चशिक्षा में अनेक कमियाँ हैं। विश्वविद्यालय शिक्षा कमीशन की 
अधिकांश सिफारिशों को अभी तक कार्यान्वित नहीं क्रिया जा सका है । विद्या- 
थियों की भीड़, शिक्षकों की दशा, शिक्षा का मानदण्ड तथा वित्तसम्बन्धी सम- 
स्थाएँ आदि अब भी चिन्तनीय है । 


कतिपय समस्योपें--इस क्षेत्र की मुख्य तीन समस्‍यायें हें जिनका हल 
अत्यन्त आवश्यक हो रहा हैँ :-- 


. (१) विश्वविद्यालयों में बढ़ती भीड़ को कम करना --माध्यमिक शिक्षा 
: के संकीर्ण एवं एकांगीय पाठ्यक्रम तथा विश्वविद्यालयों की वत्तंमान प्रवेश- 
पद्धति के कारण विश्वविद्यालयों में अवाब्छनीय भीड़ हो रही है | माध्यमिक शिक्षा 
में जिन सुधारों का प्रयत्न हो रहा है उनके हो जाने पर बहुत-से विद्यार्थी माध्यमिक 
. शिक्षा के उपरान्त किसी व्यवसाय में रूग जायेंगे । इस प्रकार विश्वविद्यालयों में 
वही विद्यार्थी आयेंगे जिनमें वास्तव में उच्चशिक्षा-प्राप्त करने की योग्यता होगी । 

आयोजन आयोग (79छरशांग8 0०एणांब्छां०0) की सिफारिश पर भारत 
सरकार ने एक समिति नियक्त की है जिसका मुख्य कार्य यह पता करना है कि 
किन प्रकार की नौकरियों के लिये यनिवर्सिटी डिग्री आवश्यक नहीं होनी चाहिये । 
इससे भी भीड़ बहुत-कुछ कम हो जायेगी । 
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(२) विभिन्न पाठ्यक्रमों का प्रवस्ध करता जिससे भिन्न-भिन्न कार्यों के 
लिये नवय॒वक तैयार हों । 0 
(३) विश्वविद्यालयों में शिक्षा के गिरते हुए स्तर को ऊंचा उठाना। 
दूसरी और तीसरी समस्याओं के सुलझाव के लिये ही भारत सरकार ने 
जनवरी सन १९५४ में विव्वविद्यालय अनृदान आयोग नियकत कर दिया है । यह 
आयोग सराहनीय कार्य कर रहा है किन्तु कुछ लोगों को भय ह कि इसके कारण 
विश्वविद्यालयों पर सरकारी नियन्त्रण बढ़ जायेगा और शिक्षा-क्षेत्र में स्वत्तन्त्रता 
की भावना कम हो जायेगी। किन्तु सरकार का कथन है कि विश्वविद्यालयों की 
स्वाधीनता की रक्षा करते हुये हमें यह भी देखना है कि वे एक सामाजिक कर्त्तव्य 
को पूरा करें। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विधेयक भी पास हो चुका है। 
आयोग के सदस्यों में कम-से-कम पाँच गैरसरकारी सदस्य होंगे और आयोग को 
अधिकार होगा कि विश्वविद्यालयों के परामर्श से सम्बद्ध कालेजों को भी अनुदान 
दे सके। विश्वविद्यालय की शिक्षा के माध्यम के रूप में सरकार किसी एक भाषा 
को थोपना नहीं चाहती। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में विश्वविद्यालय शिक्षा के 
लिये ३६ करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है । क्‍ 
विश्वविद्यालय कमीशन की ग्रामीण-विश्वविद्या लय-सम्बन्धी सिफारिश पर 
विचार करने के लिये केन्द्रीय शिक्षा-परामर्श परिषद्‌ ने उप-शिक्षा मन्त्री 
डॉ० श्रीमाली की अध्यक्षता में एक समिति की नियुक्ति कर दी थी। समिति का 
प्रतिवेदन प्रकाशित हो गया है। समिति ने कहा है कि अब समय आगया है जब 
शिक्षा का प्रसार ग्रामीण क्षेत्रों में होना चाहिये । इसके लिये जनता-कालेजों 
और ग्रामीण संस्थाओं (7७ ॥089670७४ ) की स्थापना का सुझाव दिया गया 
हैं। इनमें नियमित शिक्षा के अतिरिक्त अनुसन्धान कार्यों द्वारा प्राप्त ज्ञान जनता 
के घरों. तक पहुँचाने की व्यवस्था की जा सकेगी | 
... . केन्द्रीय सरकार ने. राज्य सरकारों को लिखा हे क्रि वे सन १९५६-५७ से 
आम्य विश्वविद्यालयों की स्थापना का कार्य आरम्भ कर दें। द द 
ग्राम्य विश्वविद्यालयों की स्थापना का उद्देश्य ग्रामीण यवकों को उनकी 
आवश्यकताओं के अनकुछ उच्चशिक्षा देना है। किन्तु इनका स्तर शहरी विश्व- 
विद्यालयों के समान ही होगा। केन्द्रीय शरकार इन विश्वविद्यालयों का दो- 
तिहाई अनावतेंक व्यय देगी और शेष एक-तिहाई राज्य सरकारें देंगी। किन्तु 
आवत्तक (76०एरणंए8) व्यय में इसका उलटा होगा । 








फतप०७४ं०० ) । 
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. ग्रामीण उच्चशिक्षा की विस्तृत प्रणाली का निश्चय करने के लिये केन्द्रीय 
सरकार ने अक्टूबर सन्‌ १९५४ में एक राष्ट्रीय ग्राम उच्चशिक्षा परिषद्‌ की 
स्थापना कर दी थी। ग्राम उच्चशिक्षा की राष्ट्रीय परिषद्‌ का प्रथम सम्मेलन 


२ अप्रैल, १९५६ को नई दिल्‍ली में हुआ। सम्मेलन के अध्यक्ष उप-शिक्षामन्त्री 
डॉ० के० श्रीमाली थे। यह निश्चय किया गया कि केन्द्रीय सरकार द्वारा चुनी 
हुई शिक्षा-संस्थायें ग्रामीण क्षेत्रों में नेतृत्व के प्रशिक्षण-क्रमों से काये आरम्भ करें। 
प्रशिक्षण-कार्य में पाँच पाठ्यक्रम स्वीकृत किये गये:-- ( १) ग्रामीण सेवाओं का 
तीन वर्ष का डिप्लोमा कोर्स, (२) तीन वर्ष का सिविल इंजीनियरिंग का कोसे, 


(३) दो वर्ष का कृषि-विज्ञान का कोर्स, (४) शिक्षण प्रमाण-पत्र (0७७७॥08/७ 


48. रतप०४ध४ं०ा ), और (५) प्रशिक्षण उपाधि-पत्र (॥9]078 49 


परिषद्‌ ने यह भी तय किया कि ग्रामीण सेवाओं में डिप्लोमा प्राप्त करने 


के परचात्‌ विद्यार्थी उन प्रतियोगिताओं में सम्मिलित हो सकेंगे जिनके लिये 
मान्य-योग्यता विश्वविद्यालय की डिग्री हे। अखिलभारतीय उच्चशिक्षा समिति 
द्वारा चुनी हुई दस ग्रामीण उच्चशिक्षा-संस्थायें परिषद्‌ ने स्वीकार कर छीं। उत्तर- 
प्रदेश में एकमात्र बलवन्त राजपूत कालेज, आगरा एतदर्थ स्वीकृत हुआ है। इन 
ग्रामीण संस्थाओं में वत्तेमान शिक्षण-संस्थाओं से बहुत-कुछ भिन्न ढंग अपनाये 


जायेंगे। वे ग्रामीण क्षेत्रों की समस्याओं को सुलझाने का यत्न करेंगी और एक 


नवीन पथ पर अग्नसर होंगी। निर्धनता, बीमारी तथा अज्ञान को दूर करने. के 
साधनों में ग्रामीण संस्थायें ग्रामीणों का पथ-प्रदर्शन करेंगी। वे ग्रामीण नेता तैयार 
करेंगी। इन संस्थाओं के साथ एक विस्तार-सेवा-विभाग भी कार्य करेगा। इनको 
'सामुदायिक-उन्नति-खण्डों तथा राष्ट्रीय-विकास-सेवाओं से भी सम्पर्क रखना होगा । 


 उपसंहार--इस प्रकार राष्ट्रीय सरकार विश्वविद्यालयीय शिक्षा का. विस्तार 


का 


करके अच्छे नागरिक और प्रगतिशील ग्रामीण तैयार करने में प्रयत्नशील है ।.. 


_ धाााप७० /पपरयाकर। आपाी०कक."०.काकान नेक ७४४५३००३ सारंपगपक शाम. 














ग्रध्याय १२ 
शिक्षा के अन्य जोत्र 


अध्याय-सल्लप:--- : 


१. प्रस्तावना । २. स्त्री-शिक्षा । ३. प्रौढ़ अथवा सामाजिक शिक्षा 


४. प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा। ५- कानून एवं चिकित्सा-विज्ञान। 


६. शिक्षक-प्रशिक्षण। ७. शारीरिक एवं स्वास्थ्य शिक्षा । ८५. धामिक शिक्षा ।. 


य विद्येष शिक्षायें--प्राच्यशिक्षा, असमर्थों की शिक्षा । 


प्रस्तावना--प्राथमिक, माध्यमिक और विश्वविद्यालय शिक्षा के अतिरिक्त 


देश में विभिन्न प्रकार की विशेष शिक्षाओं का भी प्रबन्ध हे । किन्तु इनका इति- 


हास संक्षिप्त ही है। इस अध्याय में हम इनका कुछ वर्णन करेंगे ।. इनमें मुसख्य-- 


सत्री-शिक्षा, प्रोढ़ अथवा सामाजिक शिक्षा, प्राविधिक और व्यावसायिक शिक्षा 


शिक्षक-प्रशिक्षण, शारीरिक एवं स्वास्थ्य शिक्षा, ध्रामिक शिक्षा, तथा प्राच्यशिक्षा 


हैं। इनका क्रमशः वर्णन निम्त प्रकार हैं :-- 
सत्री-शिक्षा 


हम देख चुके हैं कि प्राचीन भारत में स्त्रियों को पुरुषों के समान ही शिक्षा का 
अधिकार था। वाद में उनकी अवस्था समाज में हीन हो गई और उन्हें उच्चशिक्षा 


के अयोग्य समझा जाने लगा। बौद्ध-शिक्षा में भिक्षुणियों की शिक्षा का प्रवन्ध 


था किन्तु वह पुरुषों के समकक्ष नथा। मुस्लिम युग की पर्दा-प्रथा के कारण स्त्रियों 
की शिक्षा कुछ घरों की चहारदिवारों के अन्दर ही सीमित हो गई थी। किन्तु 


इसका यह अथ॑ नहीं है कि स्त्रियों को किसी प्रकार की शिक्षा नहीं दी जाती थी । 
प्रत्येक प्रकार के घरेल कार्यों की शिक्षा घरों में दी जाती थी। पढ़ना, लिखना, 


हिसाब रखना भी सिखाया जाता था। हाँ, इनके लिये अलग शिक्षालयों की' 


व्यवस्था न थी। हू 
. वत्तमान युग में आरम्भिक योरोपीय आगसन्तुकों ने श्रमवश समझा कि भारत 
में सत्री-शिक्षा होती ही नहीं है । वास्तव में उन्होंने यहाँ की स्त्री-शिक्षा का वास्त- 


विक स्वरूप समझने 4 भूल की थी। आधुनिक अर्थ में स्कलीय शिक्षा भारत में 
. ईसाई मिशनरियों ने प्रचकित की। कम्पनी सरकार ने तो इस पर ध्यान दिया. 
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ही नहीं था। सन्‌ १८१३ के आज्ञापत्र में भी इसका कोई स्थान नहीं रखा गया। 
सन्‌ १८५४ की घोषणा में प्रथम बार कम्पनी सरकार ने आंशिक रूप में स्त्री-शिक्षा 
'का कुछ उत्तरदायित्व स्वीकार किया। किन्तु आधुनिक ढंग का लड़कियों का 
प्रथम शिक्षालय सन्‌ १८१८ में चिनसुरा (बंगाल) में पादरियों ने खोल्ग। दूसरें 
वर्ष सिरामपुर में भी एक स्कूल खोला गया। कलकत्ता में अंग्रेज महिलाओं ने 
सत्री-शिक्षा के प्रचार के लिये एक समिति की स्थापना कर ली थी। इस समिति 
ने कलकत्ता के विभिन्न भागों में लड़कियों के लिये स्कूछ खोले। सन्‌ १८२३ 
में समिति दस कन्या पाठशालाएँ चला रहीं थी । विभिन्न मिशन संस्थाओं ने भारत 
में लड़कियों के लिये स्कूल खोले और गरसरकारी भारतीय प्रयास को भी इस 
ईदिशा मे उत्साहित किया। . 
इस क्षेत्र में कलकत्ता की श्रीमती विलसन का कार्य अत्यन्त सराहनीय था। 
इन्होंने चर्च मिशनरी सोसाइटी की अधीनता में सन्‌ १८२१ से सन्‌ १८३६ तक 
कार्य किया और सन्‌ १८२६ में लड़कियों के लिये सेण्ट्र स्कूल स्थापित कराया | 
मद्रास में भी इसो सोसाइटी ने सन्‌ १८२१ से लड़कियों के स्कूल खोलने आरम्भ 
कर दिये थे । बम्बई, पूना तथा उत्तरी भारत के कई स्थानों पर विभिन्न मिंशनों के 
स्क्रल लड़कियों की शिक्षा के लिये खुले। किन्तु इन स्कूलों में निम्न जाति और 
स्तर की ही लड़कियाँ शिक्षा के लिये आती थीं। उच्चवर्ग और प्रतिष्ठित लोग 
अपनी लड़कियों को घर पर ही शिक्षा देते थे । सन्‌ १८४९ में श्री बे थून (86077० ) 
ने अपनी सम्पूर्ण सम्पत्ति लगाकर कलकत्ता में बेथून कन्या पाठशाला की 
स्थापना की। यह धर्मनिरपेक्ष स्कूल था और इसमें सम्प्रान्‍त परिवारों की लड़- 
कियाँ भी पढ़ सकती थीं। भारत में स्त्री-शिक्षा की उन्नति के लिये यह एक महत्त्व- 
पूण कदम था। लाड्ड डलंहौजी ने भी इसका समथन किया और इस प्रकार के 
स्कलों को खोलन के लिये लोगों को उत्साहित किया । ह द 
कम्पनी सरकार की ओर से सन्‌ १८५४ से पूर्व इस दिशा में कोई प्रयत्न नहीं 
क्रिया गया था।सन्‌ १८५४ के वड-घोषणा-पत्र में सर्वप्रथम स्त्री-शिक्षा 
को राज्य-शिक्षा-व्यवस्था का एक अंग माता गया। घोषणा-पतन्र में स्पष्ट रूप से 
स्त्री-शिक्षा को प्रोत्साहित करने की नीति पर जोर दिया गयां और गैरसरकारी 
कन्या-शिक्षालयों को उदारतापुर्वेक अनुदान देने की बात कही गई। किन्तु कम्पनी 


. सरकार ने इस शिक्षा का सीधा उत्तरदायित्व अपने कंधों पर नहीं लिया। फल- 


स्वरूप व्यक्तिगत संस्थायें खलीं और उनको अनदान भी दिया गया किन्‍्त॑ 
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स्त्री-शिक्षा की उन्नति मन्द गति से ही हुईै। सन्‌ १८५९ में अपनी घोषणा में 
ला स्टठेनले ने भी कहा. था कि “भारत में स्त्री-शिक्षा की उन्नति अत्यन्त नगष्य 


0 


हैं । सरकारी . शिक्षा-विभाग 
सक्रि यकदम नहीं उठाया है। 
वास्तव में उस यणग में स्त्री-शिक्षा के मार्ग में अनेक बाधायें थीं। सरकार ने 
सीधा उत्तरदायित्व नहीं लिया था और न अपने शिक्षालय खोले थे। जनता भी 
सत्री-शिक्षा के प्रंति उदासीन थी। पर्दा-प्रथा, बालविवाह, लड़कियों के प्रति 
माता-पिता का उदांसीन भाव, लड़कियों के स्कूलों और उचित स्त्री-शिक्षेकों का 
अभाव, धंनाभाव, लड़कियों की शिक्षा के उचित पाठ्यक्रमं का अभाव तथा 
भारतीय सामाजिक इ ष्टिकोण आदि अन्य कारण थे जिनसे स्त्री-शिक्षा का 
विकास अत्यन्त मन्द गति से हआ। फिर भी गैरसरकारी और मिशन प्रयत्नों 
के फलस्वरूप कलकत्ता, ढाका, हुगली, मथुरा, मनपुरी, आगरा, बम्बई तथा 
अहमदाबाद आदि स्थानों में स्त्री-शिक्षा के लिये अनेक शिक्षालय खुले । 
. धन १८६० के बाद स्त्री-शिक्षा पर अधिक ध्यान दिया जानें लगा ॥ 


सत्री-शिक्षा का अधिक विकास हो चला और शिक्षित समाज में स्त्री-शिक्षा का 
आदर और माँग बढ गई | गैरसरकारी प्रयत्नों के कारण स्क्छों की संख्या बढ़ी । 
सन १८७१ में समस्त भारत में १३४ माध्यमिक और १,७६० प्राथमिक 
सकल लड़कियों के लिये थे । बेथन सकल में सन्‌ १८७८ में कालेज कक्षाय जाड़ 
दी गई । कुछ और कालेज भी लड़कियों के खुले किन्तु भारतीय विश्वविद्यालयों 
में लड़कियों की परीक्षा की कोई व्यवस्था न थी और न उन्हें परीक्षा की अनुमति 


दी जाती थी। सन्‌ १८७७ में कलकत्ता विश्वविद्यालय ने मेट्रिकुलेशंन की 


परीक्षा की अनमति लड़कियों को भी दे दी । सन १८७८ से अन्य विश्वविद्यालयीय' 


परीक्षायें भी लडकियों के लिये खल गई । मद्गास में सन १८८१ में लंड्कियों 
के लिये उच्चतर परीक्षा का संगठन किया 'गया। वम्बई ने भी सन्‌ १८८३ मे 
अपनी परीक्षाओं में बैठने की अनंमति लड़कियों को दे दी । 


सन्‌ १८८२ में .हण्टर कमीशन ने स्त्री-शिक्षा के विकास पर अधिक ध्यान 


देने का प्रस्ताव किया और कन्या-पाठशालाओं को उदारता।पूवक अनुदान देने को 


कहा। स्त्री-शिक्षा के उचित पाठ्यक्रम वनाने का भी प्रस्ताव कमीशन ने किया | 


. और स्त्री-शिक्षकों की नियवित पर जोर दिया। कमीशन के प्रस्तावों के आधार 
पर सरकार ने कन्या-पाठशालाओं के लिये स्त्री-निरीक्षिकाओं की नियक्तियाँ 


! कस्या-पाठशालाओं की स्थापना के लिये कोई 

















विद्यालय, ४ व्यावसायिक कालेज और १६६ माध्यमिक स्कूल थे। 


को और कुछ प्रशिक्षण-शिक्षालय भी स्त्रियों के लिये स्थापित किये। किन्तु इन 
प्रयत्नों के होते हुए भी सन्‌ १९०१-०२ में भारत में स्त्री-शिक्षा के लिये केवल 


१२ कालेज, ४६७ माध्यमिक सकल और ५,६२८ प्राथमिक सकल थे। इन सब 


संस्थाओं मे कुल मिलाकर ४,४४,४७० लड़कियाँ शिक्षा पा रहीं थीं। उन्नीसवीं 

शताब्दी मे स्त्री-शिक्षा की प्रगति का श्रय मिशन, आर्यसमाज, ब्रह्मसमाज, पारसी 

और गे रसरकारी प्रयत्नों को ही हे । इसी समय कुछ विधवाश्रमों की . भी स्थापना 
. हुई जिल्होंने स्त्री-शिक्षा में पर्याप्त योग दिया। 


बीसवीं शताब्दी के आरम्भ से ही स्त्री-शिक्षा की माँग बढ़ चली। उदासीनता 


_ के स्थान पर जनता भी अब स्त्री-शिक्षा में रुचि लेने छगी और उसके मार्ग की 


बाधायें दूर होने लगीं। सरकारी शिक्षा विभाग ने भी स्त्री-शिक्षा के लिये विशेष 


.. सुविधायें प्रदान कीं। लड़कियों के लिये अलूग स्कूछ खोले गये; स्त्री-शिक्षकों 
और स्त्री-निरीक्षिकाओं की अधिकाधिक नियुक्तियाँ की गईं, घर से स्कूल तक 
: लाने और पहुँचाने के लिये सवारियों का प्रबन्ध किया गया और स्त्री-संस्थाओं को 


उदारतापूर्वक अनुदान दिया ग़या। इस प्रकार स्त्री-शिक्षा के विकास के लिये 
सराहनीय प्रयत्न किया जाने लूगा। सन्‌ १९०४ में श्रीमती एनी बेसेंट ने बनारंस 


में सेण्टल हिन्द गल्स सकल की स्थापना की। सन १९१६ में दिल्‍ली में लड़कियों 


के लिये लेडी हाडिज्ज मेडिकल कालेज की स्थापना की गई। सन्‌ १९१६ में ही 
प्रोफेसर डी० जी० कव ने पूना में महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की जिसका 
पाठ्यक्रम विशेष रूप से भारतीय महिलाओं की आवश्यकतानसार रखा गया। 
इसकी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य आदर्श भारतीय गृहिणी एवं माता तैयार करना हैं.। 


इसमें मातृभाषा के माध्यम से शिक्षा दी जाती ह। इसके साथ प्रशिक्षण-कक्षाएँ 
जी हैं जिनमें प्राथमिक एवं माध्यमिक संस्थाओं की शिक्षिकाओं को प्रशिक्षण 
दिया जाता हूँ। इसके सम्बन्धित कालेज वम्बई, पूना, अहमदाबाद तथा बरौदा 


में हैं। सन्‌ १९१७ तक समस्त भारत में महिलाओं के लिये १२ कला-महा- 


राष्टीय भावना के विकास के साथ-साथ स्त्री-शिक्षा पर अधिकाधिक ध्यान 


दिया जाने लगा। महात्मा गान्धी ने स्त्री-शिक्षा की आवश्यकता पर विशेष रूप 


से ध्यान दिलाया। बालविवाह में कमी होने के कारण भी लड़कियों को अधिक 
दिनों तक शिक्षा प्राप्त करने का अवसर प्राप्त होत छगा। पर्दा-प्रथा का विरोध 
'होने लगा और स्त्रियों को पुरुषों के समान शिक्षा का अधिकार प्राप्त होता गया 
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किल्तु स्त्री-शिक्षा की प्रगति अब भी असन्तोषजनंक ही चल रही थी। हर्टाग समिति 
ने सन्‌ १८२७ में भारत में वत्तमान लड़कों और लड़कियों की शिक्षा के वैषम्य 
की पूर्ण विवेचना करते हुये और स्त्री-शिक्षा के महत्त्व को दिखाते हुये उस पर अधिक 
घ्यान देने का प्रस्ताव किया। सन्‌ १९२६-२७ तक समस्त बूटिश भारत में 
३१,०८९ महिला शिक्षा-संस्थायें थीं और उनमें केवल १८,४२,३५६ लड़कियाँ 
शिक्षा प्राप्त कर रही थीं। 


धीरे-धीरे स्त्रियाँ स्वयं.भी अधिक सचेत और जाग्रत होने लगीं । उनकी 
बैठकें और परिषदें अधिकाधिक होने लगी हैं। अखिलभारतीय महिला परिषद्‌ 
की प्रथम बैठक सन्‌ १९२७ में हुई। रानी साहेव सांगली ने अध्यक्ष-पद से भाषण 
देते हुए कहा कि, एक ऐसा समय था जब भारत में स्त्री-शिक्षा के न केवल कोई 
समर्थक ही नहीं थे वरन्‌ उसके शत्रु भी थे। स्त्री-शिक्षा भारत में पूर्ण घृणा, उदा- 
 सीनता, व्यंग्य, आलोचना और स्वीकृति-इन सभी स्तरों से होकर गूजरी है ।” 


हर्टाग समिति की रिपोर्ट के बाद स्थ्री-शिक्षां क्रमश: उन्नति करती रही 
हैं। सन्‌ १९४५-४६ में बुटिश भारत में ६४ कला और विज्ञान के कालेज, 
१९ व्यावसायिक कालेज, १,४५५ माध्यमिक स्कूल और २१,५६७ प्राथमिक स्कूल 
लड़कियों के लिये थे । कुल ४०,२०,४४८ स्त्रियाँ इनमें शिक्षा पा रही थीं। इनके 
अतिरिक्त लड़कों के शिक्षालयों में भी बहुत-सी लड़कियाँ शिक्षा प्राप्त करती थीं । 
गत वर्षों में स्त्री-शिक्षा का विकास तीन गति से हुआ है । किन्तु अब भी पृरुषों की 
अपेक्षा स्त्रियों की शिक्षा बहुत पीछे है। लड़कों और लड़कियों की शिक्षा में अब _ 
भी वड़ी विषमता है। यद्यपि भारत के विधान में स्त्री, पुरुष दोनों को शिक्षा का 
समानाधिकार दिया गया है किन्तु सामाजिक परिस्थितियों के कारण अब भी 
अनेक बाधाएँ हैँ। ग्रामीण क्षेत्रों में लड़कियों की शिक्षा का समुचित प्रबन्ध नहीं 
है और बहुत ही कम लड़कियाँ ग्रामीण क्षेत्रों से शहरों में जाकर पढ़ सकती हैं। 
“किन्तु जहाँ तक सम्भव है स्त्री-शिक्षा का अधिकाधिक विकास हो रहा है । अब 
अधिक अवस्था तक स्त्रियाँ स्कूलों और कालेजों में पढ़ सकती हूँ। लड़कियों के 
पाठ्यक्रम में भी लड़कों के पाठ्यक्रम की अपेक्षा कुछ विशेषतायें कर दी गई हैं 
 गृह-विज्ञान, कला, संगीत आदि उनके पाठ्यक्रम में सम्मिलित कर दिये गये हैं 
और कुछ राज्यों में गृह-विज्ञान लड़कियों के लिये अनिवार्य विषय कर दिया गया 
है। शिक्षा के प्रत्येक क्षेत्र में स्त्रियाँ पुरुषों का मुकाबिला कर रही हैं और उनका 


कक हे ही हक पशकर्ट 5 











शिक्षा केश्रन्य क्षेत्र... श्द्श 


परीक्षा-फल भी अधिक उत्तम हो रहा है । शिक्षित स्त्रियाँ स्वयं भी अपने अधि- _ 


कारों के प्रति सजग हो रही हैँ और स्त्री-शिक्षा की अधिकाधिक सुविधाओं के लिये - 
 अ्रयत्नशील है। हे द 


. भारत की जनसंख्या को ध्यान में रखते हुये स्त्री-शिक्षा को पुरुषों के समकक्ष 
बनाने में अभी अत्यधिक व्यय और समय की आवश्यकता है। स्त्रियों की शिक्षा 
को दिशा पर भी ध्यान देना आवश्यक होगा। भारत के अनेक श्रेष्ठ नेताओं का 
विचार है कि स्त्रियों को इस प्रकार की शिक्षा दी जाये जिससे वे भारतीय स्त्री 
के आदशों को सफल रख सकें। उन्हें पाइचात्य रंग में न रंगकर भारतीय परम्परा 
के अनुसार आदरशं गहिणी बनने में शिक्षा को सहायक बनाना उत्तम होगा। अतः 
उनका पाठथक्रम अति सावधानी से प्रस्तुत किया जाना चाहिये । माध्यमिक स्तर 
पर सहशिक्षा वाञ-छनीय नहीं हैँ अतः इस स्तर पर लड़कियों की शिक्षा का अरूग 
प्रवन्ध होना चाहिये। राधाकृष्णन कमीशन ने स्त्री-शिक्षा की आवश्यकता पर 
महत्त्वपूर्ण प्रकाश डालते हुये कहा है, बिना शिक्षित स्त्रियों के कोई भी समाज 
शिक्षित नहीं हो सकता है। अगर सामान्य शिक्षा को पुरुषों अथवा स्त्रियों तक 
सीमित करना हो, तो शिक्षा का सुअवसर स्त्रियों को ही मिलना चाहिये, क्‍यों 
कि उस दशा में यह शिक्षा अवश्य दूसरी पीढ़ी तक पहुँच जायेगी ।”अभी तक राष्ट्रीय 
सरकार ने स्त्री-शिक्षा के लिये कोई स्तुत्य प्रयत्त आरम्भ नहीं किये हैं किन्तु आशा 


हैं निकट भविष्य में स्त्री-शिक्षां को अधिकाधिक महत्त्व दिया जायेगा। 


प्रौढ़ अथवा सामाजिक शिक्षा 

_बीसवीं शताब्दी के मध्य तक भारंत में शिक्षा की जो दशा दिखलाई जा चुकी 

हैं उससे यह निष्कर्ष निकालना अत्यन्त सरल हैँ कि भारतीय जनसंख्या का अधि- 
कांश भाग अशिक्षित है। शिक्षा के प्रति. सरकार की उदासीनता का परिणाम 
यह हुआ है कि अब भी भारत की प्राय: ७५ प्रतिशत जनता अशिक्षित हैँ। इस 


 शोचनीय परिस्थिति पर इस देश में राष्ट्रीय आन्दोलन से पुर्वे किसी ने ध्यान भी 


नहीं दिया था। भारत में प्रौढ़ अथवा सामाजिक शिक्षा के प्रयत्न सन्‌ १९२० 
के बाद से आरम्भ हुये | इससे पूर्व बंगाल, ब॒म्बई और बरौदा में कुछ छठपुट 
प्रयत्न प्रौढों की शिक्षा के किये गये थे। बरौदा में सार्वजनिक पुस्तकालयों का 


आरम्भ सन्‌ १९१० में हुआ था। प्रौढ़ों के लिये कुछ रात्रिपाठशालायें भी मैसूर, 


बंगाल, तथा बरौद। में खोली गई थीं |. . 








शछ० भारतीय शिक्षा का संक्षिप्त इतिहास 


- प्रौढ़-शिक्षा के प्रयत्नों का क्रमबद्ध इतिहास माण्टफोर्ड सुधार (सन्‌ १९२१) 


के परचात्‌ ही आरम्भ होता है। सुधार के पश्चात्‌ शिक्षा का संचालन भारतीय 
मन्त्रियों के हाथ में आया और उन्होंने उत्साह के साथ इस दिशा में कार्य आरम्भ 
किय।। सन्‌ १९२१ में पंजाब में प्रौढ़-साक्षरता आन्दोलन आरम्भ हुआ 
जिसमें निरक्षर प्रौढ़ों को सामुदायिक रूप से साक्षर बनाने का प्रयत्न किया गया ।: 
पंजाब ने इस दिशा में पर्याप्त प्रगति की। बम्बई में भी रात्रि-पाठशालायें 
सन्‌ १९२० के बाद क्षेत्र में आई । सन्‌ १९२० से सन्‌ १९२७ तक उत्तर- 
प्रदेश, मध्यप्रान्त, बंगाल, त्रावणकोरं तथा कतिपय अन्य स्थानों पर इस दिद्या में 
पर्याप्त काये हुआ। इन सब स्थानों पर ग्रौढ़ों के शिक्षण के लिये पाठशालायें 
खोली गई जिनमें रात्रि अथवा मध्याह्वोत्तर में लिखना, पढ़ना तथा कुछ गणित 


पढ़ाया जाता था। 


किन्‍त सन १९२७ के पश्चात विश्वव्यापी आर्थिक मन्‍्दी तथा भारत की' 


राजनेतिक हलचलों के कारण प्रौढ़-शिक्षा का समुचित विकास न हो सका। 


सन्‌ १९३७ में पुनः राष्ट्रीय मन्त्रिमण्डलों के आने के साथ-साथ. प्रौढ़-शिक्षा पर 


विशेष ध्यान दिया गया। देशव्यापी साक्षरता आन्दोलन तीब्रता के साथ चला 
और सरकार तथा गेरसरकारी संस्थाओं द्वारा प्रत्येक प्रान्त में अधिक-से-अधिक 
्रौढ़ों को साक्षर बनाने का प्रयत्न किया गया। मद्रास, बम्बई, बंगाल, बिहार, 
उत्तरप्रदेश, पंजाब, मध्यप्रान्त, आसाम, बरौदा, हे दराबाद, मेंसूर तथा ब्रावणकोर 
ने विशेष रूप से इस प्रकार के प्रयत्न किये । साक्षरता-प्रसार के उद्देश्य से इन 
स्थानों पर अनेक गैरसरकारी संस्थायें खोली गई। सरकारी शिक्षा विभागों ने 
भी इनके लिये धन-व्यय किया और व्यापक रूप से साक्षरता-आन्दोलन को 
प्रोत्साहित क्रिया.। 


. इसी समय (सन्‌ १९३७) में दिल्ली में भारतीय प्रौढ़-शिक्षा समिति की 


स्थापना हुई और सन्‌ १९३८ में प्रथम अखिलभारतीय प्रौढ़-शिक्षा परिषद्‌ की 
बैठक हुई। कुछ उदारमना पांदरियों ने भी इस दिशा में प्रशंसनीय कार्य किय।। 
बटेन और अमरीका की जनता ने भी इसमें दिलचस्पी दिखलाई। 

. सन्‌ १९३९-४० में साक्ष रता-आन्दोलन का और अधिक विस्तार हुआ। 
उत्तरप्रदेश ने एक आन्दोलन चलाकर लाखों आदमियों से प्रतिज्ञा-पत्र मँगाये कि 


वे कम-से-कम एक व्यक्ति को साक्षर बनायेंगे । स्कूलों और कालेजों में साक्ष रता- 
दिवस तथा सप्ताह मनाये गये और नारा उठा' कि प्रत्येक शिक्षित व्यक्ति एकः' 

















शिक्षा के श्रन्य क्षेत्र १७१ 


निरक्षर को साक्षर बनाये | भारत सरकार की सन १९३८-३९ की शिक्षारिपोर्ट 
में निम्नलिखित तालिका इस विषय पर मिलती हू :--- 











प्रान्त ः . स्कूलों की संख्या पा .' 
मद्रास... मास ....  ह३....... ७७६ 
बम्बई... .... ६७३ .... २२,०९५ 
बंगाल... .... ९६७... ... २८,१५२ 
संयुक्तप्रान्‍्त (उत्तरप्रदेश) ... २,६८९ ... ८२,५९० 
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उड़ीसा. हा ! रत २६. 
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योग ... ४,७३३ १,४४,९८३ 





इनके अतिरिक्त देशी रियासतों में बरौदा, मैसूर, हैदराबाद तथा त्रावणकोर 
आदि में भी पर्याप्त काम हुआ। इन नियमित स्कलों के अतिरिक्त अनेक स्थानों 
पर रात्रि-कक्षायें भी चलीं। सर्वेण्ट्स आव इण्डिया सोसाइटी, वाइ. एम. सी 
. ए.ढ, हरिजन सेवक संघ तथा बम्बई साक्षरता-प्रसारक मण्डल आदि संस्थाओं ने 
भी उत्साहपूवक साक्षरता को बढ़ाने का प्रयास किया। 

. केन्द्रीय शिक्षा-परामर्श परिषद ने भी सन्‌ १९३९ में एक प्रौढ़-शिक्षा समिति 
की स्थापना की जिसने इस दिशा में कुछ महत्त्वपूर्ण सुझाव रखे, जेसे :-- 


(१) निरक्षरों को उत्साहित किया जाये कि वे स्वयं शिक्षा-ग्रहण में रुचि 


लें। यदि वे इस दिशा में प्रयास न करें तो उन पर जोर डालने के साधनों का 
प्रयोग किया जाये । 

. (२) इस शिक्षा को विद्यार्थियों के योग्य और रुचिकर बनाया जाये । शिक्षा 
उनकी व्यक्तिगत रुचि, सामांजिक और आर्थिक अवस्था के अनुकलरू, तथा. उनके 
व्यवसाय के लिये उपयोगी बनाई जाये। 








१७२ भारतोय शिक्षा का संक्षिप्त इतिहास. 


.... (३) बारह वर्ष की अवस्था से कम के और नियमित स्कूलों में पढ़नेवाले 
बालक को रात्रि-कक्षाओं में पढ़ने के लिये उत्साहित न किया जाये। 
- आवश्यकता होने पर १२ से १६ वर्ष की अवस्था के वालकों की अछग 
कक्षार्यें खोली जायें । 

(४) विश्वविद्यालय के तथा उच्चतर माध्यमिक की उच्चकक्षाओं के 
छात्रों के लिये कुछ काल की अनिवाय सामाजिक शिक्षा सेवा करने की सम्भावना 
को ध्यानपूर्वक जाँचा जाये । साथ ही सभी शिक्षित व्यक्तियों-विशेषकर सरकारी 
नौकरों-से अपील की जाये कि वे स्वेच्छा से साक्षरता-आन्दोलन में अपनी सेवाये 


अपित करें। 
(५) प्रौढ़शिक्षा-प्रसार में रेडियो, सिनेमा, ग्रामोफोन तथा मेंजिक 


रालटेन आदि शिक्षा-प्रसार के साधनों का प्रयोग किया जाये । 

न्द्रीय शिक्षा-परामर्श परिषद्‌ ने समय-समय पर इस प्रकार की कई समितियों 
की स्थापना करके प्रौढ़-शिक्षा की समस्याओं पर विचार किय।। ह्वितीय विश्व- 
युद्ध के दौरान में प्रौढ़-शिक्षा पर ध्यान कम हो. गया। किन्तु सन्‌ १९४४ में 
सारजेण्ट समिति ने अपनी योजना में इस विषय पर विस्तृत रिपोर्ट द्वारा इसकी 
एक योजना प्रस्तुत की । इस योजना के अनुसार २२ वर्षों में भारत से निरक्षरता 
का सम्पूर्ण बिनाश करने का ध्येय रखा गया। इसकी मुख्य सिफारिशों निम्न- 


लिखित थीं :-- 
“४ (१) प्रौढ़-शिक्षा का उत्तरदायित्व राज्य पर हू किन्तु यथा सम्भव उन 


संस्थाओं की सहायता लेने का भी प्रयत्न किया जाये जो स्वेच्छा से इस दिशा में 


काम करना चाहें। 
(२) यद्यपि आरम्भ में मुख्य ध्यान निरक्षरता को दूर करने का हो किन्तु 


प्रौढ़-शिक्षा अपने सम्पूर्ण अर्थ में उन लोगों को शिक्षा प्रदान करना हो जो कुछ 
लिखना-पढ़ना जानते हें। जसे-जसे निरक्षरता दूर होती जाये, प्रौढ़-शिक्षा का 
अधिकाधिक विकास होना चाहिये। | 

(३) देश में साव॑जनिक अनिवार्य निःशल्क बेसिक शिक्षा लागू हो 
जाने पर भी २० से ४० वर्ष की अवस्था के प्रायः ९ करोड़ प्रौढ़ निरक्षर रह जायेंगे । 
अतः प्रौढ़-शिक्षा को देश की निःशुल्क तथा अनिवाय प्राथमिक शिक्षा-व्यवस्था की 
प्रक समझना चाहिये । प्रौढ़-शिक्षा की समस्याओं को सुलझाने के लिये २० वर्ष 
की योजना बनानी होगी, जिसमें प्रथम पाँच वर्ष शिक्षकों के प्रशिक्षण तथा अन्य 
आवद्यकीय तैयारियों में लगाने होंगे। ..... क्‍ 














है 


दिक्षा के अन्य क्षेत्र... . श७छ३ 


“४ (४) प्रौढ़-शिक्षा समित्ति (407६ पतप्र०कष्०0० 0077776096 ) की रिपोर्ट | 
के अनसार विस्तत योजनाओं द्वारा प्रौढ-शिक्षा को किसी भी राष्टीय' शिक्षा- 


. व्यवस्था का अभिन्न भाग बनाना चाहिये। 


किन्तु आर्थिक कठिताइयों के कारण सारजेण्ट योजना कार्यान्वित न हो सकी । 
स्वतन्त्रता-प्राप्ति के बाद प्रौढ़-शिक्षा का नाम सामाजिक शिक्षा रख दिया ग्या | 
स्वतन्त्र और प्रजातन्त्री भारत में यह अनुभव किया जाने लेगा कि निरक्षर प्रौढ़ों 
को न केवल साक्षर बनाया जाये अपितु उन्हें नागरिकता की भी शिक्षा दी जाये । 
इस प्रकार इस दिशा में सम्पूर्ण दृष्टिकोण ही बदक गया और सामाजिक शिक्षा 
को देश की शिक्षा-व्यवस्था का एक प्रमुख अंग बना दिया गया। इंग्लैंड की भाँति 
यहाँ के शासकों ने भी अपने मालिकों (मतदाताओं) को शिक्षित बनाना अपना 


. कत्तव्य समझ लिया और केन्द्रीय शिक्षा-मन्त्राकूय ने इस कार्य का आरम्भ उत्साह 


के साथ कर दिया। सामाजिक शिक्षा का अथ सम्पूर्ण मनुष्य की शिक्षा को मानकर 
इसका क्षेत्र प्रौढ़ों में साक्षरता-प्रसार, जनता में ज्ञान-प्रसार तथा नागरिक के 
कत्तंव्यों और अधिकारों के प्रति जागरूकता का भाव उत्पन्न करना आदि विषयों 
तक व्यापक बता दिया गया | सन्‌ १९४९ में केन्द्रीय शिक्षा-परामर्श (सलाहकार) 
परिषद्‌ ने अपनी वाषिक बेठक में निम्नलिखित द्वादश-सूत्रीय: योजना स्वीकार 
की :-- 


(१) गाँव का स्कूल समस्त गाँव की जनता के लिये शिक्षा, कल्याण, क्रीड़ा 
तथा मनोरंजन का केन्द्र होगा। जि । 
(२) स्कूलों में बच्चों, युवकों और प्रौढ़ों के लिये अलग-अलग समय निर्धा- 
रित रहेगा । जि आओ 
(३) सप्ताह में कुछ दिन केवल बच्चों तथा स्त्रियों के लिये सुरक्षित रहेंगे । 
(४) बहुत-सी मोटर गाड़ियाँ जिनमें ध्वनि-विस्तारक यन्त्र तथा श्रक्षेपक 
(7/०]००४००) लगे रहेंगे ग्रामीण स्कूलों में जाया करेंगी। चित्र तथा मेजिक 
लालटेन दिखाये जायेंगे और भाषणों के रिकार्ड सुनाये जायेंगे । यह प्रस्ताव किया 
जाता है कि प्रत्येक स्कूल सप्ताह में कम-से-कम एक दिन अवश्य एक मोटर की सैवा 


_ ब्राप्त कर सकेगा। 


(५) स्कूलों में रेडियो लगाये जायेंगे और स्कूल के बच्चों, युवकों और 


प्रौढ़ों के लिये विशेष कार्यक्रम प्रसारित किये जायेंगे । 








श्ज्ड भारतीय शिक्षा का संक्षिप्त इतिहास 


(६) स्कूलों में स्वप्रिय नाटकों के खेलने का प्रबन्ध किया जायेगा और 
समय-समय पर सर्वश्रेष्ठ नाटक दिखाने वालों को पुरस्कार दिया जायेगा। 

(७) स्कलों में राष्ट्रीय तथा लोकगीतों के सिखाने का भी प्रबन्ध रहेगा। 

(८) इन स्कूलों में स्थानीय आवश्यकता के अनुसार किसी हस्तकला एवं 
व्यवसाय के सामान्य शिक्षण की व्यवस्था भी की जायेगी । 

(९) ग्रामीण जनता को समाज, स्वास्थ्य-विज्ञान, कृषि की उन्नत प्रणालियाँ 
तथा कुटीर व्यवसाय आदि की लाभदायक जानकारी कराने के उद्देश्य से स्वास्थ्य, 
कृषि एवं श्रम मन्त्रालयों के सहयोग से स्कूलों में भाषणों का प्रबन्ध किया जायेगा। 

. (१०) सूचना एवं प्रसार मन्त्राल्य के सहयोग से समय-समय पर स्कूलों में 
उचित फिल्में और स्लाइड दिखाये जायेगे। राष्ट्रीय महत्व की समस्याओं पर 
ग्रामीणों के सम्मुख भाषणकरने के लिये, नेताओं के बुलाने का प्रबन्ध किय। जायें गा । 

(११) विभिन्न स्कूलों में तथा ग्रामीणों के मध्य सामूहिक खेलक्‌द तथा 
प्रतियोगितात्मक क्रीड़ाओं का प्रबन्ध किया जायेगा | 

(१२) प्रदर्शनी, मेला तथा उल्लास-यात्रा आदि का संगठन यथावस'र 
प्रत्येक ग्राम-स्कूल में किया जायेगा । 

उपर्यक्त योजना द्वारा सामाजिक शिक्षा को सम्पूर्ण भारत के अन्दर व्यापक 
बनाने का कार्यक्रम रखा गया है। इसका उद्देश्य कुछ सामान्य तथा साहित्यिक 
शिक्षा देकर प्रत्येक को नागरिकता के गृणों से सम्पन्न करना है । 

फरवरी, सन्‌ १९४९ में ही प्रान्तीय शिक्षा-मन्त्रियों का एक सम्मेलन दिल्‍ली 
में बुलाया गया और उसमें इस द्वादश-सूत्री कार्यक्रम पर विचार-विमर्श हुआ । 
: प्रस्ताव रखा गया कि तीन वर्ष के भीतर १२ से ५० वर्ष की आयुवाले निरक्षरों में 
से क्रम-से-कम ५० प्रतिशत को अवश्य साक्षर बना दिया जाये। केन्द्रीय शिक्षा- 
मन्त्राूय ने उपयोग के लिये प्रान्तों को उनकी निरक्षर जनसंख्या के आधार पर 
९० लाख रू० भी दिया। प्रत्येक प्रान्त से तीन वर्ष का एक कार्यक्रम प्रस्तुत करने 
के लिये कहा गया। इसके अतिरिक्त प्रान्तों को कहा गया कि वे स्वयं भी अपने 
सामाजिक-शिक्षा-सम्बन्धी कार्यक्रमों को उन्नत बनाने का यत्न करें, समी सम्भव 
जन-धन-शक्ति को इस कार्य में लगाने की योजना बनायें और म्यूजियमों, विश्व- 
विद्यालयों, मिछू-मालिकों, सचल पुस्तकालयों तथा स्वयंसेवकों आदि सभी 
साधनों की सहायता इस योजना में प्राप्त करें। हा 

. इस योजना के अनुसार सभी प्रान्तों ने' अपनी प्रथम पंचवर्षीय सामाजिक 
शिक्षा की तीन वर्ष की योजना केन्द्रीय सरकार के सम्मुख प्रस्तुत की। संभी' 





शिक्षा के श्रन्य क्षेत्र. ः १्छपू 


आच्तों ने अपने क्षेत्र में अन॒क सामाजिक शिक्षा-कंम्प और शिक्षा-केन्द्र खोले । सभी 
प्रान्तीय सरकारें उत्साहपूव क इस कार्य में जुट गईं । रात्रि-पाठशालाओं, प्रौढ़- 
कक्षाओं तथा दृश्य-श्रव्य उपकरणों (&प्रदा०-रांडपथ आंव8) का प्रबन्ध 
किया गया। दिल्ली प्रान्त ने अपने गाँवों में सामाजिक शिक्षण के उद्देश्य से ऐसा 
'कारवाँ स्थापित किया जिसमें ४ मोटरों में चल रंगमंच, चलचित्र तथा प्रदर्शनी _ 
का प्रबन्ध किया गया और जो गाँवों में जाकर इस योजना के अनुसार कार्य करते 
रहें। अलीपुर (दिल्ली) में एक जनता-कालेज भी खोला गया जिसके द्वारा अब 
भी स्थानीय कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण मिलता है। 
केद्ध द्वारा धन प्राप्त होने पर प्रान्तों नें अपनी धनराशि भी इस कार्य में. 
बढ़ा दी। उत्तरप्रदेश सरकार ने इस प्रान्त में निरक्षरों को साक्षर बनाने का 
प्रशंसनीय प्रयत्त क्रिया । जो बालक कक्षा चार तक पढ़कर पढ़ना बन्द कर देते है 
उनकी साक्षरता बनाये रखने के लिये सातत्य-कक्षायें (00097 0०४०॥ 0]08888 ) 
जारी की गई; सामाजिक-शिक्षा-शिविरों द्वारा ग्रामीणों को पढ़ना-लिखना तथा 
अन्य प्रामसुधा र-सम्बन्धी कार्यों की शिक्षा दी गई और ग्रामसुधार कार्यकत्ताओं 
को सहकारिता तथा कृषि-सुधार आदि की शिक्षा देकर गाँवों में काम करने के 
लिये भेजा गया। इधर गाँवों की सवंमुखी उन्नति और सुधार के लिये ग्राम सेवक 
भी प्रशिक्षित किये जा रहे हैं। इसी प्रकार मध्यप्रदेश, मद्रास, बम्बई, बिहार, 
बंगाल, उड़ीसा आदि प्रान्तों ने भी अपनी-अपनी योजनाओं के अनुसार इस 
दिशा में पर्याप्त कार्य किया हूं । 
किन्तु फिर भी भारत में निरक्षरता को दूर करने की समस्या बड़ी विकट 
हूं । सम्पूर्ण भारतीय जनसंख्या का प्राय: १७ प्रतिशत ही अब तक साक्षर ह.। 
इस विशाल जनसंख्या के ८३ प्रतिशत प्राणियों को साक्षर बनाने के कार्य की 
कठिनाइयाँ सोचकर ही भय होने लगता है । फिर इस प्रकार की पुस्तकें जो सामा- 
जिक शिक्षण के योग्य हों देश में बहुत ही कम हूँ। प्रशिक्षित कायकर्त्ताओं की कमी 
ह। शिक्षा के लिये प्राप्त घन भी बहुत ही कम है । इन क्रठिनाइयों का सामना 
करने का प्रयत्न केन्द्रीय तथा राज्य सरकारें कर रही हैं। केन्द्रीय सरकार ने 
सामाजिक शिक्षा के योग्य साहित्य के लिखने तथा प्रकाशित करने के उद्देश्य से 
एक समिति की नियक्ति सन्‌ १९५१ में क्र दी है। इस दिशा में उसका कार्य 
आरम्भ होगया हे । द का 
इस समिति की सन १९५२की बेठक-में यह प्रस्ताव किया गया कि सरकार सामा- 
_जिक शिक्षण के योग्य पुस्तिकाओं, फोल्डरों, चार्टों, पत्रिकाओं तथा समाचारपत्रों 











१७६ भारतीय दिक्षा का संक्षिप्त इतिहास _ 


आदि के प्रकाशन को उत्साहित करने के लिये निम्नलिखित बातों पर अमल करे:- 


(१) सामाजिक-शिक्षा अधिकारियों को अच्छे लेखकों पर दृष्टि रखनी 
चाहिये और उन्हें अच्छी पुस्तकें तथा पुस्तिकायें लिखने के लिये उत्साहित करना 
चाहिये । 

(२) प्रत्येक वर्ष प्रकाशित पुस्तकों में स्वेश्रेष्ठ पुस्तक-लेखकों को पुरस्कार 
देना चाहिये। 

(३) सरकार को चाहिये कि वह अफसरों तथा विश्वविद्यालयों एवं 
स्‍्कलों के शिक्षकों को योग्य विषयों पर पुस्तक लिखने, संकलित करने तथा 
अनवादित करने के आदेश दे। 


(४) इस प्रकार प्रकाशित पुस्तकों की कुछ प्रतियाँ सरकार खरीद लिया 
करे। 


(५) राज्य-पुस्तकालय-संघों तथा सामाजिक-सेवा-कार्यकर्त्ताओं से इस 
कार्य में सहायता ली जाये। 

अप्रैठ सन्‌ १९५२ में भारत सरकार के शिक्षा मन्त्राल्य, ने कुछ प्रसिद्ध 
शिक्षाविदों की परिषद्‌ बुलाई और नवशिक्षितों की शिक्षा के योग्य साहित्य के 
उत्पादन पर विचार-विमर्श किय।। परिषद ने प्रस्ताव पास किया कि देनिक 
समाचारपत्रों, सचित्र साप्ताहिक तथा पाक्षिक, क्रमबद्ध प्राइमरों, शिक्षकों के लिये 
निर्देश-पुस्तकों, तथा सामान्य साहित्य आदि के प्रकाशन को उत्साहित किया 
जाये। दिल्‍ली की जामिया मिलिया ने इस दिशा में प्रशंसनीय कार्य किया है । राज्यों 
ने भी इस प्रकार के साहित्य के प्रकाशन का कार्यक्रम बनाया हैँ किन्तु इस 
कार्य के लिये और अधिक घन और श्रम अपेक्षित हैं। आशा है कि उसकी भी 
व्यवस्था हो सकेगी और अपने देश से निरक्षरता तथा पिछड़ेपन का अभिशाप 
दूर हो जायेगा । द 


प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा 


भारतवष में आधुनिक शिक्षा के आरम्भ काल से ही प्राविधिक तथा व्याव- क्‍ 


सायिक शिक्षा को कम महत्त्व दिया गया है। अब भी इस प्रकार की. शिक्षा की 
देश में भारी कमी है। जैसा कहा गया हे कम्पनी सरकार ने उन्नीसवीं शताब्दी 


के मध्य काल तक देश की शिक्षा की ओर विशेष ध्यान नहीं दिया । इस प्रकार की 


. विक्षा में भी पहल ईसाई मिशनों की ओर से ही भारत में हुई । पादरियों ने नव- 
दीक्षित गरीब भारतीय ईसाइयों के लिये कुछ ऐसे स्कूल, उन्नीसवीं शताब्दी के 


... आरम्भ से ही खोल रखे थे जहाँ कौशल (बढ़ई, लुहार आदि का कार्य ) सिखाया. 
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 विक्षा के श्रन्य क्षेत्र... १७७. 


जाता था ताकि उनको जीविका प्राप्त करने में सहायता मिल सके। बाद में 
कम्पनी सरकार ने क्रमश: अपनी प्रशासकीय आवश्यकताओं के लिये यत्र-तत्र 
प्राविधिक एवं व्यावसायिक शिक्षा के लिये कुछ प्रयत्न किये । इंजीनीयर, जज, 


. डाक्टर तथा कारीगर प्रभृति लोगों के बिना प्रशासन कठिन होने के कारण ही 
भारत में कम्पनी सरकार ने इस प्रकार की शिक्षाओं का सूत्रपात किया । 


 इंजीनियरी की कक्षाओं को खोलने का प्रयत्न उन्नोसवीं शताब्दी के पूर्वार्थ 


में किया गया था। बम्बई, मद्रास तथे रुड़की आदि स्थानों पर सरकारी कर्म- 
_ चारियों की शिक्षा की कुछ कक्षायें आरम्भ हो गई थीं किन्तु नियमित कालेजों की 


स्थापना नहीं हुई थी। कानून की शिक्षा की व्यवस्था का आरम्भ भी सरकारी 
कार्य (जजों की नियुक्ति) के लिये किया गया था। कलकत्ता के हिन्दू कालेज में 
सब-से पहले इसकी कक्षाये (सन्‌ १८४२ में ) खुलीं। फिर क्रमश: बम्बई और 
मद्रास में भी कक्षायें खुलीं। पाइ्चात्य चिकित्सा-प्रणाली का आगमन भी भारत 
में यूरोपियन जातियों के साथ-साथ हुआ। कम्पती ने सन्‌ १८२२ में कलकत्ता 


में एक मेडिकल संस्था खोलकर और उसमें देशी छोगों को प्रशिक्षण देकर 


यूरोपियन डाक्टरों के सहायक तैयार करने का कार्य आरम्भ कर दिया था | 
सन्‌ १८२६ तक मेडिकल कक्षायें भी कलकत्ता में खुल गईं। सन्‌ १८३५ में 
एक मेडिकल कालेज की स्थापना भी हुई। इसी प्रकार बम्बई, पूना तथा मद्रास में 
भी योरोपीय ढंग की चिकित्सा-विधि के शिक्षण का कार्य सन्‌ १८३५८ के लगभग 
आरम्म हो गया। इसी प्रकार कला, कृषि तथा व्यवसाय आदि में भी कम्पनी 
सरकार तथा मिशनरियों ने कुछ कक्षायें खोल रखी थीं । 

भारत में प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा का क्रमबद्ध विकास उड की 
सन्‌ १८५४ की शिक्षा-बोषणा के पश्चात्‌ आरम्भ हुआ। घोषणा ने सर्वप्रथम इस 
बात की आवश्यकता अनुभव की कि भारतीयों को इस प्रकार की शिक्षा दी जाये 


जो उनके जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में सहायक हो । अत: इस घोषणा के पश्चात्‌ 


यहाँ पर अनेक स्थानों पर प्राविधिक और व्यावसायिक शिक्षण की कुछ व्यवस्था 
हो चली । रुड़की, पूना, कछकत्ता तथा मद्रास में क्रश: सन्‌ १८५४, १८५७४ १८५७ 
तथा १८५८ में इंजीनियरिंग कालेज खुले और सिविल, भेकेनिकल और इलेक्ट्रि- 
कल इंजीनियरिंग की शिक्षा दी जाने छगी। छोटे-छोटे वर्कशाप भी खुले जहाँ 
साधारण कारीगरों की ट्रेनिंग का प्रबन्ध किया गया। कलकत्ता, बम्बई तथा 
मद्रास विश्वविद्यालयों के खुल जाने पर इनको विश्वविद्यालयों से सम्बन्धित कर 
दिया गया। इसी प्रकार कानून प्रशिक्षण के लिये कलकत्ता (सन्‌ १८५७), बम्बई 








श्छद भारतोय शिक्षा का संक्षिप्त इतिहास 


और मद्रास के विश्वविद्यालयों से सम्बन्धित कुछ कालेजों में कानून में कक्षायें 
खोल दी गई । सन्‌ १८५५ में बम्बई और मद्रास के मेडिकल कालेजों को रायलू 
कालेज आँव सर्जन्स, इंग्लैण्ड से मान्यता मिल गई और विश्वविद्यालयों के खुल 
जाने पर मेडिकल काछेजों को उनसे सम्बन्धित कर दिया गया । इसी प्रकार कछा 
एवं हस्तकला के भी कुछ केन्द्र देश में खले । मद्रास में सन १८५० में स्क 
आँव ऑद स खुला। सन्‌ १८५३-५६ तक बम्बई में सकल ऑव आट स 
स्थापित हुआ | 


. इस दिशा में विशेष प्रगति कलकत्ता, बम्बई एवं मद्रास विश्वविद्यालयों की 
स्थापना के पश्चात्‌ ही हुई। अंग्रेजी राज्य के प्रसार और स्थायित्व के साथ-साथ 
प्रशासन के अनेक विभागों में कुशल व्यक्तियों की आवश्यकता बढ़ती गई। सार्व- 
जनिक निर्माण विभाग के लिये इंजीनियरों और ओवरसियरों की अधिक माँग . 
बढ़ गई। पूना (बम्बई), ग्विन्डी ( मद्रास) तथा सिवपुर (बंगाल) में इंजीनियरिंग हे 
कालेजों की स्थापना हुई। कानून के शिक्षण और परीक्षण के लिये भी विद्व- 
विद्यालयों, हाईकोर्टों तथा कुछ प्रान्तीय सरकारों ने व्यवस्था की । छाहौर आदि 
में कुछ मेडिकल कालेज भी और खुले (सन्‌ १८६०) । लाहौर में सन १८७प में 
एक स्कूछ ऑव आदटस्‌ की भी स्थापना हुई। 


किन्तु सरकार ने प्राविधिक और व्यावसायिक शिक्षा पर उचित ध्यान नहीं 
दिया अतः देश में शिक्षा तथा आ्थिक विषयों पर नियुक्त होनेबाले सभी कमीशनों 
और समितियों ने इस पर ध्यान आकर्षित किया और सरकार से सिफारिश की कि 
इन शिक्षाओं पर विशेष ध्यान दिया जाये । सन्‌ १८८२ में प्रथम भारतीय शिक्षा 
कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में इस पर जोर दिया और कहा कि देश की शिक्षा एकांगी 
हो रही है अत: सरकार को प्राविधिक और व्यावसायिक शिक्षा पर विशेष ध्यान 
देना चाहिये और माध्यमिक स्कूलों में टेक्नीकल कोर्स रखने चाहिये। जैसा 
कहा जा चुका हैं कमीशन की सिफारिशों के अनुसार मै ट्रिक परीक्षा के लिये बम्बई, 
मद्रास और कलकत्ता विश्वविद्यालयों में इस प्रकार के कुछ कोर्स रखे गये किन्तु 
वे अधिक सफल और प्रभावपूर्ण न हों सके । फिर भी विज्ञान का शिक्षण क्रमशः 
ः बढ़ने लगा | सन्‌ १८८८ में भारत सरकार ने भी एक प्रस्ताव द्वारा इस कमी 
की ओर ध्यान दिलाया और प्राविधिक और व्यावसायिक शिक्षा की उन्नति करने 
.. की आवश्यकता बतलायी। इधर राष्ट्रीय कांग्रेस तथा जनता ने भी टेकक्‍्नीकल 
शिक्षा की माँग आरम्भ की। 








-विक्षा के अन्‍य क्षेत्र, 5.  श७६ 


इंजीनियरिंग कालेजों में डिग्री कोर्स की स्थापना हुई। इनके अतिरिक्‍त 
साधारण डिप्लोमा तथा अन्य प्रकार के कोर्स भी खोले गये । बम्बई में सन्‌ १८८७ 
में विक्टोरिया जुबिली टेक्नीकल इंस्टीट्यूट की स्थापना बम्बई की मिलों के लिये 
कुशल कारीगरों के प्रशिक्षण के लिये हुई। बीसवीं शताब्दी के आरम्म होते-होते 
देश में टेक्नीकल शिक्षा की अधिक माँग बढ़ गई । भारत सरकार ने वजीफा देकर 
. कुछ चुने हुये भारतीय विद्याथियों को टेक्‍्वीकल शिक्षा प्राप्त करने के उद्देश्य 
से यूरोप और अमेरिका भेजना आरम्भ कर दिया। बीसवीं शताब्दी के आरम्भ 
से भारत में चार इंजीनियरिंग कालेज तथा कई एक इंजी नियरिंग स्कूल थे। किन्तु _ 
“टंक्‍्नीकल संस्थायें विशेष ढंग की नहीं थीं। तब तक कुछ प्राविधिक संस्थायें - 
(स्कूल) साधारण बढ़ई तथा लोहार आदि के व्यवसायों को सिखाती थीं । 
बीसवीं शताब्दी के आरम्भ होने तक मेडिकल स्कलों की संख्या भी बढ़ चली 
'थी। पश्‌-चिकित्साशास्त्र की ट्रेनिंग देने के लिये लाहौर, बम्बई तथा कलकत्ता में 
'पशु-चिकित्सा (एलछपंतक्षाए) कालेज भी खुल चुके थे। बम्बई, मद्रास, लाहोर 
'तथा कलकत्ता में स्कूछ आँव आट स उपयोगी कार्य कर रहे थे। भारत जेसे क्रषि- 
पान देश में कृषि शिक्षण की आवश्यकता होते हुये भी सरकार ने इस ओर पर्याप्त 
यान नहीं दिया था। सन्‌ १८८० के पद्चात्‌ इस पर सरकार का ध्यान 
बारम्बार आकर्षित किया गया। मद्रास में एक कृषि स्कूछ सन्‌ १८८६ में खोला 
' गया। पूना इंजीनियरिंग कालेज में कृषि विभाग जोड़ दिया गया। कोइम्बटूर 
(सन्‌ १८७६), नागयुर (सन्‌ १८९०), कानपुर (सन्‌ १८९२) तथा सिवपुर 
कालेज में कृषि विभाग (सन्‌ १८९९) खुले । इस प्रकार की शिक्षा के लिये केन्द्रीय 
संरकार ने भी अपने सन्‌ १८९७ के शिक्षा-प्रस्तावों में कृषि की डिग्री, डिप्लोमा 
और सर्टिफिकेट को, कछा और विज्ञान की डिग्री, डिप्लोमा और सर्थिफिकेट के 
समान ही मान्यता प्रदान कर दी। माध्यमिक स्कूलों में कृषि का विषय भी 
'ऐच्छिक विषयों में रख दिया गया। वाणिज्य (कामसं ) की शिक्षा देने के लिये 
उन्नीसवीं शती के अन्त तक कोई विशेष प्रबन्ध शिक्षा-व्यवस्था में न था | किन्तु 
कुछ ऐसे सकल खल चले श्रे जो स्टेनोग्राफर (शार्ट्ेंड), टाइपराइटिंग तथा 
'बककीपिंग आदि कामर्स विषयों की शिक्षा प्रदान करते थे। 
_ बन-विभाग में कार्य करनेवाले कर्मचारियों के प्रशिक्षण के लिये देहरादून 
(सन्‌ १८७८) तथा पूना में स्कूछ खोले गये थे । 
सन १९०४ में अपनी शिक्षा-नीति में भारत सरकार ने पुतः देश में प्रावि- 
घिक्र शिक्षा की आवश्यकता पर बल दिया। यूरोप तथा अमेरिका में भारतीय 
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छात्रों को बजीफा देकर टेक्नीकल शिक्षा प्राप्त करने के लिये भेजने की व्यवस्था 
की गई ताकि भारतीय कारोबार की उन्नति हो। राज्य तथा जनता दोनों के 
प्रयत्तस्वरूप भारत में प्राविधिक एवं व्यावसायिक शिक्षा का विकास हो चला। 
बंगाल में राष्ट्रीय शिक्षा परिषद्‌ ने जादवपुर में इंजीनियरिंग और टेक्नोलाजिकल 
कालेज की स्थापना की । बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय में भी इंजी नियरिंग कालेज 
सन्‌ १९१७ में स्थापित हो गया और वहाँ मेकेनिकल, एवं इलेक्ट्रिकल 

इंजीनियरिंग तथा मेटलर्जी में शिक्षा दी जाने लगी। क्रमश: इंजीनियरिंग शिक्षा 
की उन्नति होती रही । स्वतन्त्रता-प्राप्ति के समय भारत में २५ के लगभग 
इंजीनियरिंग कालेज थे । 


सन्‌ १९१७ में व्यावसाथिक शिक्षा के लिये दी जानेवाली छात्रवृत्तियों की 
व्यवस्था में परिवर्तत किये गये। प्रान्तीय सरकारों को चुनाव का अधिकार दे 
दिया गया और छात्रवृत्तियों की संख्या तथा काछावधि बढ़ा दी गई। चुनाव में 
वस्त्र, खानों की खूदाई, बर्तन निर्माण, चमड़ा पकाना, दियासछाई, काँच, दाक्‍कर, 
कागज तथा पेंसिल व्यवसायों को प्रायमिंकता देते का प्रस्ताव किया गया । सन्‌ 
१९२०-२१ से देश में ओद्योगिक संस्थाओं की माँग तीत्र हो चली । बंगलौर में 
इण्डियन इंस्टीट्यूट आँव साइंस सन्‌ १९१९ में ही खुल चेक था। सन्‌ १९२१ 
के बाद इण्डियन स्कूल ऑँव माइनिंग, धनवाद तथा हारकोर्ट बटलर टेक्नोलाजिकल 
इंस्टीट्यूट कानपुर खुले। कुछ विश्वविद्यालयों में भी औद्योगिक विभाग खोले 
गये । कुछ एकौद्योगिक तथा बहुद्यौगिक संस्थायें भी स्थापित हुई । इसी प्रकार 
देश में बहुत-से ओद्योगिक तथा व्यावसायिक शिक्षणालय खोले गये जिनमें आज 
भी विभिन्न प्रकार के कारीगरों को शिक्षा दी जाती है । एबट-उड रिपोर्ट ने इस 
विषय में एक विस्तृत योजना प्रस्तुत की थी। दुर्भाग्यवश् उस पर विशेष कार्य न हो 
सका। सन्‌ १९४५ में अखिलभारतीय औद्योगिक शिक्षा परिषद्‌ की स्थापना की 
गई जिसका उद्देश्य भारत में प्राविधिक एवं व्यावसायिक शिक्षा का संगठन करना 
है। इस परिषद्‌ ने प्राविधिक शिक्षा के लिये छ: बोर्डों की स्थापना कर दी है। 
इन बोर्डों ने राष्ट्रीय आयोजनों तथा आवश्यकताओं को देखते हुये प्राविधिक 
विद्यालयों के लिये विभिन्न पाठ्यक्रम बनाये हैं। शक 


कानून एवं चिकित्सा-विज्ञान--कानून प्रशिक्षण की व्यवस्था तो आरम्भ से 
ही ठीक प्रकार से चल रही है। इस दिशा में धनप्राप्ति तथा नेतागिरी के आकर्षण 





 विक्षा के अन्य क्षेत्र द ८१ 


के कारण अधिक लोग जाते रहे। अब भी कानन के ग्रेजएटों की संख्या आवश्य- 
कता से अधिक होती जा रही है। मेडिक्र कालेजों की संख्या भी पर्याप्त रूप 
से बढ़ी। देश की विशाल जन-संख्या को देखते हुये डाक्टरों की अभी पर्याप्त 
कमी है । किन्तु देश का अभाग्य है कि डाक्टरों को ग्रामीण क्षेत्रों की ओर जाने 
का अभी ध्यान नहीं है और निर्धनता के कारण ग्रामीण क्षेत्र डाक्टरों की वत्तमान 
व्ययसाध्य चिकित्सा का भार सहन नहीं कर सकते । देश में आयुविज्ञान 
(०१०७) 8060०७ ) की उन्नति के लिये कई एक अन्वेयण केन्द्र खोले गये हें । 
पशु-चिक्रित्साप्रशिक्षण पर भी अधिक ध्यान दिया जा रहा हू । कला एवं संगीत 
की शिक्षा के लिये भी कुछ स्कूल खोले गये ह। 


 क्ृषि-शिक्षा का भी सराहनीय प्रयत्न किया गया। स्कूलों, कालेजों तथा विश्व- 
विद्यालयों में करषि-विभाग खोले गये हैँ। कानपुर (सन्‌ १९०६), कोइम्बटूर 
(सन्‌ १९०९), साक्र (सन्‌ १९०९), छायलपुर (सन्‌ १९१०), पूना 
(सन्‌ १९०८), तथा पूसा (सन्‌ १९०८) आदि में अलग-अलग संस्थायें भी कृषि- 
शिक्षण के लिये खोली गईं । वन-विज्ञान की शिक्षा पर भी ध्यान दिया गया। 
स्व॒तन्त्रता-प्राप्ति के पश्चात्‌ राष्ट्रीय सरकार ने देश की आथिक स्थिति को 
सुधारने की सतत भावना से प्राविधिक एवं व्यावसायिक शिक्षा पर विशेष ध्यान 
दिया है । सन्‌ १९४८ में केन्द्रीय सरकार ने केन्द्र में वेज्ञानिक शोध विभाग 
(70०एक४0०7४ ॑ हलंधाभंध० 72०३०४००॥) खोला। देश के विभिन्न भागों में 
ग्यारह राष्ट्रीय प्रयोगशालायें और शोध-संस्थान खोलने की योजना बनाई गई। 
इनमें अधिकांश की स्थापना हो चुकी है । इस प्रकार स्नातकोत्तर प्रशिक्षण के 
लिये अब पर्याप्त व्यवस्था हैँ । स्नातक-स्तर पर दस के लगभग टेक्तोलाजिकलू 
इंस्टीट्यूट और प्राय: पच्चीस के लगभग इंजीनियरिंग कालेज देश्ष में कार्य कर रहें 


हैं। इनके अतिरिक्त सारजेण्ट रिपोर्ट (सन्‌ १९४४ ) विश्वविद्यालय शिक्षा कमीशन 
.. रिपोर्ट (सन्‌ १९४९), माध्यमिक शिक्षा कमीशन रिपोर्ट (सन्‌ १९५३) में भी 


प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा पर विशेष जोर दिया गया। फलस्वरूप बहु- 
उद्देशीय स्कूलों की स्थापना की जा रही है। कछा भवन, बरौदा, तथा कलकत्ता 
टेक्‍्नीकल स्कूल जेसे सीनियर टेक्तीकल स्कूलों में सुपरवाइजरों (8प्रए७"शंड078) 
के शिक्षणं की व्यवस्था देशभर में प्रगति कर रही है। इसी प्रकार कुशल कारीगरों 
की प्रशिक्षण देने के लिये भी अनेक स्कूछ और वर्कशाप स्थापित हो गये हैं। 

व्यावसायिक स्कूलों में गृह (कुटीर) उद्योग-जैसे करधा चलानो, लकड़ी पर 
नक्‍्काशी का काम, चमड़े का काम, बढ़ई का काम कुम्हार का काम आदि- 





श्प२ भारतीय शिक्षा का संक्षिप्त इतिहास 


सिखाये जाते हैं। जूनियर टेक्नीकल स्कूलों में कारखानों में कार्य करने के 
लिये कुशल कारीगरों को प्रशिक्षण दिया जाता है। इसमें ओवरसियर, फोरमन,. 
चार्जमैन तथा सुपरवाइजर विविध टेवनीकल विभागों की शिक्षा पाते हैं । 
प्रथम पंचवर्षीय योजना से ही प्रकट हो गया कि देश में प्राविधिक एवं व्याव- 
साथिक शिक्षा की बड़ी कमी हे। योजनाओं के लिये कुशछ कारीगर मिलना भी 
कठिन हो जाता है । अत: एन. आर. सरकार समिति (सन्‌ १९४६) की सिफा- 
रिशों के अनुसार भारत में चार प्रादेशिक उच्चतर औद्योगिक संस्थाओं की 
स्थापना की योजना को कार्यान्वित किया जा रहा हे। पूर्वी प्रादेशिक उच्चतर 
प्राविधिक संस्था (प्राह्ाक 7००णघांटक ॥78800/०) की स्थापना कलकत्ता के 
समीप हो चुकी है । बंगलौर और दिल्‍ली में भी इस दिक्षा में सरकार ने प्रयत्न 
किया है । अनेक गै रसरकारी टेक्नीकल संस्थाओं को भी उन्नत बनाने के छिये 
अनुदान दिया गया है। प्रयोगात्मक प्रशिक्षण के लिये भी सरकारी तथा गैर- 
सरकारी कारखानों एवं विभागों में सविधायें प्रदान की गई हू 


अखिलभारतीय औद्योगिक शिक्षा परिषद्‌ ने अपनी प्रादेशिक समितियाँ 
नियुक्त कर दी हैं, जिनका कार्य उस क्षेत्र में स्थित कारोबार और औद्योगिक 
शिक्षा में सहयोग स्थापित करना है। ट्वितीय पंचवर्षीय योजना को सफछ बनाने 
के लिये बड़े उद्योगों की स्थापना पर बछ दिया गया है। इनके लिये औद्योगिक 
संस्थाओं की और अधिक आवश्यकता पड़ेगी । इण्डियन इंस्टीट्य 2 ऑॉँव टेकनोछाजी 
(ताक वा8ए७ ० ए6लेग्ा००१ए ) खड़गपुर में विभिन्न प्रकार के पाठ्यक्रम 
इसी उद्देश्य से खोले गये ह । विदेशों में भी अनेक भारतीय विद्यार्थियों को 
छात्रवृत्तियाँ देकर अथवा अन्य देशों के सहयोग हारा टेवनीकल शिक्षा के छिये 
भेजा जा रहा 


इनके अतिरिक्त क्ृषि-शिक्षा, वाणिज्य-शिक्षा, चिकित्सा-विज्ञान, पश- 
 चिकित्सा-विज्ञान तथा कानन-शिक्षा आदि व्यावसायिक शिक्षा में समृचित उन्नति 
के लिये केन्द्रीय तथा राज्य सरकारें प्रयत्नशील 


शिक्षक-प्रशिक्षण---शिक्षण महाविद्यालयों के लिये शिक्षक-प्रशिक्षण. का 


ः द . इतिहास विशेष महत्व रखता है । प्राचीन एवं मध्ययगीन भारतीय शिक्षा- 
. प्रणाली में सम्भवतः प्रशिक्षण का कोई विधिवत्‌ नियम न था। किन्तु पाठशाला 





के बड़े तथा योग्य विद्यार्थी छोटे एवं कमजोर विद्यार्थियों को पढ़ाया कंरते थे । 











शिक्षा के अन्य क्षेत्र वे श्प हे 


' इस प्रकार एक ही शिक्षक अपने बड़े शिष्यों की सहायता से अनेक विद्याथियों | 
“को शिक्षा देता रहता था। यूरोपीय जातियों के भारत में. आने पर दक्षिण 


भारत मे यह प्रथा विद्यमान थी। डा० एन्डू वेल ने इस प्रथा को अपनाया और 


* मानीटर प्रथा के नाम से इसका प्रचार ग्रेट बुटेन में भी किया। आरम्भ में 
 मिशनरी पादरियों ने भी इस विधि को अपनाया। आरम्भ में मिशनरियों ने ही क्‍ 
अपने स्कलों के लिये शिक्षक तेयार करने के लिये कुछ ट्रेनिंग स्कूल खोले। 
_ सिरामपुर में एक नार्मल स्कूल पादरियों द्वारा खोला गया। पुर्तंगाल तथा 
डेनमाक के पादरियों ने भी इस प्रकार के ट्रेनिंग स्कूल खोल रखे थे। किन्तु : 


ट्रेनिंग इस काल में केवल प्राथमिक शिक्षकों को ही दी जाती थी। क्‍ 
कलकत्ता, मद्रास तथा बम्बई की शिक्षा-समितियों ने शिक्षक्र-प्रशिक्षण की 
आवश्यकता अनभवं की और इसके लिये प्रयत्न किया । बम्बई में सर्वप्रथम २४ 
शिक्षकों की ट्रेनिंग सन्‌ १८२६ में पूरी हुई और उन्हें प्रेसीडेंसी के विभिन्‍न प्राइमर्र 
स्कूलों में भेज दिया गया। आरम्भ में प्रशिक्षण पाठ्यविषयों की ज्ञानप्राप्ति के 
हेतु दिया जाता था। उस समय शिक्षण-विघधि पर विशेष ध्यान नहीं था। मद्रास में 
भी सन्‌ १८२६ में एक नामेल सकल खोला गया। सन्‌ १८४७ में कलकत्ते में भी 


एक नामरू सकल खुला । 


आधूनिक अथे में प्रशिक्षण का आरम्भ सन्‌ १८५४ की उड-घोषणा के पश्चात्‌ 
ही हुआ। उड-घोषणा ने भारत में पाइचात्य शिक्षा की नींव रख दी अतः प्रशिक्षण 


“भी उसकी आवश्यकतानूसार आवश्यकीय हो गया। घोषणा में प्रशिक्षण पर बल 


दिया गया और छात्राध्यापक-प्रणाली को जारी करने की सिफारिश की गई। 
घोषणा के पश्चात्‌ बम्बई, मद्रास, कलकत्ता, तथा उत्तरी-पश्चिमी प्रान्तों में नार्मेल 
सकल खोले गये जहाँ प्राइमरी स्क॒लों के शिक्षकों को प्रशिक्षण दिया जाने छूगा । 


. अन॒दान-प्रथा में भी प्रशिक्षित अध्यापकों के वेतन के लिये अनुदान की विशेष : 
. व्यवस्था रखी गई। स्टेनले-घोषणा में भी शिक्षकों के प्रशिक्षण पर विशेष बल दिया 


गया। सभी प्रास्तों में नार्मल स्कूलों की संख्या बढ़ने लगी। सन्‌ १८८२ में बृटिश 

भारत में १०६ नार्मल स्कूल थे और शिक्षा्थियों की संख्या ३,८८६ थी । किन्तु 
यह प्रशिक्षण-व्यवस्था प्राइमरी शिक्षकों के लिये ही थी। 

.. माध्यमिक स्कूलों के शिक्षकों के प्रशिक्षण पर अब तक बहुत कम ध्यान दिया 

गया था । सन १८८२ तक भारत में इस प्रकार के केवल दो ट्रेनिंग कालेज थे-एक 

मद्रास में और दूसरा लाहौर में । इनमें माध्यमिक स्कूलों के लिये जानेवाले 

शिक्षकों के प्रशिक्षण की व्यवस्था थी। इनमें भी स्नातकों और उप-स्नातकों 
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(ए76०.ञ/७०७७॥७४ ) को साथ ही प्रशिक्षण दिया जाता था । प्रशिक्षण के लिये 
कौन-से विषय हों, इस पर बहुत मतभेद था । साथ ही प्रशिक्षण की महत्ता 
भी सर्वमान्य न थी । द 

सन्‌ १८८२ के भारतीय शिक्षा कमीशन ने प्राइमरी एवं माध्यमिक शिक्षा 
के शिक्षकों के प्रशिक्षण पर विशेष रूप से बल दिया और प्रस्ताव किया कि नार्मल 
और ट्रेनिंग संस्थायें देश के विभिन्न भागों में आवश्यक्रतानुसार स्थापित की जायें 
और सरकार उसके लिये पर्याप्त धन व्यय करे। यह भी प्रस्ताव रखा गया कि 
प्रशिक्षित अध्यापकों को ही सरकारी तथा गैरसरकारी स्कूलों की नौकरियों में 
स्थायी स्थान दिया जाये। उन्नीसवीं सदी के अन्त तक भारत में केवल छः: ट्रेनिंग 
कालेज माध्यमिक शिक्षा के शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिये थे जिनमें शिक्षा के 
सिद्धान्त और प्रयोग की शिक्षा दी जाती थी। परत्तु प्रशिक्षण विद्यालयों की 
संख्या बढ़ रही थी। कुछ प्रान्तों ने 'अध्यापन प्रमाण-पत्र परीक्षा' की व्यवस्था भी 
कर ली थी। द 

भारत सरकार के सन्‌ १९०४ के शिक्षा-नीति के प्रस्तावों में पुत: शिक्षक- 


प्रशिक्षण पर विशेष ध्यान दिया गया। इस बात को पुनः कहा गया कि माध्यमिक 
स्कूलों के शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिये प्रत्येक प्रान्त में पर्याप्त व्यवस्था की जाये। 


सस्‍्नातकों के लिये एक साल का प्रशिक्षण रखा जाये तथा शिक्षण महाविद्यालयों से 
सम्बन्धित एक-एक अभ्यास-विद्यालय रखा जाये। इस घोषणा के पश्चात बम्बई, 
कलकत्ता, पटना, ढाका तथा जबलपुर में अधिस्नातक स्तर के शिक्षण महाविद्यालय 
खुले। सन्‌ १९१३ की सरकारी शिक्षा-नीति घोषणा में स्पष्ट कहा गया कि प्रशि- 
क्षण के बिना किसी भी शिक्षक को पढ़ाने की आज्ञा नहीं मिलनी चाहिये । सरकार 
ने भी शिक्षण महाविद्यालय खोले ताकि सरकारी एवं गरसरकारी स्कूलों के लिये 
प्रशिक्षित अध्यापक मिल सकें। कलकत्ता विश्वविद्यालय कमीशन ने भी प्रशिक्षण 
की आवश्यकता पर बल दिया और कलकत्ता तथा ढाका विश्वविद्यालयों में 
शिक्षा विभाग खोलने का परामर्श दिया | फलस्वरूप सन्‌ १९२१ तक देश में तेरह 
उच्चशिक्षण महाविद्यालयों की स्थापना हो गई और सन १९२६ तक इनकी 
संख्या इक्कीस तक पहुँच गई । 
हर्टाग समिति (सन्‌ १९२९) ने प्राइमरी शिक्षकों के प्रशिक्षण की अवधि 
"को बढ़ाने तथा प्रशिक्षण की क्षमता को उच्च बनाने के लिये कई सुझाव दिये। 
स्वतन्त्रता-प्राप्ति (सत््‌ १९४७) तक भारत में ३४ शिक्षण महाविद्यालय, ३३९ 
नाम॑ल स्कूल पुरुषों के लिये तथा १८९ नामंल स्कूल स्त्रियों के लिये खुल चुके थे 
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इनमें शिक्षाथियों की संख्या क्रश: २,४९३, २३,७५४ और १०,१९३ थी। इस 
समय तक प्राइमरी स्कूलों के शिक्षकों को प्रशिक्षण देने के छिये नामंल स्कूल और 
प्राथमिक शिक्षण विद्यालय थे जिनमें मिडिल पास लोग प्रशिक्षित किये जाते थे । 
(०. ट्रेनिंग में हाईस्कूल अथवा इच्टर पास लोग प्रशिक्षण पास कर हाईस्कलों के 
निम्न कक्षाओं अथवा मिडिल स्कलों में शिक्षक होकर स्थान पाते थे। 8.7. 
अथवा [..7. में स्नातक और अधिस्नातक प्रशिक्षण प्राप्त कर हाईस्कूलों के 
शिक्षक होते थे । द द 
स्वतन्त्रता-प्राप्ति के बाद इस दिशा में पर्याप्त ध्यान दिया गया हे । अब देश 
में विभिन्न प्रकार की प्रशिक्षण-संस्थायें खुल गई हें। बेसिक शिक्षा लाग होने पर _ 
बेसिक प्रशिक्षण केन्द्र खोले गये जिनमें बेसिक शिक्षा के लिये प्रशिक्षण दिया जाने 
लगा। रिफु शर कोसे दे-देकर प्राइमरी एवं मिडिल स्कछों के शिक्षकों को प्रशि- 
क्षित किया गया। प्रत्येक प्रान्त में बेसिक टूनिंग का प्रबन्ध किया गया हू और इनमें 
कौशल-केन्द्रित अध्यापन की शिक्षा दी जाती है । प्राथमिक प्रशिक्षण और नाम 
स्‍्कलों में भी बेसिक का कार्य क्रम कहीं-कहीं पर शामिल कर दिया गया है । माध्य- 
मिक विद्यालयों के शिक्षकों को प्रशिक्षित करने के लिये भी विश्वविद्यालयों में 
शिक्षा विभाग खोले गये हें अथवा सरकारी और गैरसरकारी प्रशिक्षण महाविद्या- 
लय खुल गये है। राज्य शिक्षा विभाग भी कुछ प्रान्तों में प्रशिक्षण विद्यालय 
खोले हुये हैं। इस प्रकार 8.7'., 7..7'., 8. 700. या 70.7. की प्रशिक्षण डिग्रियाँ या 
डिप्लोमा सस्‍्नातकों के लिये चल रहे हूँ। विश्वविद्यालयों के प्रशिक्षण महा- 
विद्यालयों में 90. 0., . 70., तथा ७. प'. की ऊँची डिग्रियों की भी 
व्यवस्था कर दी गई है। वहाँ पर शिक्षाविषयक शोध-कार्य भी किया जा रहा हे । 
कला, मैनयल ट्रेनिंग, संगीत, नृत्य तथा शारीरिक शिक्षा आदि विषयों में प्रशिक्षण 
_ की भी व्यवस्था कुछ केन्द्रों पर कर दी गई ह। स्त्रियों के प्रशिक्षण के लिये अलग 
स्त्री-प्रशिक्षण महाविद्यालय खोले गये हैं तथा उनको पुरुषों की संस्थाओं में भी 
प्रशिक्षण मिलता है। सामाजिक शिक्षा के विकास के साथ-साथ प्रौढ़ों की शिक्षा 
के लिये कार्यकर्त्ताओं को प्रशिक्षण देने की आवश्यकता पड़ी अतः कुछ जनता 
कालेज खोले गये और कुछ के खोलने की योजना चल रही है । वहाँ कार्यकर्त्ताओं 
को सामाजिक शिक्षा के विभिन्न पहलओं की ट्रेनिंग दी जायेगी। 
हिन्दुस्तानी तालीमी संघ, सेवाग्राम (बरधा) बेसिक प्रशिक्षण का मुख्य केन्द्र 
है। प्रत्येक राज्य में बेसिक प्रशिक्षण महाविद्यालय कार्य कर रहे रं । केन्द्रोय 
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शिक्षा-मंत्राऊलय इस दिशा में विशेष ध्यान दे रहा है । जामिया मिलिया, दिल्‍ली 
तथा विश्वभारती के नाम भी इस दिशा में उल्लेखनीय है । 


शारीरिक एवं स्वास्थ्य शिक्षा--प्राचीन काल में शारीरिक एवं स्वास्थ्य 
शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया जाता था । प्रत्येक विद्यार्थी को शरीर से स्वस्थ 
बनाना शिक्षा का एक मुख्य उद्देश्य था अतः विभिन्न प्रकार के शारीरिक श्रम 
विद्यार्थियों के लिये अनिवाये थे। आगे चलकर युद्ध-विद्या का शिक्षण क्षत्रियों 
की शिक्षा का मुख्य अंग बन गये | बौद्ध-यू गीन शिक्षा में भी वाण-विद्या, तरना, 
घोड़े की सवारी, कुश्ती तथा प्राणायाम आदि को शिक्षा में स्थान दिया जाता 
था। मुस्लिम यूग में मुस्लिम विद्यार्थियों की शारीरिक वृद्धि के लिये प्रयत्न किये 
जाते थे। किन्तु ऋमशः भारतीय जनता में शारीरिक एवं स्वास्थ्य शिक्षा के 
प्रति उदासीनता उत्पन्न होती गई। 

आधुनिक शिक्षा के आरम्भ-युग में इस दिशा में कुछ ध्यान नहीं दिया गया। 
किन्तु उन्नीसवीं शताब्दी के अन्त में कुछ स्कूलों में शारीरिक वृद्धि के लिये, खेल- 
कूद, जमनास्टिक तथा हिल आदि का प्रबन्ध किया जाने लूगा। आरम्भ में 
इनके प्रति लोगों की विशेष रुचि न थी। दीसवीं शताब्दी के आरम्भ में यंगमेन 
क्रिश्चियन एसोसियेशन ( ४.७.(१.0. ) की भारतीय शाखा ने मद्रास में शारीरिक 
शिक्षा का ५.४.0.७. 0068० ०0 9४0०७ शिप्रद्धावंणा खोला | इस कालेज 
के कारण भारत में खे लकद, डिछ आदि में अनेक नवीनताएँ आई और शारीरिक 
शिक्षा का प्रचार स्कूलों में बढ़ चला। 


क्रमशः इस प्रकार की शिक्षा की उपयोगिता तथा आवश्यकता सर्वमान्य हो 

चली और शिक्षण-संस्थाओं पर शिक्षा विभागों ने भी दबाव डाछा। प्रत्येक शिक्षण- 

संस्था में किसी-न-किसी प्रकार की शारीरिक शिक्षा का प्रबन्ध होने छगा। सन्‌ 

१९४५-४६ में बम्बई सरकार ने एक शारीरिक शिक्षा समिति की स्थापना की । 

समिति ने सिफारिश की कि शारीरिक शिक्षा अनिवार्य कर दी जायें। इसके 

लिये स्कूलों के समय-विभागों में एक अंतर निश्चित कर दिया जाये। स्कूलों के 
साथ क्रीड़ाक्षेत्र / ए]8587०णा४१वें ) भी हों ऐसी व्यवस्था भी की गई । 


केन्द्रीय शिक्षा-परामर्श परिषद्‌ ने शारीरिक शिक्षा पर जोर दिया। सन्‌ १९४४ 


की सारजेण्ट योजना में डिल और संगठित खेलक्‌द पर आवश्यक ध्यान दिया गया 
.. और इनको प्रत्येक माध्यमिक स्कूल में अनिवार्य करने का प्रस्ताव किया गया । 
. स्कूलों के लिये आयुर्वेज्ञानिक सेवा ( ००7०७] 8००४१००) की योजना बनाई गई ॥ 
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प्रत्येक प्रकार की शिक्षण-संस्थाओं में स्वास्थ्य-परीक्षा और निःशुल्क चिकित्सा की 
सिफारिश ं की गई । सन्‌ १९४८ में भारत सरकार ने डॉ० ताराचन्द की अध्यक्षता 
में एक समिति शारीरिक शिक्षण के लिये नियुवत की । समिति ने शारीरिक 
शिक्षा-केन्द्र प्रान्तों में खोलने का प्रस्ताव किया जिससे प्रशिक्षित शिक्षक और 
निरीक्षक्त तैयार किये जा सकें। कई प्रान्तों में इसकी व्यवस्था हो चुकी हे । 
_स्वतत्त्रता-प्राप्ति के बाद राष्ट्रीय सरकार ने इस दिशा में विशेष रुचि दिख-. 
लाई हँ। सन्‌ १९४८ में एक कानून द्वारा भारत में नेशनल कंडट कोर 
(]९.0.0.) की स्थापना की गई जिसका उद्देश्य विद्याथियों में चरित्र, सेवाभाव, 
नेत॒त्व तथा देश-रक्षा की भावना उत्पन्न करना है। इसकी तीन शाखायें हैं:-- 
(१) विश्वविद्यालय के विद्याथियों के लिये, (२) माध्यमिक विद्यालयों के 
विद्यार्थियों के लिये, तथा (३) विश्वविद्यालयों एवं माध्यमिक विद्यालयों की 


लडकियों के छिये। 


.९.0.0. का प्रचार देश में तीन गति से हो रहा हे और इससे अनुशासन 
की समस्या का बहुत-कछ हल हो सकता हें। प्रत्येक राज्य इने बातों 
में रुचि ले रहा हे और इस प्रकार की शिक्षा शिक्षण-संस्थाओं में अनिवाय॑ 
बनाई जा रही है । प्रशिक्षण महाविद्यालयों में भी शारीरिक शिक्षण के प्रशिक्षण 
की व्यवस्था की जा रही ह। बम्बई, उत्तरप्रदेश, बंगाल तथा आसाम मे 
इसके लिये अलग विभाग खोल दिये. गये हैँ । व्यायामशालाओं तथा अखाड़ों 
को भी प्रोत्साहित किया जा रहा है। 


राधाकृष्णन कमीशन एवं मदालियार कमीशन ने भी शिक्षण-संस्थाओं में 


.. शारीरिक स्वस्थता के निमित्त विभिन्न प्रस्तावों द्वारा सरकार तथा जनता का 


ध्यान शारीरिक एवं स्वास्थ्य शिक्षा की ओर आकर्षित किया हूँ । वर्तमान समय में 
इन पर पर्याप्त ध्यान दिया जा रहा हैं किन्तु भारत जसे विशाल देश के लिये 
अभी इस दिशा में पर्याप्त धन एवं प्रयत्न की आवश्यकता हैं । 


धारमिक शिक्षा--प्राचीन तथा मध्ययगीन भारतीय शिक्षा में धर्म की महत्ता 
पर विशेष ध्यान दिया गया था। जंसा कि इन यगों की शिक्षा के वर्णन में दिखलाय। 
जा चुका ह धम को शिक्षा देना शिक्षा का एक मुख्य उद्देश्य था। किन्तु आधुनिक 
शिक्षा के आरम्भ में वातावरण बदल चका था। यरोगीय ईसाई पादरियों नें 








श्ण्प भारतोय शिक्षा का संक्षिप्त इतिहास 


भारत में शिक्षा में विशेष रुचि अपने धर्मप्रचार के हेतु ही छी। मिशनरी स्कूलों 
में ईसाईधर्म की शिक्षा दो जाने छगी। ईस्ट इण्डिया कम्पनी ने आरम्भ में 
इसके लिये कुछ सहायता की किन्तु थोड़े दिनों बाद ही इस बात का अनुभव कर 
लिया कि भारत जैसे देश में जहाँ अनेक धर्म हैं, शिक्षा के क्षेत्र में निष्पक्ष रहना ही 
ठीक हैं। फलतः कम्पनी ने इस क्षेत्र में तटस्थता की नीति अपनाई। पादरियों 
ने बारम्बार अपना प्रभाव डाला और यहाँ की शिक्षा में ईसाईधर्म का शिक्षण 
आवश्यक बतलाया किन्तु कम्पनी अपनी नीति पर डटी रही। 


सन्‌ १८५४ तथा १८५९ की शिक्षा-घोषणाओं में भी धार्मिक तटस्थता की 
तीति अपनाई गई और सरकारी स्कूलों में केवल धर्म-निरपेक्ष शिक्षा की ही व्यवस्था 
की गई। मिशनरी पादरियों ने बारम्बार कोशिश की कि ईसाईघर्म की शिक्षा 
दी जाये किन्तु सरकारी नीति तटस्थता की ही रही। सन्‌ १८८२ के प्रथम 
भारतीय शिक्षा कमीशन ने भी इसी नीति का समर्थन क्रिया। कमीशन ने सरकारी 
स्कूलों में घामिक शिक्षा की अपेक्षा नतिक शिक्षा का प्रस्ताव क्रिया। उन्होंने 
सुझाव रखा कि सरकारी और गैरसरकारी कालेजों में कोई अध्यापक नागरिक के 
कर्तव्यों तथा अधिकारों अथवा नेतिक विषयों पर भाषण दिया करे । 

किन्तु इन प्रस्तावों के आधार पर कार्ये न हो सका। सन्‌ १९०४ कीं 
घोषणा में भी धार्मिक शिक्षा पर बल नहीं दिया गया । केवल शिक्षकों के आदर्श, 
उनका शिषध्यों से घनिष्ट सम्बन्ध तथा शिष्यों पर उचित शिक्षकों के प्रभाव को ही 
प्रधानता दी गई। अन्य शिक्षा-प्रमितियों ने भी शिक्षा में धर्म को स्थान देने पर 
बडे नहीं दिय।। स्वतन्त्रता के बाद भारत असाम्प्रदायिक राज्य घोषित कर दिया 
गया अतः विधान में सरकारी संस्थाओं में धामिक शिक्षा पूर्णतः: वर्जित कर दी गई 
है । यदि अभिभावकों को कोई आपत्ति न हो तो गेरसरकारी तथा दान द्वारा 
संचालित संस्थाओं में स्कूल समय के उपरान्त धामिक शिक्षा अवश्य दी जा 
सकती है । 


. राधाकृष्णन कमीशन ने भी धामिक शिक्षा के स्थान पर नेतिक शिक्षा पर ही 
'ध्यान दिलाया है । कमीशन के अनुसार शिक्षण-संस्थाओं का कार्य कुछ मिनटों की 
सौन प्रार्थना के बाद आरम्भ होना चाहिये | महान्‌ धार्मिक पुरुषों के जीवन-चरित 
का अध्ययन कालेजों में कराया जाये । मृदालियार कमीशन ने भी कहा कि धार्मिक 
शिक्षा वेकल्पिक आधार पर स्कूछ समय-सारिणी के बाहर दी जा सकती हूं किन्तु 
“इसके लिये अभिभावकों की स्वीकृति आवश्यंक है। 
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है. 





विक्षा के अन्य क्षेत्र... कडंहेः 


महात्मा गान्धी ने भी बेसिक योजना में धामिक शिक्षा को स्थान नहीं दिया | 


. वास्तव में भारत में धा्िक विभिन्नताओं के कारण किसी प्रकार की धारमिक 


शिक्षा देना अत्यन्त कठिन है अतः शिक्षण-संस्थायें केवल नेतिक आदर्श प्रदान 
कर सकती हैं। धर्म की शिक्षा माता-पिता तथा परिवार पर ही छोड़नी पड़ेगी। 
यह दुर्भाग्य की बात है कि अज्ञान अथवा समयाभाव के कारण परिवार इसकी 
व्यवस्था नहीं कर पा रहे है और देश इस प्रकार की शिक्षा के नेतिक प्रभावों से 
वंचित हो रहा है और राज्य के संचालक जिस प्रकार की नैतिक शिक्षा की कल्पना 
करते हैं उसके प्रभावशाली ढंग से देने की व्यवस्था भी अभी नहीं हो पा रही है । 


ग्रन्य विशेष शिक्षायें 


प्राच्य शिक्षा--भारत में विभिन्न आवश्यकताओं के अनुसार कुछ विशेष: 
प्रकार की शिक्षाओं का भी प्रबन्ध हैं। प्राच्य भाषाओं के शिक्षण के लिये भी 
सरकारी सहायता दी जाती है । संस्कृत के लिये अब भी अनेक पाठशालायें खुली 
हुई हैं। काशी जसे तीर्थस्थानों में अब भी प्राचीन पद्धति से संस्क्ृत भाषा का 
शिक्षण होता है। संस्कृत भाषा की बहुत प्राचीन पुस्तकें छप गई हूँ। प्राचीन 
ग्रन्थों का अनुवाद भी अन्य भाषाओं में हुआ हे । यूरोपीय विद्वानों ने भी संस्कृत 
का अध्ययन किया है और अनेक ग्रन्थों पर अन्जेषण कार्य किया गया है। चाल्स 
विलकिन्स, विलियम -जोन्स, कोलब्रोक, और अलेक्‌जेण्डर प्रभृति अँगरेजों ने 
भारत में आकर संस्कृत का अध्ययन किया और इसके अनेक प्राचीन ग्रन्थों का 
संकलन एवं अनुवाद किया । 

ने १८६८ से केन्द्रीय सरकार संस्कृत ग्रन्थों के संकलन एवं संस्कृत 

अध्ययन के लिये धन की सहायता करती रही हू । रॉयल एशियाटिक सोसाइटी 
ने अनेक प्राचीन ग्रन्थों का पता लगाया और उनको प्रकाशित कराया। अन्य 
कई संस्थाओं ने संस्कृत ग्रन्थों को देश के पण्डितों से प्राप्त कर उनका संग्रह किया । 
अब भी इस दिदशा में केद्ध तथा राज्य सरकारों के प्रयत्न से काय चालू हं। स्कूलों, 
कालेजों तथा विश्वविद्यालयों में संस्कृत के अध्ययन पर विशेष बल दिया जा रहा 
है। पंजाब सरकार ने कुरुक्षेत्र में एक संस्कृत विश्वविद्यालय बनाने का अधि- 
नियम बना लिया है। उत्तरप्रदेश भी काशी में संस्कृत विश्वविद्यालय खोलन 
का प्रयत्न कर रहा 

संस्कृत की भाँति ही फारसी, अरबी, पाली, तथा प्राकृत आदि के अध्ययन 
तथा उनके भी प्राचीन साहित्य के अन्वेषण का काम चल रहा है। प्राचीन 
साहित्य एवं संस्कृत पर विशेष बल स्वतन्त्रता के बाद दिया जाने लगा हूं अत 








१8० भारतीय शिक्षा का संक्षिप्त इतिहास 


अनेक प्राचीन ग्रंथों का संग्रह, संकलन तथा प्रकाशन आदि कार्य सरकारी एवं 
गैरसरकारी संस्थाओं हारा हो रहा है । विश्वविद्यालयों में भी संस्कृत, फारसी, 
अरबी, पाली, प्राकृत की एम. ए. तथा पीएच.डी. डिग्रियों का प्रबन्ध है । 
... शसभर्थो' की शिक्षा--स्वतन्त्रता-प्राप्ति से पूर्व भारत सरकार ने शारीरिक, 
मानसिक एवं सामाजिक असमर्थों की शिक्षा पर ध्यान नहीं दिया था। कतिपय 
परोपकारी संस्थाओं ने ही कुछ प्रयत्न इस दिशा में किया था। उनके प्रयत्न से 
अंधों तथा बहरों की शिक्षा के लिये कुछ संस्थायें खोली गई थीं। बंगाल, बिहार, 
मद्रास या बम्बई आदिप्रास्तों में अंधों के स्कूलों में साधारण शिक्षा के अतिरिक्त 
उनको कला-कौशल की शिक्षा भी दी जाती थी। गृह-उद्योगों में बढ़ई का काम, 
सिलाई, बनना तथा छपाई आदि की शिक्षा भी दी जाती थी। पन्द्रह वर्ष से कम 
उम्रवाले अपराधियों के लिये भी कूछ सुधार विद्यालय खुले जहाँ उनके सुधार 
और उनकी शिक्षा पर ध्यान दिया जाता है । 

स्वतन्तता-प्राप्ति के पश्चात्‌ इस दिशा में विशेष प्रयत्न किया गया है । केन्द्रीय 
सरकार ने शिक्षा-मंत्राल्य में एक विशेष विभाग इस कार्य के लिये खोल दिया है 
असमर्थ दो प्रकार के हो सकते #-( १) मानसिक दृष्टि से, (२) शारीरिक दृष्टि 
से। अभी भारत में मानसिक असमर्थों के लिये अत्यन्त नगण्य प्रयत्न हुआ है । 
शारीरिक असमर्थों के लिये गेरसरकारी संस्थाओं तथा सरकार दोनों ने ही. 
उदारतापुर्वक सुविधायें की है। अ्न्धों की शिक्षा के लिये अखिलभारतीय स्तर 
पर एक ब्रेल संहिता ( १७४॥0 (१००७) बना दी गई है। गंगों, बहरों, कोढ़ियों आदि 
असमर्थ प्राणियों को छामदायक शिक्षा देकर उन्हें समाज का उपयोगी' अंग बनाने 
का प्रयत्न भी स्वतन्त्र भारत में हो रहा है। अभी इस दिशा में बहुत अधिक काम 
करने की आवश्यकता ह। 








अध्याय १३ 
उत्तरप्रदेश में शिक्षा 
अध्याय-संक्षेप :-- | है 
१. प्रस्तावना। २. शिक्षा की प्रगति (सामान्य) । ३. नसेरी अथवा शिक्षु- 


_ 'शिक्षा। ४. प्राथमिक शिक्षा। ५. माध्यमिक शिक्षा (१)। ६. माध्यमिक 


शिक्षा (२) । ७. उच्चदिक्षा | 5. स्त्री-शिक्षा। €. विशिष्ट वर्गों की शिक्षा। 
१०. प्रौढ़ एवं सामाजिक शिक्षा । ११. प्राविधिक एवं व्यावसायिक शिक्षा 
१२. शिक्षक-प्रशिक्षण । 


प्रस्तावना--भारतीय शिक्षा का अंग होने के कारण, उत्तरप्रदेश की शिक्षा 

का वण्णन साधारण ढंग से पूव अध्यायों में आ चका है । इस अध्याय में हम उत्तर- 
देश की शिक्षा की प्रगति कुछ अधिक विस्तार में पड़ेंगे । 

शिक्षा की प्रगति--सन्‌ १८४० तक उत्तर-पश्चिमप्रदेश आगरा की 
सभी शिक्षा-संस्थाओं का प्रबन्ध बंगाल प्रान्त के अधीन था। किन्तु सन्‌ १८४० 
में उत्तर-पद्चिमप्रदेश आगरा और अवध की नई प्रान्तीय सरकार को इस प्रान्त 
की शिक्षा का प्रबन्ध दे दिया गया। इस समय तक प्रान्त में आधुनिक शिक्षा का 
सूत्रषात हो चुका था और कुछ स्कूल तथा कालेज खुल गये थे। सन्‌ १८४३ 
में जेम्स टाम्सन यहाँ इस प्रान्त के गवनंर होकर आये। श्री टाम्सन शिक्षा में 


विशेष रुचि रखते थे अतः उन्होंने यहाँ की शिक्षा-पद्धति में प्रशंसनीय सुधार किये । 


उन्होंने प्रान्त के जिलों में शिक्षा की जाँच-पड़ताल करवाई और वे इस निष्कर्ष पर 
पहुँचे कि प्रान्त में साक्षरता चार प्रतिशत से कम है। शिक्षा-छताई के सिद्धान्त 


को छोड़कर श्री टाम्सन ने जन-शिक्षा के प्रचार के सिद्धान्त को अपनाया और 


प्राथमिक शिक्षा की एक विस्तृत योजना सन्‌ १८४६ में भारत सरकार के सामने 
रखी । द * 

श्री टाम्सन की योजना में कहा गया कि प्रत्येक २०० घरों के गांव में एक 
प्राथमिक स्कूल हो और अध्यापकों को वेतन के स्थान पर जमीन दे दी जाये 
किन्तु भारत सरकार ने इस योजना को अस्वीकृत कर दिया। सन्‌ १८४८ 
में श्री ठाम्सन ने दूसरी योजना प्रस्तुत की। इसमें तत्कालीन देशी स्कूलों के 


सुधार पर बल दिया गया और तहसीलों में आदर्श तहसीली स्कूछ खोलने की योजना _ 


रखी गई। भारत सरकार ने इस योजना को मंजूर कर लिया। 
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प्रान्त में सर्वप्रथम आठ जिलों-आगरा, अलीगढ़, मथुरा, मैनपुरी, इटावा,बरेली, 
फरुंखाबाद तथा शाहजहाँपुर में तहसीली स्कूलों की योजना लागू की गई। 
प्रधान अध्यापकों का १० से २० रु० तक वेतन निश्चित कर दिया गया। इनमें 
. मिडिल कक्षाओं तक हिन्दी, उदू , पढ़ना-लछिखना, हिसाब, भूगोल, इतिहास पढ़ाया 
जाता था। इनके निरीक्षण के लिये विजिटर-जनरल, जिला विजिटर तथा 
परगना विजिटर रखे गये । देशी स्कूलों को भी इस योजना में शामिल कर लिया 
गया। 


सन्‌ १८५१ में मथुरा के कलक्टर श्री अलेक्जेंडर ने एक नवीन योजना 
प्रस्तुत की । यह योजना “हल्काबन्दी स्कूल” के नाम से प्रसिद्ध हे । इसके अनुसार 
कुछ गाँवों को मिलाकर एक-एक हल्का अथवा क्षेत्र बना लिया गया और उनके 
केन्द्र में एक स्कूल स्थापित कर दिया गया। इस बात का ध्यान रखा गया क्रि 
हल्के का कोई गाँव स्कूल से दो मील से अधिक दूर न हो। स्कूलों के खर्चे 
के लिये माऊगुजारी का १ प्रतिशत लिया गया। शीघ्व ही यह योजना सबंप्रिय 
हो उठी और पड़ोसी जिलों में भी फेल गई। इस प्रकार इस प्रान्त में प्राथमिक 
शिक्षा का प्रचार आदर्श तहसीली सकल और हल्काबन्दी स्कूल योजनाओं के आधार 
पर बढ़ने छगा। उच्चशिक्षा के लिये आगरा (सन्‌ १८२४ )और बनारस में कालेज 
स्थापित हो चके थे । सन्‌ १८५२ में सेन्ट जौंस कालेज (आगरा में ) दूसरा काछेज 
स्थापित हुआ। प्रान्त में कुछ नाभल स्कूल भी खोले गये । रुड़की का इंजीनियरिंग 
कालेज भी (सन्‌ १८४७) इसी समय खोला गया । 
घोषणा के समय तक प्रान्त में प्राय: चार हजार सकल खल चके थे । 
उड-घोषणा की सिफारिशों के अनसार प्रास्तों में शिक्षा विभागों की स्थापना हुई 
और उत्तर-पद्चिमप्रान्त आगरा-अवध के शिक्षा विभाग ने उत्साहपूबक प्रान्त की 
शिक्षा की बागडोर अपने हाथों में ली | गेरसरकारी प्रयत्न भी उदारतापूबक शिक्षा- 
प्रसार में जुट गये। सन्‌ १८५७ के विद्रोह के उपरान्त बृटिश संसद ने धामिक 
तटस्थता की नीति को दोहराया अतः 86८पा७ शिक्षा के लिये सरकारी स्कूल 
अधिकराधिक खुलने लगे। यह प्रान्त प्राथमिक शिक्षा में अपनी हल्काबन्दी योजना 
के अनसार बढ़ता रहा । सन्‌ १८६६ में मालगुजारी पर एक प्रतिशत का शिक्षा- 
कर मालगजारी का भाग बना दिया गया। माध्यमिक शिक्षा के क्षेत्र में सरकारी 
तथा गैरसरकारी दोनों ही प्रकार की संस्थाओं में पर्याप्त वृद्धि हुई। उच्चशिक्षा 
के क्षेत्र में कनिंग कालेज, लखनऊ (सन्‌ १८६४ ) और मुस्लिम एंग्लो-ओरिएण्टल 
. कालेज, अलीगढ़ (सन्‌ १८७४) की स्थापना हुई। क्‍ 


' 
| 
४॥ 
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प्रथम भारतीय शिक्षा कमीशन (सन्‌ १८८२ ) के पर्चात्‌ प्रान्त ने प्राथमिक 
शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया। जिला और नगर बोड़ों ने प्राथमिक शिक्षा का 
उत्तरदायित्व संभाला और उसकी उन्नति और प्रसार का प्रयत्न करने ले । किन्तु 


_ बोर्डो की आथिक स्थिति अच्छी न होने के कारण वांछित मात्रा में शिक्षाप्रसार 
' न हो सका। माध्यमिक शिक्षा का विकास इस काल में अच्छा हुआ। सन्‌ १८८७ 
में इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना हुई और परीक्षा के लिये माध्यमिक 


शिक्षालयों का सम्बन्ध इलाहाबाद विश्वविद्यालय से हो गया । माध्यमिक शिक्षा के 
लिये अध्यापकों को प्रशिक्षण देने के लिये इलाह्ावाद में ट्रेनिंग (एल० टी०) 


कालेज खुल गया। सन्‌ १८९२ तथा १८६८ में क्रमशः कानपुर तथा बतारस में 
क्राइस्ट चर्च कालेज तथा संप्टुल हिन्द कालेज भी खले । 


इस प्रकार १९वीं शताब्दी के अन्त तक उत्तरप्रदेश में प्राथमिक, माध्यमिक एवं 


उच्चशिक्षा की संतोषजनक उन्नति हो चली थी | लाड कजन की शिक्षा-योजनाओं 


और घोषणाओं के फलस्वरूप प्राथमिक शिक्षा का विस्तार शीघ्रता से होने 


लगा। उत्तरबपेश में भी इसका प्रभाव पड़ा और प्रतिक्रिया-स्वरूप प्राथमिक 


स्कूलों की संख्या में पर्याप्त वृद्धि हुई। सत १९०४ के सरकारी प्रस्तावों के अनुसार 


प्रान्तीय सरकार ने प्राथमिक शिक्षा पर अधिक ध्यान देना आरम्भ किया। उत्तर- 


प्रदेश सरकार ने सन्‌ १९१३ में प्राथमिक शिक्षा में सुधार के सुझाव देने के लिये 
एक समिति नियुक्त की जो अपने अध्यक्ष के नाम पर पिगट-समिति' कहलाई। 


_पिगट-समिति के प्रतिवेदन में कहा गया कि प्रान्त में साक्षरता के विकास के मार्ग 


में दो रुकावट हैं- (१) अभिभावकों की उदासीनता, (२) बालकों को स्कूलों से 
शीघ्र ही हटा लेना । 
समिति ने अपर प्राइमरी स्कलों की संख्या-वद्धि की योजना बनाई। समिति 


ने प्रस्ताव रखा कि २५ वर्गमील के अन्दर कम-लैे-कम. एक अपर प्राइमरी स्करू 
तथा कई लोअर प्राइमरी सकल खोले जायें। पाठ्यक्रम को सुधारने की भी सिफा- 


रिश समिति ने की और भाषा, गणित, भगोर, हाईजीन, बागवानी, बहीखाता, 


गाँव का नक्शा आदि को पाठ्यक्रम में सम्मिलित करने का सुझाव रखा। 


लडकियों की शिक्षा पर भी समिति ने बल दिया और उनके पाठ्यक्रम को सरल 


: और उपयोगी वनाने का सुझाव रखा। समिति की अधिकांश सिफारिशे 
स्वीकृत कर प्रान्तीय शिक्षा विभाग ने सन्‌ १९१६-१७ में उन्हें छागू कर दिया। 


वोर्डों का मख्य उत्तरदायित्व प्राथमिक शिक्षा को वना दिया गया। सन्‌ १९१९ 


. में उत्तरप्रदेश प्राथमिक शिक्षा कानून वताया गया जिसके अनुसार नगर पालि- 
_ काएँ ६ से ११ वर्ष की आय के बच्चों के लिये अनिवाय शिक्षा का प्रवन्ध कर सकती 
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थीं। माध्यमिक शिक्षा के लिये प्रान्त में ग्रामीण क्षेत्रों में वर्वाक्यु लर मिडिल स्कूल 
. तथा नगरों में प्राय: एंग्लोवर्नाक्यूछर मिडिल एवं हाईस्कूल खोले गये थे। माध्य- 
मभिक स्कूलों की संख्या में अच्छी बद्धि हुई और प्राय: प्रत्येक जिले में एक-एक 
सरकारी हाईस्कूल खुल गया। हाईस्कलों के लिये स्कूल-लीविग सर्टीफिकेट 
परीक्षा” का आरम्भ हुआ। उच्चशिक्षा के लिये कालेजों की संख्या बढ़ गई। 
इलाहाबाद के अतिरिक्त बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय (१९१६), लखनऊ 
विश्वविद्यालय (१९२०), तथा अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय (१९२०) 
की स्थापना हुई। द 

सन्‌ १९२१ में प्रान्तीय शिक्षा भारतीय मन्तियों के अधिकार में दे दी गई । 


शिक्षा के प्रत्येक स्तर में उत्साह के लक्षण दृष्टिगोचर होने छगे। प्राथमिक शिक्षा _ 


की अच्छी प्रगति हुई और नये स्कूल खुले। किन्तु धनाभाव तथा बोर्डो की निष्कि- 
यता के कारण वांछित मात्रा में शिक्षा-विकास न हो सका। नगरपालिकाओं ने 
अनिवार्य शिक्षा यत्रतत्र लागू की किन्तु जनता की उदासीनता के कारण पूर्णतः 
सफल न हो पाई। शिक्षा विभाग की सिफारिश पर सरकार ने सन्‌ १९२६ में 
ग्रामीण क्षेत्रों में अनिवायं शिक्षा के लिये, जिला बोर्डों को प्रोत्साहित करने के लिये 
सन १९१९ के समान कानन बना दिया। जिला बोर्डों में शिक्षा-समितियों को 
स्थापना हुई। बोर्डों को मिलनेवाला सहायता अनुदान भी सरकार ने बढ़ा दिया । 
शिक्षा विभाग ने साक्षरता आन्दोलन आरम्भ किया और (सन्‌ १९२७ में ) प्रौढ़ों 
के लिये रात्रि-पाठशालाओं का प्रबन्ध हुआ। 

हर्टाग समिति (सन्‌ १९२९) के प्रतिवेदन का वर्णन हम पीछे कर चुके हैं। 
इसका भारतीय शिक्षा पर व्यापक प्रभाव पड़ा। उत्तरप्रदेश सरकार ने भी शिक्षा 
से व्यर्थता एवं गतिरोध को दूर करने का निश्चय किया। शिक्षा विभाग ने अक्षम 


तथा अनावश्यक स्कलों को बन्द करने का विचार रखा। सन्‌ १९३०-३१ के 


संसारव्यापी अर्थ-संकट का भी प्रभाव पड़ा। बोर्डों को शिक्षा-व्यय कम करने का 
आदेश दिया गया । अध्यापकों के वेतन में कमी की गई । प्रान्तीय शिक्षा विभाग ने 
शिक्षा के प्रसार, विद्यार्थियों की संख्य'-तुद्धि एवं शिक्षा की कुशलता के साधनों की 
छानवीन के लिये श्री वियर ( ए/७४) को नियुक्त किया। श्री वियर ने सन्‌ १९३३ 
में अपनी रिपोर्ट दी। रिपोर्ट में मुख्य सिफारिशें निम्नलिखित थीं :-- 

(१) अनावश्यक एवं अपव्ययी स्कूल (8प0७7/]परणा8 00. प्रग800- 


घ०एं० 807००]8) अर्थात्‌ जिन स्कूलों के टूटने से उस क्षेत्र के शिक्षा-विकास पर 


प्रभाव न पड़े और जो स्कूल साक्षरता का उद्देश्य पूरा' न कर सकें उन्हें बन्द कर 
दिया जाये । द 











उत्तरप्रदेश में शिक्षा हि १६५ 
(२) एक शिक्षक वाले स्कूल प्रभावहीन हैं अतः उन्हें तोड़ दिया जाये। 
अत्येक स्कूल में कम-से-कम दो अध्यापक और ५० विद्यार्थी हों। . 
(३) जो स्कूल अनिवायं क्षेत्र में न हों उनमें विद्याथियों से फीस ली जाये। 
(४) स्कूलों की इमारतें पक्‍की हों और उनके साथ छात्रावास हों । बोर्डों 
'को इसके लिये अधिक सहायता दी जाये। क्‍ 
(५) अनिवार्य क्षेत्रों में अनिवार्यता का नियम कड़ाई से लाभू हो। 
(६) अध्यापकों के उचित प्रशिक्षण की व्यवस्था हो और प्रत्येक स्किल में 
सरकारी केच्धीय प्रशिक्षण विद्यालय हो। द 
(७) स्त्री-शिक्षा को वढ़ाया जाये और स्त्रियों को गृह-विज्ञान तथा 
गृहोपयोगी विषय पढ़ाये जाये । है 
सरकार ने इनमें से कुछ सिफारिशों को लागू कर दिया किन्तु शिक्षा-विकास 
के लिये कुछ नहीं किया गया और न सरकार ने कोई निश्चित नीति अपनाई। 
सन्‌ १९३४ में प्रान्तीय सरकार ने अपने शिक्षाविषयक सुधारों को प्रस्ताव रूप में 
प्रकट किया। इसमें सुझाव रखा गया कि हाईस्कूल शिक्षा में एक वर्ष कम कर 
दिया जाये और इण्टरमीडिएट में एक वर्ष बढ़ा दिया जाये । उच्चतर माध्यमिक 
शिक्षा में व्यापारिक, कृषि, कला-विज्ञान और व्यावसायिक चार प्रकार के पाठय- 
क्रम हों। केवल कला-विज्ञान का पाठ्यक्रम विश्वविद्यालय के लिये बालकों को 
तैयार करे, बाकी विद्यार्थी कृषि, वाणिज्य एवं व्यवसायों के शिक्षालयों एवं क्षेत्रों 
में चले जायें। हस्तकला एवं हस्तकौदल के शिक्षण पर विशेष ध्यान दिया जाये। 
शिक्षा-संस्थाओं, शिक्षा-परिषदों और जनता ने इन प्रस्तावों का समर्थन किया ॥ 
सन्‌ १९३५ में उत्तरप्रदेशीय सरकार ने बेकारी की समस्या की छानवीन 
के लिये श्री तेजबहादुर सत्र की अध्यक्षता में एक समिति नियत की। समिति ने 
भी प्रस्तावों का समथंन किया और माध्यमिक शिक्षा में विभिन्न पाठ्यक्रम रखने 
का सुझाव दिया। सन्‌ १९३६ में प्रान्तीय सरकार ने सम्रू-समिति के सुझावों की 
जाँच का काम श्री वियर को दिया। श्री वियर ने शिक्षा के पुनस्संगठन, पाठ्यक्रम _ 
को बहमखी बनाने, तथा माध्यमिक एवं उच्चशिक्षा के लिये अलग-अलग बोर्डों 
की स्थापना का सुझाव दिया। 
सन्‌ १९३७ में प्रान्त में कांग्रेस म्त्रिमण्डल का निर्माण हुआ। जनप्रिय _ 
मन्त्रियों ने सोत्साह शिक्षा के विकास पर ध्यान दिया । इसी समय बेसिक शिक्षा- 
योजना वनी और उत्तरप्रदेश ने प्राथमिक स्कलों में बेसिक शिक्षा को लाग 
करने का निश्चय किया। इलाहाबाद में बेसिक शिक्षकों को प्रशिक्षण देने के लिये _ 
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सन १९३८ में बेसिक प्रशिक्षण महाविद्यालय की स्थापना हुई। अपने प्रान्‍्त में 
शिक्षा विभाग ने अनेक बेसिक प्रशिक्षण केन्द्र खोले जिनमें प्राइमरी स्कूठ के 
शिक्षकों तथा निरीक्षकों के लिये रिफ शर कोर्सो की व्यवस्था की गई। प्रान्त की 
आवश्यकता और वातावरण के अनुकूल बेसिक शिक्षा में वांछतीय सुधार कर के 
उसे सफल बताने की चेष्टा की जाने लगी । योजना की आत्म-निर्भरता को छोड़ 
दिया गया और हस्त-कौशल के विषय में भी कुछ परिवर्तन किया गया। इस 
प्रकार बेसिक शिक्षा का प्रचार प्रान्त के प्राथमिक स्कूलों में किया गया। 
प्रान्त में शिक्षा के सुचारु विकास के लिये प्रान्त सरकार ने प्रारम्भिक एवं 
माध्यमिक शिक्षा के लिये आचार्य नरेन्द्रदेव समिति (प्रथम) नियुक्त की। समिति 
ने सन्‌ १९३९ में अपनी रिपोर्ट पेश की । रिपोर्ट में प्राथमिक शिक्षा के लिये बेसिक 
शिक्षा को स्वीकृत करने का सुझाव दिया गया, नगर एवं ग्रामीण सभी क्षेत्रों में 
प्रथमिक शिक्षा को ७ से १४ वर्ष को आयु तक अनिवार्य बना देने की सिफारिश 
की गई, हिन्दुस्तानी को माध्यम माना गया और अंग्रेजी को बेसिक स्कूलों में: 
न पढ़ाने पर जोर दिया गया। सभिति ने बेसिक शिक्षा के मुख्य तत्त्वों को स्वीकृत 
करते हुए उसमें कुछ सुधार भी सुझाये । इसी प्रकार माध्यमिक शिक्षा की पुन- 
व्यंवस्था और सुधार की सिफारिशें की गई थीं। 
जनता ने इन सिफारिशों का स्वागत किया। सरकार ने उन्हें कार्यान्वित 
करना आरम्भ कर दिया। किन्तु अचानक परिस्थितियों से विवश होकर कांग्रेस 
मन्त्रिमण्डल ने त्यागपत्र दे दिया। हितीय महायुद्ध आरम्भ हो जाने के कारण 


.. शिक्षा की प्रगति रुक-सी गई। 





.. सारजेण्ट रिपोर्ट (सन्‌ १९४४) के प्रकाशित होने पर उत्तरप्रदेश ने भी उसके 
आधार पर अपनी शिक्षा-योजना बनाई। प्राथमिक शिक्षा के लिये बेसिक पद्धति _ 
स्वीक्षत हुईं। कुछ पूर्व-बेसिक शिक्षा के लिये भी प्रमुख नगरों में साधन-संग्रह की _ 
बात रखी गई । सन्‌ १९४६ में पुनः कांग्रेस मन्त्रिमण्डल बनने पर प्रान्त में 

_दशवर्षीय योजना ह्वारा सार्वजनिक अनिवार्य शिक्षा का कार्यक्रम आरम्भ कर 
दिया गया। सन्‌ १९४७ में स्वतन्त्रता-प्राप्ति के पश्चात्‌ प्रान्त का नाम उत्तर- 
प्रदेश रख दिया गया और तब से अनेक शिक्षा-योजनाओं द्वारा प्रान्त की शिक्षा- 
व्यवस्था में पर्याप्त प्रगति हुई हैं । इनका वर्णव हम विभिन्न शाखाओं में करेंगे । 

(१) नसेरी श्रथवा शिकश्षु-शिक्षा--शिशु-शिक्षा का प्रसार एवं प्रचकन 
राज्य में अभी बहुत कम है। बेसिक शिक्षा में ६ वर्ष की आयु के बच्चों का प्रवेश 
होता है । ५ वर्ष की आयु में भी प्रवेश दिया जा सकता है। किन्तु ३-५ वर्ष की' 








द उत्तरप्रदेश सें शिक्षा. १६७ 


आयु के बच्चों के लिये बहुत कम संस्थायें हैं और वे भी प्राय: नगरों में । प्रथम 
नरेन्द्रदेव समिति ने शिश्षओं की छिक्षा के लिये आदर्श किडरगार्टेन पाठशालाओं 
की स्थापना उचित केन्द्रों में करने का प्रस्ताव किया था। सारजेण्ट-योजना में भी 
रे से ६ वर्ष की आयु के बच्चों के लिये पूर्व -प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था की सिफा- 


रिश की गई थी। इस शिक्षा का उत्तरदायित्व सरकार ने अपने ऊपर नहीं रखा 
है। केवल गरसरकारी प्रयत्नों को प्रोत्साहित किया गया है। राज्य के प्रमुख 
 नगरों में गेरसरकारी प्रयत्नों से नस री स्कूल, शिशुमन्दिर, बालमन्दिर, माण्टेसरी 


स्कूल, तथा किण्डरगाटन सकल आदि नामों से शिशुओं को सामाजिक अनभव तथा 


साधारण ज्ञान देने के लिये कुछ संस्थायें खुल गई हैं। इनमें माण्टेसरी, नर्सरी तथा _ 
गतिविधि प्रणाली (६०४ए५7 70०४४ ०१ ) अथवा मिलीजूली पद्धतियों हारा शिक्षा 
दी जाती है । इन स्कलों के लिये प्रशिक्षित अध्यापिकाओं को सुलभ करने के 


हेदय से उत्तरप्रदेश सरकार ने सन १९५१ में इलाहाबाद में नर्सरी प्रशिक्षण 
शविद्यालय खोल दिया है । इसमें दो वर्य का सी० टी० प्रशिक्षण पाठ्यक्रम रखा 


गया है और नर्स री शिक्षा की ट्रेनिंग दी जाती है । 


इस प्रकार की शिक्षा की उपयोगिता क्रमशः बढ़ती जा रही है। इसका 
महत्व जनता अनभव करने लगी है अतः ऐसी संस्थाओं की संख्या में वद्धि होती 
जा रही है । सरकार के लिये आ्थिक कठिनाइयों के कारण इसका प्रत्यक्ष उत्तर- 


दायित्व ग्रहण करना अभी संभव नहीं है । सन्‌ १९४८ की प्रान्तीय शिक्षा-योजना 
के अनसार यह स्तर अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हे और जसे ही परिस्थितियाँ अनुकूल होंगी 
इसे प्रान्त में सरकारी तौर पर रूगू किया जा सकेगा। 


(२) प्राथमिक छिक्षा--स्वतन्त्रता-प्राप्ति के उपरान्त राज्य में प्राथमिक 


 विक्षा क्षेत्र में विशेष उन्नति हुई है । जुलाई सन्‌ १९४७ में प्राथमिक शिक्षा के 
_ पाठ्यक्रम के लिये बेसिक शिक्षा को मान लिया गया और सभी प्राथमिक स्कूलों में 
: यह पाठ्यक्रम छागू कर दिया गया। राज्य सरकार ने शिक्षा की पंचवर्षीय योजना 

तैयार की और राज्य के प्रत्येक गाँव में एक प्राथमिक स्कूल खोलने की योजना 


बनाई गई। सन १९४७ में प्रान्त में प्राथमिक शिक्षा-योंग्य बालकों की संख्या 
का केवल २५-८ प्रतिशत शिक्षा पा रहा था । शेष के लिये शिक्षा-व्यवस्था करनी 
थी। प्रान्त सरकार ने बो्डों की सहायता ७५% कर दी और विकास-योजना 
सरकारी तौर पर आरम्भ कर दी । सन्‌ १९४७ की पंचवर्बीय प्रान्तीय शिक्षा- 
योजना के अनुसार प्रतिवर्ष ४,४०० प्राथमिक शिक्षालूय खोलना ते हुआ। किन्तु 


. आथ्िक संकट तथा उत्साह की कमी के कारण यह योजना सफल न हो सकी । 


सन १९५४ तक प्रान्त में प्राय: सोलह हजार स्कूल खुले। 
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कुछ जिलों में अनिवार्य शिक्षा का प्रबन्ध हो गया है । सन्‌ १९५० में सरकारी 
प्राथमिक विद्यालय भी बोर्ड को सौंप दिये गये | इन स्कूलों की संख्या ११,५५० 
थी । अधिकांश नगरपालिकाओं में प्राथमिक शिक्षा अनिवाय कर दी गई है। 


बेसिक पाठअक्रम एवं पाठ्यपुस्तकों की व्यवस्था भी प्रान्त सरकार अपने विशेष 


विभाग द्वारा कर रही है । ग्राम प चायतों की स्थापना से भी इस दिशा में विशेष 
प्रोत्साहन मिला है। ग्राम पंचायतें स्कू छ की इमारतों का निर्माण श्रमदान, सरकारी 
सहायता तथा अपनी आय से कर रही ह। शिक्षा के विकास, उन्नति और उसकी 


सुविधा के लिये ग्राम पंचायतें अपने सदस्य नियुक्त कर देती हैं और पंचायतें 
शिक्षाविषयक सुविधाओं के लिये विशेष सजग हो रही ह । जनता की रुचि भी 
साक्षरता की ओर अधिकाधिक बढ़ रही हे । 

न्द्रीय सरकार ने राज्य सरकार को शिक्षा-पुनव्य॑वस्था के लिये उदारता- 
पूर्वक धन दिया है । बेसिक शिक्षा को लागू करने और पुराने प्राथमिक स्कूलों 
फो बेसिक स्कूलों में परिवरतित करने के कार्य में भी केद्ध शिक्षा-मंत्रालय ने राज्य 
को पर्याप्त सहायता दी है। बेसिक शिक्षा का पाठ्यक्रम प्राथमिक स्कूलों में 


पाँच वर्ष का कर दिया गया हैं। वास्तव में सन्‌ १९४९ की प्रान्तीय शिक्षा-योजना 


में बेसिक शिक्षा का पाठ्यक्रम ८ वर्ष का रखा गया था। इसके दो भाग कर दिये 
गये थे :-- 

(अ) प्राथमिक बेसिक शिक्षा, ५ वर्ष का पाठ्यक्रम कक्षा १ से ५ तक। 

(आ) सीनियर बेसिक शिक्षा, ३ व का पाठ्यक्रम कक्षा ६ से ८ तक । 

प्राथमिक बेसिक शिक्षा में हिन्दी अनिवाय विषय कर दिया गया। राज्य 
की द्वितीय पंचवर्षीय योजना में प्राथमिक शिक्षा को प्राथमिकता दी जा रहे 
है । योजना-कालछ में ५,००० नए प्राथमिक स्कूल खुलेंगे। प्राथमिक स्कूछों की 
संख्या में १६ प्रतिशत वृद्धि हो जायेगी और योजना के ग्रन्त तक राज्य में 
३१,११९ के स्थान पर ३६,११९ प्राथमिक स्कूल हो जायेंगे। राज्य की ९५ 
नगरपालिकाओं में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा लागू कर दी गई है। द्वितीय पंच- 
वर्षीय योजना के अन्त तक राज्य की १२० नग रपालिकाओं में से ११० में अभति- 
वा शिक्षा-योजना लागू कर दी जायेगी। वर्तमान में ६ से ११ वर्ष की अवस्था 


के कुल संख्या के ३४-१ प्रतिशत बालकों के लिये व्यवस्था है किन्तु योजनांत 


तक यह सुविधा ६६ प्रतिशत बालकों के लिये हो जायेगी। लड़कियों की इस 


. वर्ग-अवस्था के १२-५ प्रतिशत के लिये शिक्षा-सुविधा हो जायेगी । साथ ही. 


जूनियर बेसिक विद्यालयों का सुधार भी किया जायेगा और ५०० नये सीनियर 
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. बेसिक विद्यालय आरम्भ किये जायेंगे। जिला बोर्डों के सीनियर और जूनियर 
. बेसिक व के वेतन में भी वृद्धि की जायेगी। 
यमिक शिक्षा (१) 


माध्यमिक्र शिक्षा के क्षेत्र में राज्य ने स्वतन्त्रता के बाद अच्छी प्रगति की ह। 


इसके दो अंग हैं :---( १) जूनियर हाईस्कूल, (२) उच्चतर माध्यमिक (हायर 
सेकेण्डरी) विद्यालय । 

(१) जूनियर हाईस्कल--सन्‌ १९४७ तक प्रान्त में मिडिल स्कूल दो प्रकार 
के थे--हिन्दुस्तानी (वर्नाक्युलर) मिडिल स्कूल और एऐंग्लो-हिन्दुस्तानी (वर्ना- 
क्युलर ) मिडिल स्कूल। हिन्दुस्तानी मिडिल स्कछों में अंग्रेजी नहीं पढ़ाई जाती 
थी और वे मुख्यतः ग्रामीण क्षेत्रों में खोले गये थे । सन्‌ १९४९ में उत्तरप्रदेश 
शिक्षा विभाग ने माध्यमिक शिक्षा का पुनस्संगठन किया। इस योजना के अन्तर्गत 
प्रान्त के सभी मिडिल स्कूल जूनियर हाईस्कूल के नाम से पुकारे जाने लगे 
हिन्दुस्तानी और एंग्लो हिन्दुस्तानी का भेद मिटा दिया गया, इनक्रा पाठ्यक्रम 
३ वर्ष क्रा रखा गया और इनमें ६ से ८ तक कक्षायें रखी गई। इनमें जूनियर 
बेसिक शिक्षा के उपरांत विद्यार्थी प्रवेश पा सकते हैं। इनके साथ या तो प्राथमिक 
कक्षायें (जूनियर बेसिक) रह सकती हैं अथवा उच्चतर माध्यमिक। दोनों ही 
साथ नहीं हो सकतीं । जूनियर हाईस्कलों में अंग्रेजी वेकल्पिक विषय है । ३ वर्ष 
के पाठ्यक्रम के पश्चात्‌ एक सार्वजनिक परीक्षा होती हैँ जो जिला शिक्षा- 
निरीक्षक के देखरेख में होती है। परीक्षा वेकल्पिक हें। 

राज्य सरकार ने जूनियर हाईस्कलों के लिये जुलाई सन्‌ १९५४ से एक नई 
योजना चाल की हे । इसे 'शिक्षा पुन््यंवस्था-योजना' ([३6०एछ७७॥8४०0% ए॑ ऐपप- 


०७४00 800०00७) कहते हैं। इसका विस्तृत वर्णन यहाँ पर आवश्यक है :-- 


ः जिक्षा पुनर्व्यवस्था-योजना एवं उसकी प्रगति क्‍ 
महात्मा गान्धी का कथन हे, शिक्षा वह हैँ जो सच्ची स्वतन्त्रता प्रदान करे” । 


सन्‌ १९५१ में प्रान्त के प्रधानमन्जी श्री गोविन्दवल्लभ पंत ने शिक्षा पर अपने 
विचार प्रकट करते हुए कहा, शिक्षा को सामथ्यंवान बनाने के लिये यह आवश्यक 
हे कि शिक्षा समाज के आथिक, सामाजिक और आध्यात्मिक ढाँचे से पूर्ण त: सम्ब- 


न्धित हो । उत्तरप्रदेश एक क्ृषि-प्रधान प्रान्त है अत: शिक्षा को कृषि से सम्बन्धित 
उत्तरश्रद्र एक ईपि-अधान श्ान्त ह अतः शिक्षा को हा प से सम्ब[ 
करना आवश्यक समञ्म-पया+-बेसिक-सिक्षा को प्रा प्रान्त न प्राथमिक स्तर पर अपना 





लिया था अतः: उससे उच्चशिक्षा-पद्धति में कृषि, उद्योग तथा हस्तकलाओं का 
२५५७० कनहनअ कर “न ५९७ ॥न७ ७७७५७ ०५५० नभ भा “पक; मानक भााकााक तमाम तक री पी सज 


समन्वय लाना विशेष महत्त्वपूर्ण समझा गया। 
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' बोजना--शिक्षा पुनव्यंवस्था योजना शिक्षा के सभी स्तरों से सम्बन्धित हे । 

बेसिक स्कलों में बालक किसी हस्तकला को केन्द्र मानकर शिक्षा ग्रहण करता 

है। पुलव्पबस्था-योजना में जूनियर हाईस्कूलों में बेसिक शिक्षा को आगे बढ़ाने 

का कार्यक्रम रखा गया। इसमें शिक्षा का केन्द्र कृषि माना गया हैं । इस योजना 

के अनुसार उत्तरप्रदेश के प्रत्येक जनियर हाईस्कूल अथवा हायर सेकेण्डरी स्कछ न 
को एक ५ से १० एकड़ तक का फार्म बनाना होग।। यह भूमि गाँववालों से दान द 

में ली जायेगी। जहाँ भूमि प्राप्त करना सम्भव न हो अथवा जहाँ किसी अन्य 

हस्तकौशछ अथवा कुटीर-उद्योग का अधिक महत्त्व हो, वहाँ उस हस्तकला अथवा शा 

उद्योग को ही शिक्षा-केनद्ध मान लिया जायेगा। 

स्कूल के फार्म को बालकों और शिक्षकों के श्रम से सहयोगिता के आधार पर 

वद्राया एवं निर्मित किया जाये गा। प्रति दिन बारूक दो घंटे फार्म पर कार्य करेंगे । 

कृषि के अन्तर्गत पशुपालन, उद्यान-कछा नथा वन-विज्ञान की भी शिक्षा दी 

जायेगी। पहाड़ी भाग में उद्यान-कछा और मधुमकखी-पालन मुख्य बिषय होंगे । 

जनियर विद्यालयों में शारीरिक श्रम, सामाजिक जीवन एवं स्वावलरूम्बन पर 

बल दिया जायेगा। इनको ग्राम-विकास का केन्द्र बना दिया जायेगा जिससे ये 

जूनियर विद्यालय गाँवों की उन्नति में सहायक बने । आध निकर कृषि-विधियों का 

शिक्षण एवं प्रदर्शन इनमे किया जायेगा जिससे वे ग्रामीण क्षेत्रों के आदर्श के रूप 

में कार्य कर सकें। 

इस योजना का यथाथे उद्देश्य समझने के लिये निम्नलिखित अंकों को 

हृदयंगम करना आवश्यक होगा:-- 


सन १६९४४ सें :--- 


(१) उत्तरप्रदेश का क्षेत्रफल--१,१३,४९५ वर्गमील । के 
(२) ,», » की जनसंरया ६,३२,५४,००० । पथ 
(३) » » के गाँव १,११,७२२ (अब कम कर दिये गये हैं) । 
(४) »  » की उपजाऊ भूमि ४,०६,०९,५५२ एकड़। 
(५) कि, गज की ऊसर भूमि ११९,५५,६९९९ एकड़ । 
(६) ». » के प्राथमिक स्कूल ३१९५१। 
(७) ,, » के जूनियर हाईस्कूल ३,२४४। 


. (८) »  » के हाईस्कूल (हायर सेकेण्डरी) १,२१५। 
योजना का उद्देश्यग्र त्येक जूनियर, हाईस्कूल को एक दायरे के अन्दर निकट- 
वर्ती गाँवोंकि लिये एक सामाजिक केन्द्र के रूप में परिवर्तित करना हे। प्रत्येक 
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जूनियर हाईस्कूल के ग्रधीन सामाजिक क्षेत्र का विस्तार इस प्रकार सोचा गया... 


था कि एक जूनियर हाईस्क्ल के प्रभाव-क्षेत्र मे-- 


) क्षत्रफल ३५ वर्गमील 
) जनसंख्या २०,०००, 
) गाँव ३४... 
४) उपजाऊ भूमि १२,५१८ एकड़, 
५) ऊपर भूमि ३,६६२ एकड़, तथा 
(६) प्राइमरी सकल १० हों। 
इस प्रकार आदर्श रूप में एक जूनियर हाईस्कूल उपय कत क्षेत्र में आथिक 
सामाजिक एवं कृषिसस्बन्धी उन्नति का कार्य कर सकेगा। प्रत्येक स्कूल-फाम 
योगिता के आधार पर चलनेवारा सामाजिक जीवन का एक वकशॉप होगा।. 
कृषि के अतिरिक्त स्कूल में पुस्तकालय, वाचनालूय तथा मनोरंजन के साधन 
आदि भी रहेंगे। स्कूल का समाज से घनिष्ठ सम्बन्ध होगा और वह समाज के .. 
_ सम्पूर्ण जीवन को प्रभावित कर सकेगा। स्कूल ग्रामीण विकास-सेवा का केन्द्र 
रहेगा। विद्यार्थी और शिक्षक पारस्परिक सहयोग से स्कूछ को आकर्षक एवं 
स्वच्छ बनायेंगे और उसके चारों ओर उद्यान लगायेंगे । कृषि के आधुनिकतम 
औजारों की प्रदशनी और औजारों की मरम्मत के लिय कारखानों का भी 
प्रबन्ध स्कूल में रहेगा। कारखानों में लकड़ी तथा लोहा आदि के कार्य विद्यार्थी 
सीखेंगे । मनोरंजन के लोकगीत, लोकनृत्य, तथा अभिनय आदि विभिन्न साधनों 
द्वारा विद्याथियों तथा समाज का सांस्कृतिक एवं सामाजिक उत्थान करने का 
अयत्न किया जायेगा। 

: विद्यार्थियों में नेतृत्व के गुणों के प्रशिक्षण और विकास के लिये प्रत्येक गाँव 
में एक यूवक-दल की स्थापना भी योजना में रखी गई । इस प्रकार बालक के 
सम्पूर्ण जीवन को शिक्षा के अन्तर्गत लाने का प्रयास किया गया है । युवक-दल का 
नेता विद्याथ्थियों द्वारा चुना जायेगा। प्रसार-शिक्षक दल का सलाहकार होगा । 
गाँव के अन्य लोग भी सलाहकार की हैसियत से दल में सम्मिलित हो सकते है। . 
दल के प्रत्येक सदस्य के लिये आवश्यक होगा कि वह सफाई, कताई, वक्ष लगाना 
पशु-पालन, तथा मधुमवखी का पालन आदि जसे कुछ वयक्तिक उत्पादक क्राय 
करे। वर्ष में प्रत्येक यूवक-दल के सड़क-निर्माण, गाँव की नाली बनाना 
वक्ष लगाना तथा ड्रामा खेलना आदि जैसे साम॒हिक कार्य भी होंगे । दर कौ 
माहवारी बैठकें भी हुआ करेंगी । दो-तीन दल सम्मिलित होकर भी कुछ सामाजिक _ 
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हित के कार्य करेंगे। युवक-दलों को सामाजिक हित के कार्य करने के उद्देश्य से 
आग बुझाने, टिट्वियों को नष्ट करने, फसलों के कीड़ों को नष्ठ करने तथा 
क्ृषि-प्रदर्शनी के प्रबन्ध करने आदि की भी विशेष शिक्षा दी जायेगी। खेलकूद 
और मनोरंजन के विशेष कार्यक्रम भी प्रत्येक दल में तथा कई दलों को मिलाकर 
हुआ करेंगे। विद्यार्थियों के अतिरिक्त अन्य ग्रामीण बालक भी इनमें सम्मिलित 
हो सकेंगे। विद्यालय तथा अभिभावक परस्पर सहयोग द्वारा बालकों के सर्वांगीण 
विकास में योग देंगे । योजना को सफल वनाने के लिये ग्रामीण जनता का सहयोग 
और सहानुभूति वांछनीय होगी। 


विद्यालय का प्रबन्ध करने के लिये एक विद्यालय-समिति होगी । इसका प्रधान 
गाँव-सभा का प्रधान होगा । मुखिया और ग्रामीणों के प्रतिनिधि इसके सदस्य 
होंगे और प्रसार-शिक्षक इसका मंत्री होगा। इसी प्रकार जिले में जिला-तियोजन 
समिति की एक विशेष समिति इसके देखभाल के लछिय होगी। इस समिति के 
प्रधान जिलाधीश तथा उप-प्रधान जिला बोर्ड के प्रधान होंगे । जिले में बिधान- 
सभा के सदस्य तथा शिक्षा, नियोजन एबं कृषि के जिला अफसर इसके सदस्य 
होंगे। जिला शिक्षा-निरीक्षक इसके मंत्री का कार्य करेंगे । इसी प्रकार इस 
गेजना की सफल बनाने के लिये राज्य के केन्द्र मे राज्य शिक्ष। पर्पिद्‌, होगी । 
बानमन्त्री इसके अध्यक्ष होंगे और शिक्षामन्त्री इसके उप-प्रधान । विकास 
विभागों के मन्‍्त्री भी इसके सदस्य होंगे । द 


इस योजना की सफलता या असफलता का अधिकांश उत्तरदायित्व प्रसार 
शिक्षक पर निर्भर है। बह सम्पूर्ण योजना की धुरी है। उसमें क्ृषि-ज्ञान के साथ- 
साथ संगठन एवं नेतृत्व शवितयाँ होनी चाहिये । उसमें सामाजिक तथा सांस्कृतिक 
_ जीवन को आदर्शों के अनुकूछ संचालित करने की भी शवित होनी चाहिये । योजना 
को लागू करने के लिये सन्‌ १९५४ में २,८०० प्रसार-शिक्षकों का चुनाव हुआ 
था। इसमें से २,४०० की नियूक्ति हुई। नियुक्ति से पूर्व इन शिक्षकों को रिफ्रेशर 
कोर्स देकर कृषि की व्यावहारिक शिक्षा दी गई। जिले में प्रति १० प्रसार-शिक्षकों 
के ऊपर एक प्रसार-निर्देशक रहता हे, जिले के हेडक्वाटर पर ८ प्रसार-निर्देशक 


रखे गये हैं। इनका कार्य कृषि-सम्बन्धी ज्ञान को विभिन्न विकास विभागों से एक- 


.. त्रित करके प्रसार-शिक्षकों के पास तक पहुँचाना ह। सन्‌ १९५०-५६ में 
. लगभग ४०० शिक्षक फिर भर्ती किये गये है । द 


ञ् 


जड़ 


उत्तरप्रदेश में शिक्षा... थक 


राज्य में प्रायः ३,००० जूनियर तथा हायर सेकेण्डरी स्कलों में यह योजना _ 
लागू कर दी गई। इनमें प्रायः ढाई हजार स्कूलों को ५ से १० एकड़ तंक भूमि 


.. प्राप्त हो चुकी है। औजारों के लियें गाँववालों के चंदे से भी २५ लाख रुपये 











के लगभग सहायता मिल चुकी है। शिक्षा विभाग ने कुछ आवश्यक कृषि औजार 
तथा प्रारम्भिक सहायता दे दी है। कुछ स्कूलों को बैठ भी सन्‌ १९५५-५६ में दे 
दिये गये है। अनुमान हैँ कि उचित प्रबन्ध एवं उत्साह के साथ योजना स्वावरूम्बी 
और लाभदायक हो जायेगी। केन्द्रीय सरकार भी योजना के पक्ष में हैं और योजना: 
के व्यय का अधिकांश भाग केन्द्रीय सरकार वहन कर रही है । 
. जहाँ कृषि का प्रबन्ध नहीं हो सका है वहाँ किसी स्थानीय हस्तकला में 
प्रशिक्षण दिया जाता है। 
योजना के उद्द इय--इस प्रकार इस योजना के मुख्य उद्देश्य ये हैं :-- 
५ (१) बालकों को कृषि अथवा हस्तकला प्रधान शिक्षा देकर उनमें समन्वित 
(फ८नं0००९०७/०१ ) व्यक्षित्व का विकास करना। 
(२) एक जनतन्त्रीय समाज की सफल नागरिकता की ट्रेनिंग देना। 
(३) शिक्षा को प्रत्येक स्तर पर उत्पादक बनाना । 
(४) बालक को समाज की एंक उत्पादक इकाई बनाने की तेय[री करना । 
(५) श्रम के महत्व का अनुभव कराना। 
(६) स्कूल को सम्पूर्ण सामाजिक जीवन का केन्द्र बनाना तथा उसे उन्नति- 
पथ का अग्रदूत बनाना । 
(७) यूवक-दलों द्वारा स्वावलम्बन एवं नेतृत्व का प्रशिक्षण कराना । 
योजना का व्यय--योजना का स्थायी व्यय ४१,३२,००० रु० वाधिक और 
अस्थायी व्यय ३१,००,००० रु० वाधिक आँका गया था । इसमें १,००० कृषि- 
स्तातक एवं २,००० इण्टर की योग्यताग्राप्त अन्य शिक्षक तथा २०० क्राफ्ट- 
सास्टर रखने का प्रबन्ध किया गया था। प्रधानमन्त्री के नाम से एक शिक्षा- 
कोष भी स्थापित किया गया था जिसमें लोगों से चन्दा लिया गया था | द 
इस प्रकार योजना का लक्ष्य बहुत ऊँचा रखा गया था। योजना को सफल 
बनाने के लिये सरकार यथासम्भव प्रयत्न कर रही है। प्राय: सभी जूनियर हाई- 
स्कूलों को जमीन मिल गई है और बालकों एवं शिक्षकों के प्रयत्न से बहुत-सी बेकार 
भूमि उपजाऊ बनाई जा रही है । जूनियर हाईस्कूल के बाद जो विद्यार्थी कृषि 
में लग जा रहे हैं वे कृषि के उच्चत तरीकों को अपना रहे हैं । जनता और स्कूलों. 
का सम्पंक अधिक घनिष्ट बनता जा रहा 








२०४ भारतीय शिक्षा का संक्षिप्त इतिहास 


आलोचना--किंन्तु योजना की आलोचना भी बहुत हुई है। योजना के 
विरुद्ध मुख्य दोष निम्नलिखित बताये गये है: 

। ( १ ) योजना के कारण ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों की शिक्षा में अन्तर पड़ 
जायेगा। ग्रामीण क्षेत्रों के बालक कृषि पर अधिक समय और ध्यान देने के 
कारण शहरी बालकों की अपेक्षा सामान्‍य शिक्षा में पीछ रह जायेंगे। कुछ उम्र- 

दी यहाँ तक कहते है कि ग्रामीण क्षेत्रों को शिक्षा में पीछे रखने के लिये ही सर- 
कार ने इस प्रकार की योजना चलाई हूं । क्‍ 

(२) उच्चशिक्षा का मानदण्ड गिर जायेगा। स्वाभाविक हूँ कि बारूक 
जब कृषि और हस्तकला पर अधिक समय देंगे तो अन्य विषयों में उनकी क्षमता 
कम होगी और आगे चलकर उच्चशिक्षा का स्तर नीच। हो जायेगा। 

(३) अभिभावक भी योजना के उद्देश्यों की ठीक तरह से न समझ पाने 
के कारण कहते हैं कि क्ृषिशिक्षा तो बालक धर पर ही प्राप्त कर सकता हू । किन्तु 
वे भूल जाते है कि हमारी क्ृषि.प्रणाली आधुनिक नहीं ; 

(४) योजना पूर्व -नियोजित नहीं है । आरम्भ होने के बाद अनेक 
कठिनाइयाँ उपस्थित हुई | प्रसार-शिक्षकों में से बहुत कम क्ृषि.स्तातक हैं। शेष 
को तीन महीने की दे निग से कोई विशेष अनुभव नहीं हुआ। हल, बेल, बीज 
तथा औजार आदि की भी कठिनाई पड़ी। स्कूलों को मिलनेंवाली अधिकांश 
भूमि उपजाऊ नहीं है । उनको उपजाऊ बनाने के लिये धन ओर साधन अभेक्षित 
है। अनेक भागों में सिंचाई का भी समचित प्रबन्ध नहीं है । 

(५) लड़कियों की शिक्षा पर इस योजना का ब्रा प्रभाव पड़ सकता है । 
उनके लिये योजना में कोई स्थान नहीं है । 

इन दोषों के मिराकरण से यह योजना सफल हो सकेगी तथा इससे हाभि 


की अपेक्षा छाम अधिक होने की सम्भावना है। 


द्वितीय पंचवर्षीय योजना (उत्तरप्रदेश) में सीनियर बेसिक विद्यालयों के 


. खोलने पर बल दिया जा रहा हैं और ५०० नये सीनियर बेसिक विद्यालय राज्य 
में खोले जायेंगे।. 


ध्यमिक शिक्षा (२) (उच्चतर माध्यमिक ) 


. माध्यमिक शिक्षा का दूसरा भाग उच्चतर माध्यमिक हु। अंग्रेजी शासन 
में माध्यमिक शिक्षा का मुख्य उद्देश्य प्रशासन के लिये क्छक एवं साधारण कम- 


डी, के 
उरकशनरा- 


वह 





. उत्तरप्रदेश सें शिक्षा... श्न्प्‌ः 


चारी तैयार करना था। जैसा कहा जा चुका है राज्य में सरकारी तथा सहायता- 
प्राप्त दोनों ही प्रकार के उच्चतर माध्यमिक शिक्षालय स्थापित हैं। जुछाई 
सन्‌ १९४८ में प्रान्तीय सरकार ने उच्चतर माध्यमिक शिक्षा के लिये अपनी शिक्षा-. 
योजना लागू की। इस योजना में प्रथम नरेन्द्रदेव-समिति (सन्‌ १९३९) के कुछ 
सुझावों को कार्यान्वित क्रिया गया और देश की बदली हुई राजनंतिक परिस्थिति 
के अनुसार इसमें सुधार भी किये गये। योजना का संक्षिप्त रूप निम्नलिखित 
है ला पा ३. ० 

(१) उच्चतर माध्यमिक शिक्षा की अवधि चार वर्षों की होगी। इसमें 
९, १०, ११ और शरवीं कक्षायें रहेंगी। शिक्षालयों को उच्चतर माध्यमिक 
शिक्षालय कहा जायेगा। इसके प्रधानाध्यापकों को ध्रिसिपल कहा जायेगा । 

(२) जूनियर हाईस्कूलों में जो विद्यार्थी अंग्रेजी नहीं पढ़े हैं उत्तको अंग्रेजी द 
पढ़ाने की व्यवस्था उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में की जायेगी। 

(३) उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में विभिन्न पाठ्यक्रम रहेंगे। उनको 
(अ) साहित्यिक, (आ) वैज्ञानिक, (इ) रचनात्मक, तथा (ई) कलात्मक 
वर्गों में विभकत किया जायेगा। द 

(४) अधिकतर माध्यमिक विद्यालयों में बहुमुखी (ऋ्रषणक्षा&४०/७) 
पाठ्यक्रम रहेगा किन्तु एकमुखी तथा ट्विमुखी माध्यमिक विद्यालय भी रहेंगे । 

(५) वत्तमान हाईस्कूल तथा इण्टर कालेजों को उच्चतर माध्यमिक्र विद्या- 
लयों में परिवर्तित कर दिया जायेगा । उनमें से ३, ४ और पएवीं कक्षायें हटा 
दी जायेंगी किन्तु वे जूनियर हाईस्कूल की कक्षाओं को रख सकेंगे । 

(६) परिवर्तेन-काल में एक सार्वजनिक परीक्षा जूनियर हाईस्कूल के 


..._ बाद, एक १०वीं कक्षा के बाद और एक १२वीं कक्षा के उपरान्त होगी । 





(७) साहित्यिक एवं वैज्ञानिक वर्गों के लिये अंग्रेजी अनिवार्य विषय 
होगा। अन्य वर्गों में वेक़॒ल्पिक विषयों को बढ़ा दिया जायेगा। रचनात्मक 
वर्ग में प्राविधिक और व्यावसायिक शिक्षा की व्यवस्था की जायेगी। माध्यमिक 
शिक्षा के साथ अनिवार्य सनिक शिक्षा की भी व्यवस्था रखी जायेगी । 


योजना के अनुसार जुलाई सन्‌ १९४८ में कार्य आरम्भ हो गया। सभी हाई- 
स्कूल एवं कुछ मिडिल स्कूछ उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बना दिये गये । नये 
हाईस्कूल और कालेज खुले। माध्यमिक विद्यालयों के पाठ्यक्रम साहित्यिक, 
वैज्ञानिक, रचनात्मक और कलात्मक वर्गों के अनुसार कर दिये गये। माध्यमिक: 








२०६ भारताय शिक्षा का संक्षिप्त इतिहास 


'शिक्षा का व्यापक प्रसार हो चला। देहातों में भी उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों 


की संख्या में बड़ी वृद्धि हुई है । सन्‌ १९५४ तक प्रान्त में १,१८२ हाईस्कूल और 
६१८ इण्टर कालेज हो चुके थे । विद्यार्थियों की संख्या में भी बड़ी आश्यर्यजनक 
बुद्धि हुई । 


किन्तु सन्‌ १९४८ की योजना न तो सरकार ने पूर्णरूपेण लागू की और न उस 
पर आवश्यक ध्यान ही दिया गया। इसकी बड़ी आलोचना हुई अतः सरकार ने 
सख्ती से योजना पर अमल नहीं किया। अधिकांश बालकों ने साहित्य-बर्ग को ही 
अपनाया | वंज्ञानिक वर्ग भी सफल रहा। किन्तु रचनात्मक और कलात्मक वर्भों को 
न तो सब प्रिय बनाया जा सका और न उनको पढ़ाने की समचित व्यवस्था ही की 
गई। अध्यापकों की कठिनाई का भी हल न हो पाया। विषयों को अनिवाये, 
प्रमुख और सहायक के जाल में इस प्रकार उलझा दिया गया कि साधारण बाजऊकों 
अभिभावकों और शिक्षकों के लिये एक समस्या खड़ी हो गई। आर्थिक कठिनाइयों 
के क्रारण विषयों को अलग-अछग' पढ़ाना सम्भव न हो सका । माध्यमिक शिक्षा 
का विकास स्वतन्त्रता के पश्चात्‌ इतनी द्ीघ्र गति से हआ कि सरकारी योजना 
पीछ पड़ गई और शिक्षा पर उचित नियन्त्रण न हो सका । 


अतः उत्तरप्रदेश सरकार ने माध्यमिक शिक्षा की प्रगति और सन्‌ १९४८ की 


शिक्षा-योजना की सफलता की जाँच-पड़ताल के लिये मार्च सन्‌ १९५२ में आचार्य 
नरेन्द्रदेव की अध्यक्षता में पुत: एक माध्यमिक शिक्षा पुनस्मसंगठन समिति” की 


नियुक्ति की। समिति ने अत्यन्त परिश्रमपूर्वक राज्य में माध्यमिक शिक्षा की _ 


दा का पर्यवलोकन किया और सन्‌ १९५३ मई में अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर 
दिया। राज्य की माध्यमिक शिक्षा पर यह नवीनतम रिपोर्ट है । 

समिति के प्रस्ताव--समिति ने अपनी रिपोर्ट में निम्नलिखित' प्रस्ताव किये 
हल द 
(१) उच्चतर माध्यमिक शिक्षा योजना (सन्‌ १९४८) का प्रान्त की 


जनता ने स्वागत नहीं किया हे। योजना को कार्यान्वित करने में वास्तविक 


कठिनाइयाँ हैं। इसकी मुख्य त्रटियाँ इस प्रकार है :-- द 000 है 
क्‍ (अ) छागू करने से पूर्व योजना का पर्याप्त परीक्षण नहीं किया गया। 
(आ) योजना को केव्छ आंशिक सफलता मिली हू । ५ 


(इ) इसके कारण कार्य-प्रणाली में अव्यवस्था तथा विद्याथियों के मस्तिष्क 


में प्रशन-पत्रों का चुनाव करने में उलझन आगई हे । 
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.. (६६) विषयों के अनिवाये, मुख्य, गौण उप-विभांजन से शिक्षण में कठि- 

... नाइयाँ बढ़ गई हैं। क्‍ 

(उ) सामान्य विज्ञान जेसे विषय के अनिवार्य बना दिये जाने से किसी 
प्रकार का छाभ नहीं हुआ हू । 

(ऊ) हिन्दी को प्रारम्भिक हिन्दी के नाम से अनिवाय विषय बना दिया 

- गया है किन्तु उसके अंक परीक्षा-फल में नहीं जोड़े जाते अतः हिन्दी... 

को वांछनीय समथन नहीं मिला है । क्‍ | 

(ए) विद्यार्थियों को विषयों के चुनाव में मार्ग-दर्शन की सुविधा का संकेत 

योजना में हैँ किन्तु इसको पूरा करने का कोई ठोस साधन नहीं 


बतलाया गया हूँ जिससे इस प्रकार का मार्ग-दर्शन प्रान्त में किया 
जाये । 


(२) संस्कृत को हिन्दी के साथ अनिवार्य कर दिया जाये । दोनों में उत्तीर्ण 
होना अनिवायं रहे। हिन्दी के अतिरिक्त एक अन्य आधूनिक भारतीय भाषा 
अथवा एक आधूनिक विदेशी भाजा अनिवाये कर दी जाये। सामान्य ज्ञान को 
पाठ्यक्रम से हटा दिया जाये। गणित को कक्षा ९, १० में अनिवार्य रखा जाये 
और कक्षा ११, १२ में वैकल्पिक कर दिया जाये । लड़कियों के लिये कक्षा ९, १० 
में भी गणित वैकल्पिक हो। गृह-विज्ञान लड़कियों के लिये अनिवायं कर दिया. 
जाये । प्रथम दो वर्षों में छ: विषय और अंतिम दो वर्षों में पाँच विषय पढ़ाये जायें। 
इनके अतिरिक्त वे कल्पिक विषयों को पढ़ने की भी सुविधा प्रदान की जाये । मुख्य 
तथा गौण का उप-विभाजन समाप्त कर दिया जाये । संस्थाओं को विभिन्न वर्गों के 
शिक्षण की स्वीकृति देते समय उनकी आवश्यकता तथा उनके साधनों पर विचार 
कर लिया जाये। माध्यमिक शिक्षा में सुधार करने के लिये प्राथमिक, बेसिक 
तथा जनियर हाईस्कलों के पाठ्यक्रम में सुधार कर लिया जाये जिससे एकरूपता 
एवं समन्वय स्थापित हो सके। 

(३) टेक्‍्नीकल स्कूलों में विशेष टक्नीकल शिक्षा के साथ-साथ सामान्य 
शिक्षा भी दी जाये। टेक्‍नीकल स्कूलों को भी राज्य के शिक्षा विभाग के अन्तगेत 
रखना चाहिये । उद्योगों और शिक्षा विभाग में समन्वय (60-कःठांत&४00 ) 
लाने के लिये एक बोर्ड स्थापित कर दिया जाये। ठेक्नीकल संस्थाओं को खोलते 
. समय स्थान की भौगोलिक उपयुक्तता तथा आवश्यक बातों का ध्यान रखना 
आवश्यक हे। टेक्नीकल स्कलों को अधिक संख्या में खोलना आवश्यक हैं । इनमे 
कुछ को बहुद्योगिक (909%००४०४०) कर दिया जाये। प्रत्येक जिले में कम-से 
कम एक बहुद्योगिक (पॉलीटेक्नीक) स्कूल हो। जूनियर हाईस्कूलों के बाद 








र०्द द भारतीय शिक्षा का संक्षिप्त इतिहास 


निःशुल्क होनी चाहिये। रचनात्मक विषयों पर अधिक बल दिया जाये । टेक्‍्नी- 
कल शिक्षा के शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिये प्रशिक्षणमहाविद्यालयों का पुन- 
स्संगठन किया जाये । 

(४) मनोव॑ज्ञानिक परीक्षाओं के माप ($98088) तैयार किये जायें। 
उनके द्वारा मनोवैज्ञानिक जाँच के बाद विद्यारथियों को विषय चुनने के विषय 
में मार्गदर्शन किया जाये। जिलों में मनोवैज्ञानिक केन्द्र खोले जायें। मनोवेज्ञा- 
निक जाँच के लिये माध्यमिक स्कूलों के शिक्षकों को प्रशिक्षित किया जाये। प्रत्येक 
स्कूल में ऐसा एक शिक्षक अवश्य हो। उसे रिफूशर कोसे बराबर दिये जाते 
रहें। राज्य में एक मनोवेज्ञानिक शिक्षा-अनुसंधान परिषद्‌ की स्थापना की जाये। 
मनोविज्ञान शिक्षा-केन्द्र, इलाहाबाद में एक वर्ष का प्रशिक्षण कोर्स करने के बाद 
योग्य व्यक्तियों को प्रशिक्षित मनोवेज्ञानिक का प्रमाण-पत्र दिया जाये। प्रशिक्षण 
महाविद्यालयों के पाठ्यक्रम में सुधार कर उनमें मनोवैज्ञानिक जाँच और मार्गदर्शन 
के ऊपर विशेष बल दिया जाये। विद्याथियों का सम्पूर्ण लेखा (०प्रशापरॉ्गए०. 
7०००0/08 ) रखा जाये और उनकी रुचि का अध्ययन किया जाये । 

(५) इण्टर की १२वीं कक्षा को डिग्री कोर्स के साथ मिलाकर तीन वर्ष डिग्री 
कोर्स कर दिया जाये। उच्चतर माध्यमिक में ९, १०, ११ की कक्षाओं का केवल 
तीन वर्ष का को रखा जाये और इनके अन्त में उच्चतर माध्यमिक परीक्षा हो। 
बीच की अवधि के लिये परीक्षा के नियमों को परिवर्तित कर दिया जाये । १६ वर्ष 
से कम अवस्था में उच्चतर माध्यमिक परीक्षा की आज्ञा न दी जाये। उपस्थिति 
७४ प्रतिशत से क्रम न हो। कक्षा ८ के बाद हाईस्कल छात्रवृत्ति परीक्षा हो और 
योग्य बालकों को दो वर्ष के लिये छात्रवृत्ति दी जाये। एक कक्षा से दूसरी कक्षा में 
तरक्की देते समय तीन तिमाही परीक्षाओं के अंक शामिल कर लिये जायें। 

(६) इलाहाबाद का सरकारी मनोविज्ञान शिक्षा-केन्द्र एक उपयोगी संस्था 
है। इसे अधिक व्यय देकर सुधारा जाये और इसे कायम रखा जाये। प्रादेशिक - 


व्यावसायिक शिक्षा के लिये अलग स्कूल हों। टेक्नीकल (प्राविधिक्र) शिक्षा 





मनोवैज्ञानिक शिक्षा-केन्द्रों में तीन के स्थान पर पाँच व्यक्ति नियुक्त किये जायें। 


(७) प्रत्येक संस्था में पढ़ाई के २०० दिन अथवा ४०० बेठकें हों। २३५ 
से अधिक कार्य-दिवस न हों। स्कूल ८ जुलाई से खुला करें। छुट्टियों की संख्या 
(३१ दिन) निश्चित कर दी जाये और ग्रीष्म अथवा शीत (पहाड़ी प्रान्त) की 
छुट्टियाँ ६ या ७ सप्ताह की हों। प्रधानाध्यापक स्थानीय आवश्यकता के अनुसार 
कुछ छुट्टियाँ दे सके। नैतिक तथा' मानवीय गुणों की शिक्षा हमारी शिक्षा का 
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आवश्यक अंग होना चाहिये। स्कूल का काम १० मिनट की प्रार्थना के पश्चात्‌ 
हे आरम्भ किया जाये। विभिन्न धर्मों के मूल सिद्धान्तों को बालकों को पढ़ाया जाये 
और महान्‌ पुरुषों के जीवन-चरित्र पर उनको भाषण दिये जायें। विद्यार्थी और 
शिक्षक के पारस्परिक सम्बन्ध को घनिष्ठ बनाने का प्रयत्त किया जाये। २० 
... या ३० बालकों पर एक शिक्षक-सं रक्षक (]'प४07-07७००797 ) हो । अच्छा अनु- 
शासन रखनेवाले शिक्षालयों को पुरस्कृत किया जाये। प्रधानाध्यापक के अधिकार 
और बढ़ा दिये जायें तथा शिक्षकों और अभिभावकों का सम्पर्क घनिष्ठ हो। 
झारीरिक श्रम पर बल दिया जाये अतः सामाजिक कायें प्रत्येक बालक के लिये. 
अनिवायें हो । छोटे बालकों को सिनेमा से दूर रखा जाये। स्कलब-योग्यं चित्र 
अलग से दिखलाये जायें। स्कूल में एक रेडियो भी रखा जाये। इस प्रकार अनु- 
शासन को सुधारा जाये । 

(८) सहायताप्राप्त स्कूलों के प्रबन्ध को सुधारा जाये। अच्छी प्रबन्ध- 
समितियों में हस्तक्षेप न किया जाये, किन्तु अयोग्य प्रबन्ध-समितियों को समाप्त 
कर सरकारी प्रशासक नियुक्त कर दिया जाये। प्रधानाध्यापक और शिक्षकों 
के एक प्रतिनिधि को प्रबन्ध-समिति में रखा जाये । प्रबन्ध-समिति में अधिक-से- 

घधिक १२ सदस्य हों। ३ वर्ष में सदस्यों का पुनः चुनाव हो । शिक्षक-प्रतिनिधि 
वरिष्ठता और अनुभव के क्रम से प्रत्येक वर्ष बदल दिया जाये । अध्यापकों की 
नियुक्ति के लिये प्रधानाध्यापक के साथ पाँच व्यक्तियों की उपसमिति हो । नियुक्ति 
की स्वीकृति जिला निरीक्षक से लेनी चाहिये ।. शिक्षक से सहमति-पत्र (4 2786- 

.. 77070 070 ). भराया जाये। प्रबन्ध-समितियाँ पूर्णतः: धर्मं और जाति के आधार 
प्र न हों। स्कूलों में प्रबन्ध-सम्बन्धित झगड़ों के लिये पंचायतें बना दी जायें। 
पंचायत का फैसला अन्तिम माना जाये और उसको सख्ती से मनवाया जाये। 
सहायता के नियमों में संशोधन किया जाये और उनको अधिक उपयोगी बनाया 
जाये । शिक्षा-कोड में भी समयान्‌कूल परिवतेन कर दिये जायें | 

शिक्षकों के स्थानान्तरण के लिये स्थानान्तरण-बोर्ड बनाये जायें। शिक्षकों 

«. की अन्य दशाओं में भी सुधार किया जाये। 

........ (९) पाठद्य-पुस्तकों को स्वीकार करने की विधि समाप्त कर दी जाये । 

. 3 क्रक्षा ९ से १२ तक किसी विषय में पाठ्य-पुस्तक स्वीकृत न की जाये। केवल 
पाठ्यक्रम निर्धारित कर दिया जाये और प्रधानाध्यापक को अधिकार दे दिया जाये 
कि वह विषयाध्यापक के परामशं से अपने स्कूल के लिये पाठच-पुस्तकें चुन ले। 
सहायता और निर्देशन के लिये शिक्षा-विभाग कुछ पुस्तकों की सूची प्रकाशित 
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कर दिया करे। पाठय-पुस्तकों का निर्माण तथा प्रकाशन विशेष समितियों और 
संस्थाओं द्वारा होना चाहिये । एक बार की चनी हुई पस्तक कम-से-कम तीन वर्ष 
तक चलती रहनी चाहिये। सरकार पुस्तकें स्वयं प्रकाशित न करे किन्तु उच्च 
कोटि की पुस्तकें उपलब्ध हो सकें इसका उत्तरदायित्व वह ले ले । 

इस प्रकार समिति ने एक विस्तृत और उपयोगी प्रतिवेदन दिया है। किन्तु 
रिपोर्ट में पाठ्यक्रम पर कोई ठोस सुझाव न देकर सन्‌ १९४८ के सरकारी पाठ्य. 
क्रम के वर्गों को ही मान लिया है। शिक्षकों के वेतन के विषय में भी कोई निश्चित 
सुझाव नहीं दिया गया है । राज्य में गरसरकारी प्रबन्ध-संभितियों में विभिन्न 
ब्राइयाँ चल रही हैं। जब तक सरकार कठोर कदम न उठायेगी शिक्षा में. सुधार 
होना कठिन 


उच्चशिक्षा 

उत्तरप्रदेश की उच्चशिक्षा का बहुत-कुछ वर्णन पहले ही आ चुका है। अब 
तक राज्य में छः विश्वविद्यालय खुल चुके हैं। निकट भविष्य में दो और खुलने 
वाले हैं। इलाहाबाद, बनारस, अलीगढ़, लखनऊ, आगरा एवं रुड़की के विषय में 
हम पहले ही लिख आये है। गोरखपुर में ग्रामीण विश्वविद्यालय और बनारस 
में संस्कृत विश्वविद्यालय ये द्वितीय पंचवर्षीय योजना में स्वीकृत हो चुके है। आगरा 
के अतिरिक्त अन्य सभी विश्वविद्यालय शिक्षक-विश्वविद्यालय हैं। आगरा 
विश्वविद्यालय से सम्बन्धित अनेक क्ृषि, वाणिज्य, कला तथा विज्ञान आदि 
कालेज हैं । मेडीकल शिक्षण के लिये लखनऊ विश्वविद्यालय' का मेडीकल कालऊेज 
तथा आगरा विश्वविद्यालय से सम्बन्धित आगरा और कानपुर मेडीकल कालेज 


हैं। पशु-चिकित्सा-विज्ञान कालेज, मथुरा भी आगरा विश्वविद्यालय से सम्बन्धित 


है। वन-विज्ञान-शिक्षा-केन्द्र देहरादून में तथा हरकोर्ट बटलर टेक्नोलॉजिकल 
इन्स्टीट्यूट कानपुर में हे। बनारस विश्वविद्यालय में भी इंजीनियरिंग की शिक्षा 
दी जाती है । ननीताल और कानपुर के सरकारी डिग्री क्राछेज भी आगरा विश्व- 


विद्यालय से सम्बन्धित हैं। इन विश्वविद्यालयों के अतिरिक्त प्राचीन भारतीय 


परम्परा से शिक्षा देनेवाले तथा परीक्ष। लेनेवाले क्रद उच्चशिक्षा-केन्द्र उत्तर- 


प्रदेश में स्थित हैं; जेसे काशी विद्यापीठ, गूरुकुल काँगड़ी तथा व॒ुन्दावन, संस्कृत 


कालेज बनारस, साहित्य सम्मेलन प्रयाग, महिला विद्यापीठ प्रयाग, संगीत विद्या- 
पीठ लखनऊं तथा दारूकूंउलूम आजमगढ़ आदि द छ् 


अनलिसताए डा भरल +प अवसर ल्‍क 
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प्रशासकीय दृष्टिकोण से बनारस और अलीगढ़ के विश्वविद्यालय केन्द्रीय 

सरकार के अधीन ह। इनका व्यय केन्द्र सरकार वहन करती है । रुड़की इंजी- 
नियरिंग विश्वविद्यालय का प्रबन्ध उत्तरप्रदेश सरकार प्रत्यक्ष रूप से अपने अवीन 
. रख कर करती हूं । अन्य तीन सरकारी सहायताप्राप्त स्वायत्त-सत्ता-सम्पन्त विश्व 
विद्यालय हैं। 

विश्वविद्यालयों में व्याप्त बराइयों को हटाने के लिये उत्तरप्रदेश सरकार 
ने हाल ही में कुछ कदम उठाये है । जनता और सरकार दोनों ही विश्वविद्यालयों 
के आदशों को ऊँचा रखना चाहते हैं। अभाग्यवश विश्वविद्यालयों में दलबन्दी, 
पक्षपात, और भ्रष्टाचार के उदाहरण मिलते रहते है। सरकार इनको तिर्मूल 
करना चाहती है । 

इलाहाबाद प्रदेश का प्रथम विश्वविद्यालय होते हुये भी कुछ दिनों से बुराइयों 
“का गढ़ बन रहा था और उसकी आशिक दा दयनीय हो चली थी अतः उत्तरप्रदेश 
सरकार ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय की जाँच-पड़ताल तथा इसकी दशा में सुधार 
करने के लिये दिसम्बर सन्‌ १९५१ में हाईकोर्ट के जस्टिस मृथम की अध्यक्षता में 
एक समिति की नियक्ति कर दी। समिति ने इलाहाबाद विद्वविद्यालय की 
विस्तृत जाँच करके फरवरी १९५३ में अपनी विस्तृत रिपोर्ट तथा सिफारिश पेश 
कर दीं। रिपोट बहुत उपयोगी है । इसमें विश्वविद्यालय के शिक्षण, प्रबन्ध तथा 
ठ्यय आदि सभी पक्षों का सूक्ष्म अध्ययन और विश्लेषण किया गया हैं । इसकी 
_ सुधार-सम्बन्धी सिफारिशें अति उपयोगी हैं । 

मथम रिपोर्ट के आधार पर उत्तरप्रदेश सरकार ने विश्वविद्यालय के विधान 
में उपयोगी संशोधन कर दिये हैं। इलाहाबाद के अन्य डिग्री कालेज भी एसो- 
शिएट कालेजों के नाम से इलाहाबांद विश्वविद्यालय से सम्बन्धित कर दिये गये 
_हैं। अतिरिक्त धन देकर सरकार ने इसकी आर्थिक दशा को सुधार ने का प्रयत्न 
किया है । उपकुछपति की नियूक्ति तथा कार्यकारिणी और सिनेट के अधिकारों 
का भी स्पष्टीकरण किया गया हें। शिक्षण तथा अनूसंधान कार्य को ऊचा 
उठाने की भी व्यवस्था की गई है । 

सन १९५३ में आगरा विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक भी उत्तरप्रदेश विधान 

सभा द्वारा स्वीकृत हो गया। इसके द्वारा आगरा विश्वविद्यालय में फंली हुई तथा- 
'कथित बुराइयों को दूर करने का प्रयत्न किया गया है। उपक्लपति की नियुक्त, 
कार्यकारिणी तथा सिनेट के चुनाव, परीक्षायें तथा परीक्षकों की नियुक्ति, नौकरी 
पेशा लोगों के लिये तीन वर्ष का डिग्री पाठ्यक्रम तथा विश्वविद्यालय द्वारा प्रत्यक्ष 
शिक्षण आदि के नियम बना दिये गये हैं।इनके अनुसार कार्य आरम्भ हो गया है । 
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इसी प्रकाश ऊुखनऊ विश्वविद्यालय की दशा को उन्नत बनाने का कार्य सरकार 
कर रही द 
 क्रेषि और क्रषणि कालेजों की उन्नति का भी पर्याप्त प्रयत्न किया जा रहा है। 
प्रदेश सरकार शिक्षा पर अधिकाधिक धन व्यय कर रही है और आशा हैँ निकट 
भविष्य में उच्चशिक्षा का स्तर तथा उपयोगिता बढ़ जायेगी। गोरखपुर में ग्रामीण 
विश्वविद्यालय तथा काशी में संस्कृत विश्वविद्यालय खोलने के लिये विधेयक 
उत्तरप्रदेश विधान सदन में पास हो गये हैं तथा इस दिशा में कार्य आरम्भ हो गया 
है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में राज्य के विश्वविद्यालयों को अधिक सहायता 
प्रदान ' की जायेगी। 
स्त्री-शिक्षा 
म्पूर्ण देश के वियय में स्त्री-शिक्षा का वर्णन हम कर चुके है। उसकी अधि- 
श बातें उत्तरप्रदेश में स्त्री-शिक्षा के विषय में भी छाभू होती 8 । इसमें सन्देह 
नहीं कि अतीत में स्त्री-शिक्षा की उपेक्षा की गई है । किन्तु स्वतन्त्रता के पश्चात्‌ 
सरकार तथा जनता ने इस ओर विशेष ध्यान दिया है । प्राथमिक शिक्षा के स्तर 
में बालक-बालिकाएँ साथ-साथ भी पढ़ते है औरल'ड़ कियों के लिये अलग प्राथमिक 
स्कूल भी हैं। जहाँ लड़कियों के अलग प्राथमिक स्कूछ नहीं हैं बहाँ वे बालकों के 
सस्‍्कलों में पढ़ती है। लड़कियों के जनियर हाईस्कल भी है जहाँ गह-विज्ञान एवं 
हस्तकला बालिकाओं के लिये अनिवाय हें। प्राय: सभी नगरों में माध्यमिक स्तर 
पर लड़कियों के बहुत-रो स्कूल खुले हुये है। ग्रामीण क्षेत्रों में अभी माध्यमिक स्तर 
पर लड़कियों की शिक्षा का नगण्य प्रसार हुआ है। लडकियों के माध्यमिक 
पाठ्यक्रम में गृ ह-विज्ञान, संगीत, चित्रकला तथा मातृत्व-शिक्षा के विषय भी रखे 
गये है। बसे छड़कियों को लड़कों के स्कूलों और काछेजों में लड़कों के साथ 
और उनके पाठ्यक्रम की पढ़ने में भी किसी प्रकार की सकावट नहीं है । उच्च- 
शिक्षा में लड़कियों को लड़कों के समान ही इच्छानसार अध्ययत्त करने की 
स्वत॑स्त्रता और अधिकार प्राप्त है । 
प्रथम आचार्य नरेन्द्रदेव समिति की सिफारिशों में स्त्री-शिक्षा पर विशेष 
बल दिया गया था। स्व्री-शिक्षा के निरीक्षण के लिये अलछूग स्त्री-निरीक्षिकाओं 
की नियक्ति की सिफारिश की गई थी। स्त्री-शिक्षिकाओं के लिये अधिक वेतन 
तथा मुफ्त निवासस्थान देने की सिफारिशें भी उसमें सम्मिलित थीं । प्रारम्भिक 
बालकों के स्कूलों में अगर अधिक लड़कियाँ पढ़ती हों तो वहाँ पुरुषों के साथ-साथ 
-सत्री-अध्यापिका रखने का भी सुझाव दिया गया था। गृह-विज्ञान की शिक्षा को. 
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अधिक व्यावहारिक बनाने की भी सिफारिश की गई थी। लड़कियों के लिये 
ब्रदेश में प्रायः १७५ हाईस्कूल तथा ९० इण्टर कालेज हैं। कुछ डिग्री कलिज भी 


लड़कियों के लिये अलग हैं। वैसे सभी विश्वविद्यालयों में लड़कियाँ पढ़ती हैं। 
इस प्रकार प्रदेश में स्त्री-शिक्षा बढ़ रही है। किन्तु लड़कियों की मुख्य कठिनाई 
अभी दूर नहीं हो सकी है । ग्रामीण क्षेत्रों से लड़के तो उच्चशिक्षा के लिये शहरों 
में चले जाते है किन्तु लड़कियाँ ऐसा नहीं कर पातीं। सामाजिक स्थिति भी 
'उनकी शिक्षा के मार्ग में रुकावट डालती हैं। द 


लड़कियों के स्कूलों के निरीक्षण के प्रबन्ध के लिये चीफ इन्स्पेक्ट्रेस तथा 


सर्कल इस्स्पेक्ट्रेस आदि हैं। जो स्त्रियाँ अध्ययन के पश्चात्‌ अध्यापिकायें बनना 


चाहती हैं उनके लिये नार्मल, सी०टी० तथा एल०टी० के सरकारी प्रशिक्षण महा- 
विद्यालय हैं। प्रशिक्षित अध्यापिकायें अधिक संख्या में प्राप्त होने के कारण 
'लड़क्रियों के स्कूलों की संख्या में संतोषजनक वृद्धिहों रही हैं । सन्‌ १९३२-३७ के 
बीच लड़कियों की अतिवाये शिक्षा कुछ नगरपालिकाओं और कुछ भागों में लागू 
की गई है। स्वतन्त्रता के उपरान्त इस दिशा में अधिक ध्यान दिया गया है और 
क्रमशः: लड़कियों की शिक्षा भी अनिवाय करने का प्रयत्न हो रहा हैं । लड़कियों 
के लिये शिक्षा-विभाग प्रतिवर्ष नए हाईस्क्ल खोता जा रहा है और गर- 


'सरकारी स्कूलों को पर्याप्त आथिक सहायता दे रहा है । 


विशिष्ट वर्गों की शिक्षा 


भारत में विशिष्ट वर्गों की शिक्षा का वर्णन हम पहले कर आये हैं। अभी तक 
'इस प्रकार की शिक्षा की पर्याप्त उन्नति देश में नहीं हुई थी किन्तु अब राष्ट्रीय 


सरकार ने इसपर ध्यान दिया है और विशिष्ट वर्गों की शिक्षा की व्यवस्था का 


अधिकाधिक प्रसार हो रहा है। उत्तरप्रदेश में भी इस उद्देश्य से कुछ संस्थायें 


खोली गई हैं। मानसिक-हीनता ग्रस्त और शारीरिक-हीनताग्रस्त दोनों वर्गों की 
'दिक्षा में सरकार रुचि दिखा रही है । इन वर्गों के लिये ऐसी शिक्षा को व्यवस्था 


की जा रही है जो उन्हें जीविकाजन के लिये उत्पादक कार्यों के योग्य बना सके। 


अंधे, बहरे, गंगे तथा अपाहिज बच्चों की शिक्षा के लिये छखनऊ, इलाहाबाद और. 


गोरखपुर में मूक एवं बहरों की शिक्षा के स्कूल हैं। कुछ अन्य शहरों में भी इस 
अकार की व्यवस्था है। इनके लिये विशेष प्रशिक्षणप्राप्त अध्यापक नियुक्त 
किये गये है। संगीत, नृत्य तथा ललितकलाओं आदि के शिक्षण की व्यवस्था भी _ 


 अदेश में क्रमश: बढ़ रही है। सरकार कुछ गैरसरकारी संस्थाओं को अनुदान 
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देकर उत्साहित कर रही हैं और सरकार स्वयं भी इस प्रकार की संस्थायें खोलने 
का प्रयत्न करती हें। 


गरीब, हरिजन तथा विस्थापित छात्रों के लिये शिक्षा निशुल्क बना दी गई 


हे और अधिकांश बालकों को छात्रवृत्ति तथा उनका शुल्क देकर सरकार उनमे 
शिक्षा-प्रसार का प्रयत्न कर रही है। हरिजन तथा पिछड़ी हुई जातियाँ सरकारी 


सहायता का लाभ उठाकर शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं। यह कहीं अधिक 


अच्छा हो क्रि प्रत्येक प्रकार की सुविधायें वर्गीय अथवा जातीय आधार पर न दी 
जाकर शुद्ध आर्थिक आधार पर दी जायें। 


प्रौढ़ एवं सामाजिक शिक्षा 
भारत में प्रौढ़-शिक्षा के विकास का इतिहास हम पहले ही दे चुके हैं। 
प्रान्त में प्रौढ़-शिक्षा का आरम्भ सन्‌ १९२१ में विशेष प्रकार से हुआ | इससे 


पूर्व बुछ साधारण गससरकारी प्रयत्त हो रहे थे। सन १९२७ में प्रान्त सरकार 


ने इसे सरकारी तौर पर अपनाया । प्रारम्भ में इसके मख्य उदृश्य साक्षरता- 
प्रसार एवं साक्षरता को बनाये रखने के थे। प्रान्त के अनेक भागों में प्रौढ़-शिक्षण 
के लिये पाठशालाये खोली गई जिनमे रात्रि अथवा मध्यान्नोत्तरकाल में प्रोढ़ी 


अथवा निरक्षर को पढ़ना, लिखना एवं गणित सिखाया जाता था। बाद में. 


सरकार का ध्यान इस ओर कम हो गया और प्रौढ़-शिक्षा की गति मनन्‍्द हो गई। 
किन्‍त्‌ सन १९३७ में कांग्रेस मन्त्रिमण्डछ बन जाने के कारण इसमें फिर जीवन 
. आगया और उत्साह के साथ सरकार तथा जनता निरक्षरों को साक्षर बनाने में 


जुट गई। प्रौढ़-शिक्षा के लिये एक शिक्षा-प्रसार अफसर नियुक्त कर दिया गया। 
सन्‌ १९३९-४० में साक्षरता-प्रसार आन्दोलन प्रान्त में बड़े पैमाने पर 
चलाया गया। लाखों व्यक्तियों ने कम-से-कम' एक निरक्षर को साक्षर बनाने की 


प्रतिज्ञा ली। स्कलों और काऊजों में साक्षरता-दिवस' तथा साक्षरता-राप्ताए' मनाये 


गये। इस प्रकार प्रान्तभर में निरक्षरता के विरुद्ध आन्दोलन आरम्भ हो गया। सन्‌ 


१९३८-३९ में इस प्रान्त में प्रौढ़ स्कूलों की संख्या २,६८९ थी। इसके अतिरिक्त 
व्यवितगत रूप से लोग लोक-कल्याण की भावना से भी शिक्षा देने छूंगे थे । प्रान्त 


में आमीण स्कूछों तथा अच्य केन्द्रों में सरकारी और गरसरकारी पुस्तकालय खोले' 


गये। साक्षरता को कायम रखन के उद्देश्य से चल-पुस्तकालयों की भी स्थापना की 
गई। विभिन्न स्थानों पर वाचनालयों का प्रबन्ध भी किया गया। सन्‌ १९४० में 

क अलग प्रौढ़-शिक्षा विभाग भी खोल दिया गया। सरकार ने प्रौढ़ों के योग्य 
उपयोगी पुस्तकों का प्रकाशन भी कराया। क्‍ 


उत्तरप्रदेश में शिक्षा द | श१र 


. युद्ध-काल में प्रौढ़-शिक्षा की गति पुनः मन्द हो गई। स्वतस्त्रता के उपरांत 
राष्ट्रीय सरकार ने फिर इस ओर ध्यान दिया हू और प्रौढ़-शिक्षा का नाम सामाजिक 
शिक्षा कर दिया गया हू । इसके अनुसार साक्षरता-प्रसार, साक्षरता बनाये रखना, 
योग्य नागरिकता की शिक्षा देना तथा प्रौढ़ नर-वारियों के जीवन को सर्वागपृर्ण 

बनाना मुख्य उद्देश्य हैं। उत्तरप्रदेश सरकार ने अपनी प्रथम पंचवर्षीय शिक्षा- 
योजना (सन्‌ १९४७) में सामाजिक शिक्षा के लिये एक अछूग विभाग खोल 
दिया हे। द 

स्वतन्त्रता के परचात्‌ से उत्तरप्रदेश में सामाजिक शिक्षा सफलतापूर्वक 
चल रही है । पुरुषों तथा स्त्रियों के लिये सरकारी वयस्क-स्कूल खोले गये हैं। 
पुस्तकालय तथा वाचनालय भी बढ़ाये जा रहे हैं। कुंटीर-उद्योगों का शिक्षण भी 
इसमें सम्मिलित कर लिया गया है। सरकारी विकास-योजनाओं को इस कार्य 
से सम्बन्धित कर दिया गया हैँ। समाज-कल्याण, खेलक्‌द तथा पर्यटन की 
सुविधायें भी इसी उद्देश्य से बढ़ाई जा रही-हैं। इस आयोजन को सफल बनाने 
के लिये जनता के और अधिक उत्साहपूर्ण समर्थन की आवश्यकता है ।. 


प्रविधिक एवं व्यावसायिक शिक्षा 
प्राविधिक एवं व्यावसायिक शिक्षण की ओर भी उत्तरप्रदेश में पर्याप्त ध्यान 
दिया जा रहा हे । उच्चशिक्षा के सम्बन्ध में हम लिख चुके हूँ कि प्रदेश में मेडीकल, 
कृषि-प्रशिक्षण, इंजीनियरिंग तथा पशु-चिकित्सा के नये. कई महाविद्यालय खुले 
हैँ। कानन, प्रयोगात्मक रसायन तथा वाणिज्य आदि में भी विश्वविद्यालयों में 
डिग्रियाँ हैं। बेसिक, जूनियर तथा माध्यमिक सभी के पाठ्यक्रम में प्राविधिक एवं 
व्यावसाथिके शिक्षा का समावेश कर दिया गया है। इनके अतिरिक्त प्राविधिक 
एवं व्यावसायिक शिक्षण के लिये तीन प्रकार की संस्थायें हैं:--( १) प्रारम्भिक 
व्यावसायिक शिक्षा-संस्थायें प्राथमिक शिक्षाप्राप्त बच्चों को कताई, रंगाई, बुनाई, 
घुलाई, सिलाई, बागवानी, छपाई, बढ़ईगीरी तथा चमड़े का कार्य आदि सिखाने के 
लिये है। इनका स्तर जूनियर हाईस्कूलों के बराबर है। (२) उच्च माध्य- 
मिक स्तर की शिक्षा--इस प्रकार की व्यावस्साथिक तथा प्राविधिक शिक्षा-संस्थाओं 
में जानयर हाईस्कूल पास विद्यार्थी प्रवेश पाते हैं। इनमें भी उपर्युक्त विषयों 
की शिक्षा का चारवर्षीय पाठ्यक्रम रहता है। (३) उच्च व्यावसायिक तथा 
प्राविधिक शिक्षा की संस्थायें अथवा विभाग विश्वविद्यालयों से सम्बन्धित हैं || 
इनमें उपरोक्त विषयों के अतिरिक्त पत्र-संपादन (]०ए४७॥87), समाज-सेवा 
जी 8008) 507ए१06 जन-प्रशासन (एप9॥0 8वआंफं४78४07 ), येद्ध-विज्ञान 
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 (रवाकाओ हि छत लंजा06) आदि विषय और बढ़ा दिये गये हैं। 


केख्टीय सरकार भी अपनी योजना के अनुसार प्राविधिक शिक्षा के लिये 


राज्य सरकार से सहयोग कर रही है । बतारस हिन्दू विश्वविद्यालय के खनि-कर्म 


लधथा धातु-विज्ञान-विभाग [ )0ए]॥0070070 ती गाए घाते "९छापाट्ट५ ) की 
सहायता देकर विस्तृत किया जा रहा हैं। अखिल भारतवर्षीय प्राविधिक परिषद्‌ 
( वीक (/७ण्ात्री 0 76076 हिक्रात्कांणा ) ने पंचवर्षीय योजना में 
वैज्ञानिक-जनशक्ति-समिति (80थाणि6 ै्रगए0फ्रक्क 0006९) ( १९४९-५० ) 


. के प्रस्तावों के आधार पर प्रत्येक राज्य को प्राविधिक शिक्षा के प्रसार और 


विकास के छिये प्रोत्साहित किया है । हितीय पंचवर्षीय योजना में भी इस 
ओर विशेष ध्यान दिया गया हे। उत्तरप्रदेश ने अपनी योजनाओं के अनुसार 
लथा केस्धीय मोजनाओं के अनसार कार्य कर इस दिशा में अच्छी उन्नति की है । 
उतरप्रदेश की द्वितीय पंचवर्धीय योजना में ४ करोड़ ९५४ लाख रुपये की 
धनराशि प्राविधिक शिक्षा और प्रशिक्षण के लिये निर्धारित कर दी गई है । प्रावि- 
धिक शिक्षा प्रदान करने के लिये सविधाओं का यथेष्ट विस्तार क्रिय। जायेगा, 
जिससे सभी प्रकार के कार्यो के लिये टेक्नीकझ और बेजानिक ब्यकवितयों की 
व्यवस्था हो सके। ओवरसियरों और सर्वेक्षकों की बहुत कमी तः उनके 
प्रशिक्षण की भी व्यवस्था की जायेंगी। 
पीछे हम लिख आये हैं कि आचार्य नरेखदेव समिति (द्वितीय) ने प्राविधिक 
शिक्षा पर क्या सिफारिशों की हैं । उत्तरप्रदेश की सरकार उनको भी 
कार्यान्वित करने के लिये प्रथत्तशील हैं । 
शिक्षक-प्रशिक्षण 
.. उत्तरप्रदेश की शिक्षा के विकास का हम वणन कर चके से विकास एवं 
शिक्षा-प्रसार के लिये प्रशिक्षित एवं कुषल अध्यापकों की भी अधिक आवश्यकता 
बढ़ती जा रही है । अतः उत्तरप्रदेश सरकार ने शिक्षक-प्रशिक्षण पर विशेष ध्यान 


... दिया है। सन्‌ १९४६ के पद्चात नार्मल स्कूलों की संख्या बढ़ाई गई और ५.१.(! 


और ?.]'.() के स्थान पर प.'.0. के नाम से प्रत्मेक जिले में अब नार्मल स्कूल 


.... खुल गये है। इनमें प्राथमिक स्कूलों और जूनियर हाईस्कलों के लिये शिक्षक 


तयार क्रिये जाते है। नार्मल स्कूलों के पाठ्यक्रम में संशोधन कर दिया गया है 


.. और बेसिक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम भी इसमें शामिल कर लिया गया है 


सी०टी० के स्थान पर लड़कियों को छोड़कर लड़कों के लिये जूनियर टीचर्स 
सर्टीफिकेट (7.7. 0.) की व्यवस्था कर दी गई है । इनमें हाईस्कूल तथा इण्टर पास 


उत्तरप्रदेश मेशिक्षा 5 र१७ रे 


...._ विद्यार्थियों का प्रशिक्षण होता है। प्रशिक्षण के पश्चात्‌ इन अध्यापकों को जूनियर. हे 


हाईस्कूलों तथा माध्यमिक स्कूलों की जूनियर कक्षाओं के लिये नियुक्त किया... 5 


जाता हैं। हल 
नामल स्कलों का पाठ्यक्रम दो वर्ष का है । स्वतन्त्रता-प्राप्ति के पद्चात 


शिक्षकों की माँग अधिक होने के कारण शिक्षा विभाग ने नार्मल स्कलों की संख्या-.. 


वृद्धि के साथ-साथ चलशिक्षण-दल (०० प्रफथंगांगह डिवुपथव8)..... 
का भी प्रयोग किया। इस योजना में प्रत्येक दो जिलों में एक चलशिक्षण-दल्ल' 
'की स्थापना कर दी गई थी। प्रत्येक दल में एक बेसिक-शिक्षाप्राप्त ग्रेजुएट... 
तथा दो या तीन बेसिक-प्रशिक्षित बी० टी० सी० रखे गये थे । दल दो वर्ष की... 
अवधि में गाँव के अध्यापकों को शिक्षा-सिद्धान्त, शिक्षा-पद्धति, स्वास्थ्य-विज्ञान, 
कला एवं हस्तकछा तथा शारीरिक व्यायाम आदि का नामर के स्तर का 
प्रशिक्षण देने की व्यवस्था करता था। प्रशिक्षण के साथ-साथ वह अध्यापकों को 
सामूहिक जीवन, मनोविनोद, जनसंपर्क त्था अन्य सांह्कृतिक “कार्यों का भी 
प्रशिक्षण देता था। यह योजना पूर्णरूप से सफल न हो सकी। अब इसे समाप्त 
कर दिया गया ह। 
जुएट पथा पोस्ट-ग्रेजुएट विद्यार्थियों के प्रशिक्षण के लिये सन्‌ १९४६ तक 
केवल चार निम्नलिखित प्रशिक्षण महाविद्यालय प्रान्त में थे--इलाहाबाद का 
सरकारी प्रशिक्षण कालेज तथा लखनऊ का ग्रेजुएट लड़कियों का सरकारी प्रशिक्षण 
महाविद्यालय और अलीगढ़ तथा बनारस विश्वविद्यालयों के बी० टी० प्रशिक्षण 
महाविद्यालय । इनके अतिरिक्त प्रान्त में तीन सी ०टी० कालेज भी थे । सन्‌ १९४६- 
४७ में दो सी० टी० कालेज लड़कों के लिये और दो स्त्रियों के लिये खुले। किन्तु 
सन्‌ १९४७-४८ से इस दिशा में विशेष प्रगति हुई। इस वर्ष शिक्षा विभाग ने गर- 
सरकारी संस्थाओं को भी प्रशिक्षण-कक्षाएँ खोलने की अनुमति दी। लखनऊ 
कानपुर, इलाहाबाद, आगरा, गोरखपुर तथा फतेहपुर में गेरसरकारी सी० टी० 
कालेज और बलवन्त राजपूत कालेज आगरा, दयालबाग तथा लखनऊ विश्वविद्या- 
लय में स्नातक प्रशिक्षण कालेज खुले। सरकारी मनोविज्ञान-शाला इलाहाबाद 
की भी स्थापना हुई। सन्‌ १९४८-४९ में तीन सी० टी० तथा ४ एल०्टी० कालेज 
और खुले। सन्‌ १९५१-५२ तक ३१ ट्रेनिंग कालेज (२४ पुरुषों और ७ महि- 
लाओं के) और ८० ट्रेनिंग स्कूल खूछ गये थे। फिर सी० टी० कक्षायें लड़कों 
के लिये समाप्त कर दी गई' और इनका स्थान 0.7'.0. स्कूलों ने ले लिया। छः 
गे सरकारी एल० टी० कालेज भी समाप्त कर दिये गये । 








२श्८ भारतीय शिक्षा का संक्षिप्त इतिहास 


एल०टी० के पाठ्यक्रम में भी विभाग ने एक समिति नियुक्त कर सन्‌ १ ९५२- 
५३ में परिवर्तत कर दिया हूँ । प्रयोगात्मक शिक्षण के अतिरिक्त सामूहिक कार्य 


भी इसमें सम्मिलित कर दिया गया है। इसके अनुसार प्रशिक्षार्थियों को गाँवों 
में जाकर सामाजिक कल्याण-कार्य भी करना पड़ता हैं । 


विभागीय एल०टी० प्रशिक्षण के अतिरिक्‍त प्रान्त के सभी विश्वविद्यालयों में 


बी० टी० और बी० एड० के प्रशिक्षण की भी व्यवस्था है। इनमें से इलाहाबाद, 
लखनऊ, अलीगढ़ तथा बनारस में एम ०एड० पाठ्यक्रम की व्यवस्था भी हो गई है 
और आगरा में उसके लिये प्रयत्न चल रहा है । 

.. शिक्षकों के वेतन-क्रम में भी परिवर्तन किया गया है। प्राथमिक स्कूलों के 


प्रधानाध्यापक तथा सहायक अध्यापकों का बुनियादी वेतन अब ऋ्रमदा: ४० रु० 


से ५० रु० तथा ३५ रु० से ४५ रु० तक कर दिया गया है । अदीक्षित अध्यापकों 


करों ३२० रु० मिलता है। जे० टी० सी० का वेतन पहले ४५ रु० से ६० रु० तक 
था किन्तु अब ६० रु० से ११० रु० कर दिया गया है । यह बेतन-क्रम' आर्थिक 
कठिनाइयों के कारण अभी पूर्णतः छाग नहीं हो पाया है । माध्यमिक स्कूलों 


का वेतन इस प्रकार निश्चित हुआ हैं :-- 


गेरसरकारी स्कूल सरकारी स्कूछ 
सर्र्० साफ 
१-+अधिस्नातक (!७४.७.) १५०--१०--२५० २००--१५--४५ ० 
२--प्रशिक्षित स्नातक १२०--६-१६८-८-२०० १२५० “८«०२०००४३०७: 
३--प्रशिक्षित उपस्नातक ७५-१२० ७०--२०० 


([7067 ) 
४--अप्रशिक्षित उपस्तातक_ ५००८० 
५--अप्रशिक्षित स्तातक को प्रशिक्षित स्नातक का दो-तिहाई बेतन दिया जाता है । 
कुछ विशेष प्रकार के प्रशिक्षण महाविद्यालय भी उत्तरप्रदेश में स्थापित 
हो चुके हैं। इनमें रचनात्मक प्रशिक्षण महाविद्यालय (()0क्‍800प९४४ए० 
"७४४४४ 006०९2०), लखनऊ, शारीरिक शिक्षण महाविद्यालय, लखनऊ और 
नसेरी ट्रेनिंग कालेज, इलाहाबाद मुख्य हैं। रचनात्मक प्रशिक्षण महाविद्यालय 
सन्‌ १९४८ में इलाहाबाद में खोला गया था किन्तु बाद में लखनऊ में आगया। 


माध्यमिक शिक्षा में बहुमुखी पाठ्यक्रम को छागू करने तथा रचनात्मक-बर्ग के 
लिये शिक्षक प्रशिक्षित करने के उद्देश्य से इसमें विभिन्न हस्तकलाओं का प्रशिक्षण 
दिया जाता हे। उत्तरप्रदेश में एक स्वास्थ्य-शिक्षा संचालक भी है। शारीरिक 


ही 0. मु 


उत्तरप्रदेद में शिक्षा २१६ 


प्रशिक्षण कालेज में स्नातक तथा उपस्नातक स्त्री-पुरुषों को विभिन्न शारीरिक 
व्यायामों का प्रशिक्षण दिया जाता हे । 

शिक्षा विभाग की ओर से प्रयत्न चल रहा है कि प्रत्येक विद्यालय में प्रशिक्षित 
अध्यापक ही नियुक्त किये जायें। इस प्रयत्न को सफल बनाने के लिये आवश्यक 
हूँ कि विद्यालयों को अधिक उदार आथिक सहायता दी जाये और विद्यालयों द्वारा 
की जानेवाली नियुक्तियों पर अधिक कठोर नियंत्रण रखा जाये । सरकार को 
इतनी व्यवस्था तो करनी ही चाहिये कि विद्यालय प्रशिक्षित अध्यापकों के रहते 
अप्रशिक्षितों को नियुक्त न कर सकें। 


अकजलसभान पिमरनकतन 2० पाना (रमन पकमंसन #ननकनंमत अमलमयञ कतार 








अध्याय १० | बे कैप 

भारतीय शिक्षाव्यवस्था की संगठना रा 

अ्रध्याय-संक्षेप:---...' द ५. 728 

१. प्रस्तावना । २. विषय-प्रवेश। ३. संधीय शिक्षा-मन्त्रालय--मन्त्रालय के द आह 
 संविभाग, विक्षा-मन्त्रालय के अ्रधिकारी, शिक्षा-मन्त्रालय का संगठनवृक्ष । क्ज 
४. राज्यीय शिक्षाविभाग--शिक्षाविभाग के श्रधिकारी, शिक्षाविभाग का रा 





'संगठन-व॒क्ष । ५- उपसंहार । 
प्रस्तावना--विविध क्षेत्रों में शिक्षा क। कितना विस्तार हो चुका है यह हम 
पिछले अध्यायों में दिखा चुके हु । इस अध्याय में हम सम्पूर्ण शिक्षा-संगठना को 
संक्षेप में प्रस्तुत करना चाहते ह ।. 
विषय-प्रवेश--भारत एक गणतन्त्रात्मक देश है। फलरूत: सम्पूर्ण राज्य- पे 
व्यवस्था राज्यीय तथा संघीय इन दो स्तरों में विभक्‍त है । शिक्षा मुख्यतया एक सा 
राज्यीय विषय है अतः प्रत्येक राज्य के मन्त्रिमण्डल में एक-एक शिक्षामन्त्री भी हट 
होता हँ । और प्रत्येक राज्य में अन्य विभागों की भाँति एक-एक स्वतन्त्र शिक्षा- 
विभाग होता हूं जिसकी सहायता से शिक्षामस्त्री अपनी शिक्षा-सम्बन्धी नी तिथों 
को कार्यान्वित करता है । संबीय सरकार के मन्त्रिमण्डल में भी एक शिक्षाधविभाग 
हैं जो एक मन्‍्त्री की अधीनता में रहता है ।आजक' संघीय सरकार में शिक्षा- 
मन्त्री मौ० अबूल कलाम आज़ाद हैं। राज्यीय शिक्षाविभागों की भाँति केद्ध में 
भी एक शिक्षा-मन्त्राठ्य होता है जो केन्द्रीय सरकार की शिक्षा-नी तियों को कार्या- 
न्वित किया करत। है। नीचे की पंक्तियों में हम दोनों स्तरों की शिक्षा-संगठनाओं 
का' अध्ययन करेंगे । 








संघीय शिक्षा-मन्त्रालय 
'शिक्षा-मस्त्रालय के संविभाग--केद्धीय शिक्षा-मन्त्राठय निम्नलिखित पाँच 
'संविभागों में विभक्‍त हैँ :-- 
१--प्रबन्ध एवं विश्वविद्यालय संविभाग । ही ता 
* २-हिन्दी एवं सांस्कृतिक गतिविधि संविभाग । हा ह 
. ३--विश्वविद्याल्य-पूवंबर्ती शिक्षा तथा समुन्नति संविभाग। क्‍ [ 





भारतोय शिक्षाव्यवस्था की संगठना श्र 


 ४--छात्रवृत्ति एवं सूचना संविभाग। 
५--औद्योगिक एवं वैज्ञानिक शिक्षा संविभाग। 
... प्रबन्ध एवं विश्वविद्यालय संविभाग 
संघीय शिक्षाविभाग का प्रबन्ध-सम्बन्धी सम्पूर्ण काये इस सं विभाग का काम 
।' राष्ट्रीय संग्रहालयों, पुरातत्व-विभाग तथा कलकत्ता स्थित राष्ट्रीय पुस्तकालय 
. आदि की व्यवस्था के लिये भी यही सं विभाग उत्तरदायी है । चारों केन्द्रीय विश्व- 


विद्याल्यों--- हिन्दू विश्वविद्यालय बनारस, मुस्लिम विश्वविद्यालय अलीगढ़, देहली 


विश्वविद्यालय तथा विश्वभारती--तथा विश्वविद्यालय-अनुदान-समिति का 
सम्बन्ध भी इसी संविभाग से रहता है । संयुक्त राष्ट्रीय शैक्षणिक, सामाजिक, 
एवं सांस्कृतिक संगठन के-साथ भी यही संविभाग सम्पक रखता है । 


हिन्दी एवं सांस्कृतिक गतिविधि संविभाग 


+ हर श् 2 नल चई 
राष्ट्रभाषा हिन्दी का विकास एवं प्रचार, भारतीय सांस्कृतिक संगठनों की 


: सहायता, भारत एवं विदेशों के बीच अध्यापकों क्रा आदान-प्रदान, राष्टीय संगीत- 
अकादमी, राष्ट्रीय साहित्य-अकादमी तथा राष्ट्रीय आधुनिक कला-अकादमी आदि 
सांस्कृतिक संगठनों का प्रबन्ध, आदि कार्यों के लिये यह संविभाग उत्तरदायी 
होता है.। ' 


विद्वविद्या लय-परव॑वर्ती शिक्षा तथां समन्‍नति संविभाग 


...._ इस संविभाग का सम्बन्ध सम्पूर्ण विद्यालयीय एवं सामाजिक शिक्षा, केन्द्रीय 
शिक्षा-सलाहकार बोर्ड, दृ श्य-श्रव्य शिक्षा, देश में शिक्षोन्नति की पंचवर्षीय योजना 


 यूवक-कल्याण कार्य, असमर्थों की शिक्षा, तथा केन्द्रीय शिक्षण-महाविद्यालय द 


(0.7.790, ) के साथ रहता है । 
छात्रवत्ति एवं सचना संविभाग 


इस संविभाग का कार्य अध्ययन, अनसं धान एवं व्यावहारिक प्रशिक्षण के लिये 


विदेश जाने वाले भारतीय छात्रों तथा भारत में आनेवाले विदेशी छात्रों के लिये 


.. स्वदेशी, विदेशी तथा अन्तर्राष्ट्रीय छात्रवृत्तियों की व्यवस्था करना है। परिगणित 


जातियों, पिछड़े हुए वर्गों तथा वनजातियों के लिये छात्रवृत्तियों की व्यवस्था भी 
यही संविभाग करता हूँ । शिक्षा-सूचता-विभाग इसी का एक उप-संविभाग हूँ और 


जल 





अ्रध्यार 
 संविभ 
ड़, रा 


'संगठर 


'पिछहे 


संक्ष प्‌ 


व्यवस 
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होता 


विभा 
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०2 भारतीय शिक्षा का संक्षिप्त इतिहास 


शिक्षा-सम्बन्धी सूचनायें प्रसारित करना, साहित्य प्रकाशित करना तथा आऑकड़ 
संग्रह कराना इसका उत्तरदायित्व है । 


औद्योगिक एवं वैज्ञानिक शिक्षा संविभाग 
इस स॑ विभाग का कार्य देश में उच्च औद्योगिक एवं वेज्ञानिक शिक्षा की उन्नति 


के लिये प्रयत्न करता है । खरगपुर में स्थापित औद्योगिक विद्यापीठ की व्यवस्था 
यही संविभाग करता है । इस समय यह इस प्रयत्न में है कि देश के अवशिष्ट तीनों 
क्षेत्रों में भी एक-एक औद्योगिक विद्यापीठ खल जाये । 


शिक्षा-मन्त्रालय के श्रधिकारी ---मन्त्रा लय के सबसे प्रमख व्यक्ति स्वयं शिक्षा- 
मन्‍्त्री होते हैं। उनका कार्य दो प्रकार का होता है; एक वैधानिक एवं दूसरा प्रशा- 
सनिक। दोनों प्रकार के कार्यों में उनकी सहायता करने के छिये उनके एक उप- 
मन्‍त्री है। इस पद पर आजकल डॉ० के० एल० श्रीमाली कार्य कर रहे हैं। उनके 


नीचे केवल वधानिक कार्यो को निबटान के लिये दो सभा-सचिव है। इनमें से एक 


लोक-सभा के लिये हे और दूसरा राज्य-परिपद्‌ के लिये। प्रशासनिक कार्यों में 
शिक्षामन्त्री की सहायता के लिये एक शिक्षा सचिव एवं शिक्षा-सलछाहकार हैं। इसके 


सहयोग के लिये दो सहसचिव एवं सहसलाहकार भी हैं । इनके नीचे उपशिक्षा- 


सलाहकार अथवा उप-सचिव होते हैं। ऊपर कह्ठे हुये पाँचों संविभागों में से 
एक-एक का पर्यवधायक (]त-०0॥४०४्००) एक-एक उपशिक्षा-सलाहकार अथवा 


उप-सचिव होता हैँ । इन उप-सचिवों अथवा उपशिक्षा-सलाहकारों की सहायता 
के लिये सहायक शिक्षा-सलाहुकार अथवा अधीन-सचिव भी होते हैं। सलाह- 
कारों तथा सचिवों के कार्यों में कार्य-विभाजन की कोई स्पष्ट सीमारेखा नहीं है। 
सभी लोग मन्‍्त्रणा सम्बंधित तथा कार्यालयीय कार्यों को मिलजुलकर ही 
निबठाते हु । 


ऐड 80 ७४ 
0, 





भारतीय.शिक्षाव्यवस्था की संगठना - . २२३ 


_ “ह्िक्षा-्मल्त्रालय का संगठन-ब॒ुक्ष--जो कुछ ऊपर की पंक्तियों में कहा गया 
है उसे वुक्षरूप में इस प्रकार प्रस्तुत किया जा सकता है जज द 
द द | शिक्षामच्ती 


उप-शिक्षामन्त्री 








५... जनक पणाा-॥4ौ]3लिमनाणणगण। /न्‍ट2 





वशिक्षासचिव एवं शिक्षा-सलाहुकार सभा-सचिव 


सहशिक्षासचिव एवं सहसलाहकार लोकसभा के लिये राज्यसभा के लिये 
उप-शिक्षासचिव अथवा उप-शिक्षा-सलाहकार 


_ ऊपर वर्णित पाँचों संविभागों में से एव्डू 


। 9 २०42-34 पननीनिन लानत“ ननातग ००-०3 अलन निज नमी कल<म न कननन- तन 


सहायक शिक्षा-सलाहकार अथवा 
| अधीन-संचिव की 
| शिक्षाधिकारी हक 
सहायक शिक्षाधिकारी . 

| कार्यालय-सहायक आदि। | 


हो रोज्यीय शिक्षाविभाग 

यों तो प्रत्येक राज्य में एक-एक शिक्षाविभाग है परन्तु हम छोगों का सम्बन्ध 
-मुख्यतया उत्तरप्रदेश के साथ है अतः नीचे की प॑ क्तियों में हम उसी की शिक्षा- 
संगठना प्रस्तुत करेंगे । कमी आह 
.._ विक्षाविभाग के अधिकारी--राज्यीय शिक्षाविभाग के सबसे बड़े अधि- 
कारी स्वयं शिक्षामन्त्री होते हैं। उनके कत्तंव्यों को भी वैधानिक एवं प्रशासनिक 
इन दो श्रेणियों में बाँटा जा सकता है। अपने वेधानिक कत्तंव्यों को पूरा करने 
'में उनकी सहायता के लिये सभा-सचिव (एक४ए९४शफ 86०27 ६४) 
होते हैं। शिक्षामन्त्री एवं सभा-सचिव होते तो वैतनिक ही हैं परल्तु स्थायी नहीं 
होते । मस्त्रिमण्डल के उलठ-फेर में वे भी बदल सकते हैं । “अपने वैधानिक एवं _ 
. - अशांसनिक कर्तव्यों को शिक्षामन्त्री क्रशः राज्यमंत्राल्य के शिक्षा-अनुभाग एवं 
“राज्यीय शिक्षाविभाग की सहायता से पूरा करते हैं। राज्य-मच्वाड्य का शिक्षा- 
अनुभाग एक शिक्षासचिव की देख-रेख में काम करता हैं ।. छः 





अध्यार 
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२२४ भारतीय शिक्षा का संक्षिप्त इतिहास 


राज्यीय शिक्षाविभाग का सर्वोच्च स्थायी अधिकारी शिक्षा-संचालक- 
होता ह। सम्पूर्ण राज्य की शिक्षा-व्यवस्थ। की देख-रेव्र एबं शिक्षामन्त्री को शिक्षा-- 
सम्बन्धी मामलों में सलाह देना उसका उत्तरदायित्व होता है। अपने उत्तर- 
दायित्वों को वह एक “अतिरिक्त शिक्षा-संचालक' एवं एक “उपशिक्षा-संचालक” 
की सहायता से निभाता है । उनके बाद सात क्षेत्रीय उपशिक्षा-संचालक रहते 
ह। प्रबन्ध एवं निरीक्षण सम्बन्धी सुविधा के लिये सम्पूर्ण राज्य को सात क्षेत्रों में 
विभक्त कर दिया गया है । एक-एक क्षेत्र में एक-एक क्षेत्रीय उपशिक्षा संचालक 
अपने कार्यालय समेत रहता है, और उस क्षेत्र की शिक्षा पर अपना नियन्त्रण रखता _ 
है । इनके नीचे प्रत्येक जिले में जिला विद्याऊय-निरीक्षक हुआ करते हैँ। इनका 
काम अपने-अपने जिले में शिक्षा-व्यवस्था की देख-रेख एवं नियन्त्रण होता है। 
इनके नीचे उपविद्यालय-निरीक्षक तथा उनके भी नीचे उपोपविद्यालूय-निरीक्षक 
होते है । इन दोनों प्रकार के निरीक्षकों का कार्य क्रशः जुनियर हाई स्कलों तथा 
प्रशिक्षण विद्यालयों और प्राथमिकब्विद्यालयों का निरीक्षण होता हें । 

यह व्यवस्था बालकों की शिक्षा से सम्बन्धित है। बालिका-विद्यालयों के 
मार्ग दर्शन एवं निरीक्षण के लिये राज्य शिक्षा-संचालक के ही तत्वावधान में एक 
सत्री-शाखा है । उसकी उच्चतम अधिकारिणी सहायक शिक्षा-संचालिका कह 
लाती है। उनके नीचे सात क्षेत्रीय निरीक्षिकाये हैं। इनका काय अपने-अपने 
क्षेत्र के जिले में शिक्षा-व्यवस्था का मार्गदर्शन एवं नियन्त्रण है । उनके नीचे उप- 
विद्यालय-निरीक्षिकायें हैं जो अपने-अपने जिलों मो कन्याओं के प्राथमिक एवं 

माध्यमिक विद्यालयों का निरीक्षण करती रहती है । 


ऊपर कहे हुये अभिकारियों के अतिरिक्त शिक्षा-संचालक के कार्यालय में . 
तीन विशिष्ट अधिकारी--प्राथमिक शिक्षाधिकारी, माध्यमिक शिक्षाधिकारी 
तथा सम्पादनाधिका री--और नियुक्त किये जाते हूँ । स्थिति की दृष्टि से ये तीचों 
क्षेत्रीय उपशिक्षा-संचालकों के समकक्ष होते है। इनमें से प्रथम का करत्त॑व्य प्राथमिक 
शिक्षा का विस्तार, द्वितीय का कार्य माध्यमिक शिक्षा का पुनस्संगठन तथा तृतीय 


का कार्य 'शिक्षा' नामक मासिक पत्रिका का सम्पादन है । उसी कार्यालय में निरीक्षक... 


स्तरपर भी यूरोपियनों के विद्यालयों के निरीक्षण तथा सामाजिक शिक्षा की व्यवस्था 


. और अरबी पाठशालाओं, मुस्लिम विद्यालयों तथा संस्कृत विद्यालयों के निरीक्षण 
के छिये एक-एक विद्याल्य-निरीक्षक रहता हैं। प्राथमिक एवं जूनियर स्तर के 
.. मुस्लिम विद्यालयों के निरीक्षण के लिये जिलास्तर पर भी एक उपविद्याल्य- 


भारतीय शिक्षा-व्यवस्था की संगठना र्र५्‌ 


निरीक्षक रहता है। राज्य-मन्त्रालय के शिक्षा-अनुभाग तथा शिक्षाविभाग के सभी 


अधिकारी वैतनिक एवं स्थायी होते हैं। मा 
शिक्ष/विभाग का संगठन-वृक्ष--जों कुछ ऊपर लिखा गया हैं उसका चाट है 
रूप में निम्नलिखित प्रकार से प्रस्तुत किया जा सकता हू :ए 


शिक्षा मन्त्री 





। | [. 
द सभा-सचिव - . शिक्षा-संचालक 
शिक्षा-सचिव . अतिरिक्त शिक्षा-संचालक 
। 
(शिक्षा-मन्त्रालय उपशिक्षा-संचालक 
क्षेत्रीय उपशिक्षा- माध्यमिक शिक्षा- | । सहायक शिक्षा- 
संचालक प्राथमिक धिकारी सम्पादन* संचालिका 
|... शिक्षाधिकारी घिकारी हे 
क्षेत्रीय विद्यालय. 
जिला विद्यालय-निरीक्षक |... निरीक्षिकाये 
द | | 
| क्‍ । द उपविद्यालय- 
उपविद्यालय-नि रीक्षक उपजिला-विद्यालय- निरीक्षिकायें 
(मुस्लिम विद्यालयों के लिये) निरीक्षक |. द 
| | 
; उपोपजिला-विद्यालय-निरीक्षक | 
ह (१) यूरोपियन विद्यालयों का निरीक्षक 
(२) श्ररबी पाठशालाओं का निरीक्षक 
(३) मुस्लिम विद्यालयों का निरीक्षक 
(४) संस्कृत विद्यालयों का निरीक्षक 





उपसंहार--ऊपर की पंक्तियों में जो कुछ लिखा गया हैं उससे स्पष्ट है कि 
संघीय तथा राज्यीय दोनों स्तरों पर भारतीय शिक्षा का विस्तार बहुत तेजी के 
स्राथ हो रहा है | परन्तु, भारतीय जनता की जनतान्त्रिक आवश्यकताओं को 
देखते हुए जितना हो चुका है उतना भी पर्याप्त नहीं है। यह विस्तार अभी और 
होगा। अब भी देश में अशिक्षा और कुशिक्षा पैर तोड़ कर बेठी हुई हैं। हम सबको 
मिलकर देश को इन अभिशापों से मुक्त करना ह। इस कार्य के लिये और अधिक 
प्रयत्न तथा विस्तुततर संगठन की आवश्यकता पड़ेगी । 


५... :3फक 7: तहनविकसल सा ९३ वजन पकसपतनसक८ का 7 वह... पर के 5 अं हिल 





अध्याय- 
१.१. 
_संविभार 
४. राज 
'संगठन- 
प्र 


पिछले ६ 
संक्षेप २ 


वि 


व्यवस्था 


राज्यीय 


होता." 


विभाग : 


को कार्या 


हूँ जोए' 
मन्त्री मौ 


भी एका 
न्वित क्कि, । 


का अध्य 


विक्षा 


सं विभागे 

का, 
०8 
न 


आप 
का 


. हुये उनके प्रमुख गृण-दोषों पर प्रकाश डालिये । 


परिशिष्ट 


ग कतिपय परीक्षोपयोगी प्रश्न 
_2(--बैदिककालीन शिक्षा के क्या-क्या उद्देश्य थे और उनकी प्राप्ति के 
ल्यि क्याद्र्या प्रयत्न किये जाते थे ! 


(--वदिकशिक्षा में गुरु-शिष्य सम्बन्ध किस प्रकार के थे और उन 

सम्बन्धों के नियामक सिद्धान्त क्‍या शथ्रे ? 

«5 ३-“बदिकशिक्षा की मुख्य-मुख्य बिशेषताये क्या थीं और कततेमान काल की. ' 

शिक्षा-समस्याओं को हल करने के लिये उनमें से किस-किन को स्वीकार किया 

जा सकता है ? ” 2 
४--बेदिकशिक्षा एवं बोद्धशिक्षा में उद्देश्यों एवं साधनों की दृष्टि से . ; 


जो-जों अन्तर थे उनकी विवेचना कीजिये । 


५--बौद्धशिक्षा वेदिकशिक्षा की अपेक्षा अधिक जनतान्विक थी, इस कथन 
की विवेचना कीजिये । हे 
६--बौद्धकाल के कतिपय प्रमख शिक्षा-केन्द्रों का संक्षिप्त विबरण दीजिये। 
हा --मुस्लिमशिक्ष। के क्या उद्देश्य थे, वे किन ऐतिहासिक कारणों से... 


प्रभ है हे वित थु,और उस शिक्षा की विशेषतायें तथा त्रटियाँ क्या थीं ? ० 5. 
८ -वेदिक, बौद्ध तथा मस्लिमशिक्षाश्ों की तलतात्मक विवेचना करते 


९--अंग्रेज ईस्ट इण्डिया कम्पनी द्वारा भारतीय शिक्षा का उत्तरदायित्व _ 
ग्रहण करने के पृथ भारत में शिक्षा की क्या दशा थी ! 


१०--सन १८१३ के शिक्षा-विषयक घोषणा-पत्र की पृष्ठभूमि प्रस्तुत 


करते हुए यह बताइये कि उसके परिणामस्वरूप किन-कित संत्र्षों का जन्म हुआ? 


. ११--आच्य-पाइचात्य शिक्षा संघर्ष का क्‍या स्वरूप था, उसका क्या परि- 


 णाम हुआ और इस विषय में लॉर्ड मैकाले को किस सीमा तक श्रेय अथवा दोष 


दिया जा सकता हे ? (0 


| यु 


बा न मम 


किक की .. परिदिष्ठ ः २२७ 


४ 
ढह 


५१२--शिक्षा छनने का सिद्धांन्त कया था और उसका भारतीय शिक्षा पर 
क्‍या प्रभाव पड़ा? 
१३--सन १८३३ से सन १८५३ तक भारतीय शिक्षा कां विकास किस प्रकार 
आ और इस काल की मख्य-मुख्य घटतायें क्या थीं ? 
हा &४--उड के शिक्षा-घोषणापत्र को भारतीय शिक्षा का “मैग्नाकार्टा| क्‍यों 
कहा जाता हैं? अच्छी प्रकार समझाइये। | «| 
१५--सन १८५४ से सन्‌ १८८२ तक भारतीय शिक्षा के विभिज्न क्षेत्रों 
का विकास किस प्रकार हुआ और सन्‌ १८८२ के प्रथम भारतीय शिक्षा 
कमीशन ने शिक्षा की क्‍या दशा पाई ? ऊछ.. द 
(.२६-<सन १८८२ के शिक्षा कमीशन ने भारतीय शिक्षा में क्या-क्या 





द नर्वोनित तायें उत्पन्न करने के प्रस्ताव क्रिये ! 


७--सन्‌ १८८२ से सन्‌ १९०२ तक प्राइमरी, माध्यमिक तथा उच्च 
'शिक्षाओं के क्षेत्रों में क्या-क्या विशेषंतायें रहीं ! 
५.2८८-लॉड कर्जन ने भारतीय शिक्षा में सुधार करने की क्या-क्या 
योजनायें बनाई और उनके प्रति भारतीय लोगों की क्‍या प्रतिक्रिया रही ? 
१९--सन्‌ १९१३ में भारत सरकार को अपनी शिक्षा-नीति क्‍यों और 
किस रूप में दृहरानी पड़ी और उसमें किन बातों पर जोर दिया गया ! 
२०--सन्‌ १९१७ के कलकत्ता विश्वविद्यालय कमीशन के प्रतिवेदन में 


"भारतीय शिक्षा के किन-किन अंगों की विवेचना विदश्येष रूप से की गई, उनके विषय 


में उन्होंने क्‍या प्रस्ताव किये और उनका देश की शिक्षा पर क्या प्रभाव पड़ा ९ 

२१--माण्टे ग्य-चे म्सफोर्ड सुधारों का भारतीय शिक्षा की प्रगति पर क्‍या 
प्रभाव पडा और भारतीय मन्त्रियों को अपने प्रयत्नों में किस सीमा तक सफलता 
मिली ? 


२२--हर्टाग-समिति के शिक्षा-विषयक्र प्रस्ताव क्या थे और उनका शिक्षा 
की प्रगति पर क्या प्रभाव पड़ा द 
.. २३--सन्‌ १९३५ के दासन-विधान का सुधार एंवं प्रसार की दृष्टि से शिक्षा- 
क्षेत्र पर क्‍या प्रभाव पड़ा 


.२४--उड-एबट रिपोर्ट ने औद्योगिक शिक्षा की क्या योजना प्रस्तुत की 
और सरकार उससे कहाँ तक छाभ उठा सकी? |“. 





अध्याय 
१. 
_संविभा 
४, राज 
'संगठन- 
पिछले | 
संक्षेप * 
हु 
व्यवस्थ 
राज्यीय 


होता है * 


विभाग 
को कार्य 
है जोए 
स्त्री मे 


भी एक 
न्वितकिः 


का अध्य 


शिक्षा 


'संविभागं 


लत 
>्प् 
हि ३ । 


भारतोय (शिक्षा का संक्षिप्त इतिहास 
२५--सन्‌ १९३७ के प्रान्तीय स्व॒राज्य का शिक्षा-क्षेत्र पर क्या प्रभाव पड़ा. 
और उसके परिणामस्वरूप देश की शिक्षा में कौन-कौन-सी नवीन धारायें आई ? 


२६--बेसिक शिक्षा-प्रणाली का इतिहास प्रस्तुत करते हुये उसके 
गुण-दोषों की विवेचता कीजिये । 


. २७--सार्जे ण्ट योजना क्‍या थी और उसमे भारतीय शिक्षा के विकास के 


लिये कौन-कौन-से प्रमुख प्रस्ताव किये गये थे ? 


२८--स्व॒तन्त्रता-प्राप्ति के उपरान्त प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में भारत ने 
क्या उन्नति की हे और वत्तंमान प्राथमिक शिक्षा किन आद्शों पर चल रही' है ? 

२९--मुदालियर कमीशन ने माध्यमिक शिक्षा के स्वरूप के विषय में क्‍्या- , 
क्या मुख्य प्रस्ताव किये हैं और अपने देश में कहाँ तक उन पर कार्य हो सका है ? 

३०--भारत में विश्वविद्यालयों की शिक्षा का स्तर ऊंचा उठाने के लिये 
वया-क्या प्रयत्न किये जा रहे हैं? आपकी सम्मति में इस विषय में किन-किनस. 


प्रमुख बालों पर ध्यान दिया जाना चाहिये ! 


३१--केन्द्रीय शिक्षा-मन्त्राउय का राज्यीय' शिक्षातरिभागों के साथ किस 
प्रकार का सम्बन्ध है और वह उन पर क्या प्रभाव डाल सकता हैं ! 

३२---विश्वविद्यालय अनुदान समिति, केद्धीय शिक्षा-परामरों-परिषद्‌, 
अखिल-भारतीय माध्यमिक-शिक्षा-परिषद, स्त्री-शिक्षा तथा प्राविधिक एवं व्याव- 


सायिक शिक्षा पर संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखियें। 


३३--प्रौढ़शिक्षा के स्वरूप का अपने देश में किस प्रकार विकास' हुआ, 
उससे अपने देश के कल्याण का क्रिस प्रकार सम्बन्ध हे और उसमें अभी किन- 


. क्रिन सुधारों की आवश्यकता हूँ ? 


३४--उत्तरप्रदेश की सरकार ने प्राथमिक शिक्षा के विकास के लिये 
सन्‌ १९४७ से अब तक क्या-क्या पग उठाये हैँ और उनका क्या परिणाम हुआ 
३५--ट्वितीय आचाय॑ नरेन्द्रदेव समिति ने उत्तरप्रदेश में साध्यमिक' 
शिक्षा के सुधार के लिये किन बातों का प्रस्ताव किया है ? 
. ३६--विशिष्ट वर्गों की शिक्षा के लिये उत्तर देश सरकार ने अब तक क्‍या 
सुविधायें प्रदात की हैं और उनका क्‍या परिणाम रहा है ? 





। है 
मई ...... परिक्षिष्द ह २२६ 
। . ३७--शिक्षक-प्रशिक्षण की उत्तरप्रदेश में क्‍या व्यवस्था है और उच्चकोटि 


के शिक्षक तैयार करने के लिये उसमें क्‍या सुधार होने की आवश्यकता 
३८--बढ़ती हुई जनसंख्या तथा जीविका-हीनता को ध्यान में रखते हुये 


माध्यमिक शिक्षा का स्वरूप कसा होना चाहिये ? 


३९--प्रथम पंचवर्षीय योजना में भारतीय शिक्षा का जो कुछ विकास हुआ 


है उसका एक स्पष्ट चित्र प्रस्तुत कीजिये । 


४० “पुढिंतीय पंचवर्षीय योजना में भारत सरकार ने अपने सामने शिक्षा- 


_ विषयक क्या-क्या उद्देश्य एवं लक्ष्य रखे हें? « 


४१--केन्द्रीय तथा राज्यीय शिक्षा-संगठना तथा उनकी कार्य-प्रणाली सम- 


/ आ्याइये । 


६५% 

|. 

क्‍ 

है! 

॥] 

हा 
40 
हि 








